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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Beene,  March  6,  1978/Phalguna  15,
 i899  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 (Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 MEMBERS  SWORN

 Shri  Pendekant:  Venkata  Sub-
 basah  (Nandyal)

 Shri  Gandi  Mallikarjuna  Rao
 (Warangal)

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 MR.  SPEAKER:  I  have  to  inform
 the  House  that  I  have  made  a  change
 in  the  order  of  business  to  be  taken
 up  today.  As  the  Prime  Minister  is
 to  reply  to  the  discussion  on  Motion
 of  Thanks  on  the  President’s  Ad-
 dress,  the  ltems  regarding  Calling
 Attention  and  notices  under  Rule  377
 will  be  taken  up  after  disposal  of
 the  Motion  of  Thanks  on  the  Presi-
 dent’s  Address.

 There  is  a  motion  for  adjournment
 of  the  House.  That  will  also  be  con-
 sidered  by  me  after  the  reply  of  the
 Prime  Minister  to  the  Motion  of
 Thanks,

 SHRI  छू.  LAKKAPPA  (Tumkur):  I
 would  like  to  make  one  submission.
 ‘Shri  Vasantdada  Patil  should  be  al-
 lowed...
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 MR.  SPEAKER:  I  have  said

 that....

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  This  is
 very  important.

 MR.  SPEAKER:  I  know  it  is  very
 important.  That  is  why  I  have  al-
 lowed  your  377  on  that.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 What  have  you  allowed?

 MR.  SPEAKER:  377,

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  do  not
 want  to  disturb  the  normal  function-
 ing  But  I  would  like  to  make  it  clear
 that  after  the  Question  Hour,  before
 the  Prime  Minister  speaks,  unless  we
 have  a  positive  assurance  about  Ma-
 harashtra,  we  are  going  to  have  a
 satyagraha  in  this  House....  (Inter-
 ruptions).  This  is  very  funny.  We
 are  all  democratic.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  Is  at  your  way  of  de-
 mocracy?  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  Yes.  This
 is  what  Morarjibhai  has  started.  I
 will  follow  Morarjibhai.  Morarjibhai
 himself  has  started  this  to  get  the
 election....  (Interruptions).  He  has
 started  the  satyagraha.  I  have  asked
 him  now....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.

 SOME  HON,  MEMBERS:  *  *  *

 ***Not  recorded.
 3852  LS—l.



 3  Oral  Answers

 ORAL  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Progress  of  Rajasthan  Canal  Project

 "185,  SHRI  S.  S.  SOMANT:
 SHRI  M,  KALYANASUNDA-

 RAM:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  lay  a  statement  showing:

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  amount  which  was  sanctioned  for
 the  Rajasthan  Canal  Project  in  1957;

 (b)  the  details  regarding  its  pro-
 gress,  stage  by  stage  till  mow;  and

 (c)  how  many  times  the  project  has
 been  revised?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (c).  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Statement
 (a)  to  (c).  A  project  estimate  for

 Rajasthan  Canal  envisaging”  utilising
 only  the  flow  supplies  in  the  rivers
 Ravi  and  Beas  was  administartively
 approved  for  Rs.  66.46  crores  in  1957.
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 Non-perennial  irrigation  to  an  area
 of  3.98  lakh  hectares  and  perennial
 to  2.89  lakh  hectares  was  provided
 and  the  canals  in  Rajasthan  were
 kept  unlined.  With  the  signing  of
 the  Indus  Waters  Treaty,  1960,  the
 waters  of  the  three  Eastern  Rivers
 were  allocated  for  exclusive  use  by
 India  and  more  water  could  be  avail-
 able  for  use  on  Rajasthan  Canal  by
 construction  of  conservation  stora-
 ges  on  rivers  Ravi  and  Beas,  Ac-
 cordingly  the  project  was  revised  in
 963  to  a  cost  of  Rs.  89  crores  for
 providing  perennial  irrigation  to  an
 area  of  .65  lakh  hectares.  The  Ra-
 jasthan  Main  Canal  only  was  to  be
 lined.  To  conserve  huge  losses  from
 the  unlined  canal  system  it  was  de-
 cided  to  line  the  branches,  distribu-
 taries  and  minors  and  the  project  was
 revised  in  970  for  providing  irrigation
 to  an  area  of  2.54  lakh  hectares  with
 the  same  quantum  of  water.  Tak-
 ing  also  the  increase  in  cost  of  labour
 and  material  the  project  was  estima-
 ted  to  cost  Rs.  208  crores.  The  pro-
 ject  was  again  updateg  for  cost  esca-
 lation  in  975  to  Rs.  33l  crores.  This
 project  estimate  is  yet  to  be  finally
 sanctioned.

 The  details  regarding  the  progress on  the  project  upti!  now  is  as  under:

 SL.  Details  of  channals  Item  of  Petcentage  completed No  work  up  to  Decembes,
 977 I  2  3

 Stage  I
 t  Rajasthan  Feeder  (204  km.  long)
 2  Rajasthan  Main  Canal  189  kin.  long)
 3  Distribution  System  of  Main  Canal  :

 (a)  Km.oto73:35

 (b)  Km.  a  75  to  .89

 Completed  in  June  1964.
 Completed  in  June,  7975

 E/Work  95°  73%
 Lining  65%

 -  E/Work  %
 Lining  70°  56%
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 4  Lott  Ganal  (452  km  long)
 5  Disty  System  of  J  ift  Candl

 6  Lancd  Water  C  outses

 Stage  77
 oo  Rayasthan  Main  Canal  (256  km  lung)

 2  Water  S  ipply  Channel
 3  [sty  Sy  tem  of  Main  Canal

 Completed  in  December  97¢.
 L/Work  86  58°
 Linmg  Br  ge
 Lining  jo  r2¢

 ]/Work  29  82९
 liming  Oo  7970
 L/Wotk  83  44°
 L/Wotk  3  0r°
 I  ining  Yet  te  be  started

 श्री  एस०  एस०  सोमानी  राजस्थान
 नहर  परियाजना  राष्ट्र  के  लिए  पाती  श्रौर
 रोटी  की  प्रमुख  समस्या  से  जुडी  हुई  है  1
 यह  नहर  याजना  इस  देश  म॑  जितना  अनाज
 झर  जितना  कपास  पैदा  हाता  है  उसका
 दस  प्रतिशत  देने  की  क्षमता  रखती  है  ।  हम
 सब  को  मालूम  है  कि  .952  मे  इस  का  सर्वे
 क्‍या  गया  था  शरीर  झाज  978  i  गया
 अभी  तक  इस  योजना  का  प्रथम  चरण  भी
 पूरा  नही  हुभा  है  ।  इतनी  महत्वपूण

 योजना  का  यह  हाल  है।  सरवार  ने  समय-
 समय  पर  याजना  का  शामे  बढाया  लकित
 ड्स  के  काम  की  गति  को  धीमा  रखा  जिसके
 कारण  जो  हमे  लाभ  मिलना  चाहिए  था  वह
 श्रभी  तबा  नहीं  मिला  ।  मैं  जनता  सरकार
 से  विशेष  रूप  से  निवेदन  करना  चाहता  ज
 कि  वहू  पिछली  सरकार  की  तरह  से  काम
 न  करे  बल्कि  इस  महत्वपूर्ण  यांजना  को
 प्राथमिकता  दे  कर  उस  को  जल्दी  से  जल्दी
 पूरा  करे।  श्राप  ने  जो  स्टेटमेट  दिया  है
 उसमे  957  से  ले  कर  975  तक  याजना
 में  बढांतरी  की  गई  परन्तु  978  में  इसके
 लिए  396  करोड  की  योजना  श्राई  है  वह
 स्टेटमट  मे  नही  है।  दूसरी  चीज  यह  है  कि

 अथम  चरण  जो  तैयार  हुआ  था  उस  मे
 975  मे,  ,  .

 MR  SPEAKER  Why  dont  you
 put  the  question’?  ‘You  ale  reading
 the  statement  Everyone  has  read  it
 Please  put  the  question

 श्री  एस०  एस०  सोमावोी  मैं  जानना
 चाहता  हु  कि  यह  प्रथम  चरण  का  भी  काम
 जो  अभी  तक  बाकी  है  वह  कब  तक  सम्पूर्ण
 रूप  से  पूरा  हो  जायगा  उस  की  वितरणिया
 और  ब्राच  चैनेल्स  का  ?

 श्री  सुरजोत  सिह  बरनाला  प्रथम
 चरण  के  साथ  ही  दूसर  चरण  का  काम  भी
 शुरू  हां  गया  था।  साथ-साथ  यह  काम
 चलना  था  और  वह  चल  रहा  है।  लेक्नि
 यह  कहना  कि  पूरा  काम  मृकम्मिल  कब  तक
 हो  जायगा,  इस  समय  सभव  नहीं  है  ।

 ी  एस०  एस०  सोमानी  दूसरा
 प्रश्न  यह  है  कि  दूसरी  योजना  मे  जा  भ्रखबारो
 में  श्राया  है  कि  लिफ्ट  योजनाप्रा  का  ड्राप
 किया  जा  रहा  है  तो  दूसर  चरण  से  पाच  लिफ्ट
 योजनाएं  है  श्रौर  मेरा  निवेदन  है  कि  जब
 से  इस  नहर  की  बात  चली  है  तब  स  इस
 एरिया  के  लोगो  मे  एक  भावना  पैदा  हा  गई
 है  कि  लिफ्ट  योजनाझों  के  कारण  हमारा
 बहुत  विकास  होगा  (व्यक्धान )

 MR  SPEAKER  You  want  to
 make  a  speech  Please  put  the  ques-
 tion
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 st  एस०  एस०  सोमानी  :  मैं  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  द्वितीय  चरण  मे
 जो  पांच  लिफ्ट  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई
 थीं,  उन  के  बारे  में  क्या  श्राप  हाउस  को
 आश्वासन  देंगे  कि  लाखों  लोगों  की  भ्राशाझों
 पर  पानी  न  फेर  कर  इन  पांचों  लिफ्ट
 योजनाझों  को  आप  पूरा  करेंगे  ?

 श्री  सुरजोत  सिह  बरनाला  :  हमारी
 तो  कोशिश  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  एरिया
 राजस्थान  का  इस  कैनाल  के  इरीगेशन  के
 नीचे  श्राए  |  यह  मसला  झब  राजस्थान
 सरकार  के  पास  है  कि  फाइनल  शैप  इस  को
 क्या  देनी  है।  तभी  इसका  फैसला  किया
 जा  सकेगा  क्योंकि  उन्ही  को  फैसला  करना
 है

 श्रो  भानु  कुमार  शास्त्रों  :  माननीय
 मंत्री  जी  ने  यह  कह  दिया  कि  यह  कहना  उन  के
 लिए  संभव  नहीं  है  कि  यह  काम  कब  पूरा
 होगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहंगा  कि  क्‍या
 राजस्थान  कनाल  का  काम  इसीलिए  रुका
 रहा  कि  भारत  सरकार  से  उसके  निर्माण-कार्य
 के  लिए  राजस्थान  सरकार  ने  जो  सीमेंट
 मांगा  वह  आप  उन  को  दे  नहीं  पाए,  इस
 कारण  यह  योजना  अधूरी  पड़ी  रही  ?  मैं
 इसके  बारे  में  श्रधिक  नहीं  कहना  चाहता
 लेकिन  यह  एक  नेणनल  योजना  है  जो  सारे
 देश  के  लिए  डिफेंस  की  दृष्टि  से  भी  बहुत
 अधिक  उपयोगी  है,  फिर  भी  भारत  सरकार
 उसके  लिए  उन  को  सीमेट  न  दे  यह  सोचने  की
 बात  हे  ।  मैं  जानना  चाट्ंगा  कि  क्या  यह
 सही  है  कि  सीमेंट  न  देने  के  कारण  वहां  की
 योजना  प्रधूरी  पड़ी  रढ़ी  ?

 श्री  सुरजीत  सिहू  बरनाला  कुछ
 सीमेंट  की  जादेज  की  बजह  से  भी  ऐसा  हुआ  t
 कई  कारण  इसके  होते  रहे  है  7  वह  भी
 ठीक  कहा  है  आपने  -  हमारी  कोशिश
 यह  है  कि  जो  इसका  फर्स्ट  फेज  है  वह  जून
 978  तक  पूरा  हो  जाय  ।  मैंने  इसलिए

 कहा  था  कि  पक्के  तौर  पर  नहीं  कह  सकता
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 क्योंकि  एक  डिस्ट्रीब्यूटरी  भी  नामुकम्मिल
 रह  गई  तो  कहा  जायेगा  कि  पूरी  नहीं  हुई  1
 लेकिन  वैसे  कोशिश  यह  है  कि  जून,  978
 तक  पूरी  हो  जाय  1

 SHRI  VASANT  SATHE:  This  Raj-
 asthan  Canel  is  very  jmportant  for
 the  whole  country  because  when  this
 canal  is  completed,  it  will  make  Raj-
 asthan  a  granary  and  will  be  able  to
 supply  food  to  the  whole  nation  apart
 from  providing  ]and  and  employment
 to  lakhs  of  people  in  that  part.  Once,
 we  had  thought  of  making  this  sche-
 Me  a  part  of  peoples’  movement  sche-
 me,  land  army  etc.  I  would  like  to
 know  whether  Government  has  in
 mind  any  plan  of  utilising  human
 power  particularly  of  youth  in  the
 process  of  at  least  digging  where
 simple  carth  work  is  required.  Whe-
 ther  Government  is  thinking  of  tak-
 ing  the  help  of  even  international
 agencies  like  the  World  Bank  fur
 such  project  in  order  to  expedite  the
 completion  of  the  Rajasthan  canal.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 My  hon.  friend  has  complicated  the
 question  himself  by  saying  that  ear-
 lier  some  youth  movement  was  initia-
 ted  I  do  not  know  what  happened  ‘vo
 that  movement  and  that  land  army.
 Probably,  no  land  army  was  ever
 used  on  that  गाव,  This  canal  passes
 through  the  most  qifficuli  terrain  in
 the  country.  It  is  a  desert  area  and
 there  is  no  habitation.  Water  is  very
 scarce  in  a  large  part  of  this  area  and
 taking  youth  from  colleges  and  un-
 employed  youth  to  that  place  to  dig
 the  canal  would  not  be  possible.  Even
 to  take  the  labour  is  very  difficult.
 We  have  to  provide  labour  colonies.
 water  food  etc.  for  the  labour.  In
 such  difficult  conditions,  it  would  not
 be  possible  to  suggest  as  my  hon.
 friend  has  suggested,  to  involve  any
 youth  organisation  in  jt.

 श्रीमती  बन्ावती  :  क्या  वज़ीर  साहब
 बतायेंगे  कि  राजस्थान  कैनाल  पर  अभी  तर्क
 जो  समय  श्र  पेंसा  खर्च  हुआ  है  भौर  जो
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 काम  की  प्रोग्रेस  है  उससे  वे  सेटिस्फाइड
 हैं?  अगर  सेटिस्फाइड  नहीं  है  तो  जिन्होंने
 इतना  पैसा  बर्बाद  किया  है,  उस  पर  कोई
 ऐक्शन  लेगे  ?

 श्री  सुरजीत  सिहू  बरनाला  :  उस  पर
 जो  पैसा  लगा  है  वह  भ्रच्छे  काम  के  लिए
 लगा  है,  वह  यूटिलाइल  हा  है,  बर्बाद
 नही  हुप्रा  है  ।  वहा  थोडी  सी  मुश्किल
 यह  हो  रही  है  कि  ज़मान  का  जो  एलाटमेण्ट
 किया  जाता  है.  उस  पर  बहुत  से  लोग
 शा  कर  ग्रावाद  नहीं  होते  है।  जेसा  मैने
 पहले  अर्ज  किया,  पहले  वहा  ज़मीन  बिल्कुल
 बंजर  शौर  रेगिस्तान  थी,  नये  सिरे  से  वहा
 पर  लोगो  को  श्रावाद  करना  है  लेकिन
 लोग  जल्‍दी  झावाद  होने  के  लिए  तैयार  नहीं
 होते  है।  राजस्थान  गव्नमेट  कुछ  लोगो  को
 ज्षमीन  एलाट  कर  रही  थी  लेकिन  लोगो  ने
 कब्जा  नहीं  लिया  ।  इस  तरह  की  कुछ
 डिफीकल्टीज़  बहा  पर  आती  है  लेकिन
 फिर  भी  वह  लाभ  हो  रहा  है

 श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  श्रध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  t

 MR  SPEAKER:  During  the  Ques-
 tion  Hour,  there  is  no  point  of  order
 (Interruptions)  Please  don’t  3९९०7 a

 श्री  मानु  कुमार  शाह्त्री :  *  ?
 श्री  हीरा  भाई  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी

 बतायेगे  कि  राजस्थान  नहर  योजना  के
 अन्तर्गत  सरकार  ने  भ्रमुक  हेड  पर  अमुक
 जमीन  का  पानी  देने  का|जों  टारगेट  बनाया
 था  क्‍या  वह  टार्गेट  प्रभी  तक  पूरा  हो  सका
 है  ?  वहा  पर  कुल  |प्रमुमानित  कितने
 बटर  जमोन  को  पानी  देने  की  प्रापने
 व्यवस्था  की  है?

 श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला:  फर्स्ट
 फेज  में  जिस  जमीन  पर  इरींगेशन  करना
 ना  वह  5  लाख  94  हंजार  हेक्टर  ज़मीन
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 के  करीब  है  लेकित  मुकम्मल  ज़मीन  पर  झभी
 इरीगेशन  नहीं  होता  है  क्योकि  कुछ  चंनल्स
 ऑ्भी  बाकी  है।  सेकेण्ड  फ़्ज  मे  तकरीबन
 6.6  लाख  हेक्टर  जमीन  पर  इरीगेशन

 होगा  ot

 Mo  अलदेव  प्रकाश  :  मैं  साननीय
 मत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हु  कि
 पीछे  इमजेंन्सी  के  दौरान  प्रमतसर  जिले
 में  सजय  गाधी  की  यूथ  श्रार्मी  न ेएक  नहर
 खोदी  थी  जिस  पर  करोड़ो  रुपया  पजाब
 सरकार  का  खर्च  हुआ  था,  सारी  स्टेंट
 वे टरवस  लगाये  गए  थे  श्रौर  सारे  देश  5  यूथ
 बहा  पर  इकटठा  किए  गए  थे  ।  कराड़ो
 रुपया  खर्च  करने  के  बाद  एक  नाली  सी  बनाई
 गई  थी  जोकि  बादम  बन्द  हो  गई।  क्या
 सरकार  व  कोई  उसी  प्रकार  को  याजना
 तो  नही  है  जंसा  कि  साठे  साहब  ने  कहा  कि
 वहा  यूथ  आर्मी  भेज  वरव  नाली  खोदी
 जागे.  ?

 श्री  सुरजोत  सिह  बरनाला :  एसी
 कोई  योजना  नहां  है।  वहा  पर  कोई  नहर
 नही,  एक  ड्रेंन  खादने  का  इरादा  था,  करीब
 श्राधा  किलोमीटर  डेन  खादी  गद  थी  ,

 श्री  लालजो  भाई  :  में  मत्री  मह[दय
 में  जानना  चाहता  हू  कि  राजस्थान  नहर
 पर  आज  की  तारीख  तक  सम्पूर्ण  बार्या  पर
 खर्च  की  गई  धनराशि  के  झाकडे  क्‍या  है  और
 भविष्य  में  सभी  चरण  सम्पूर्ण  करने  ये  लिए
 कितनो  पजी  रखो  गई  है  तथा  सम्पूर्ण  नहूर
 कब  तक  पूरी  हो  जायेगी--यह  तिथि  भी
 आपको  बतानी  पड़ेंगी ।

 श्री  सुरजोत  तिह  बरनाला  :  आज-
 तक  ऑ्ाकडे  तो  मेरे  पास  पहुचे  नही  है  वैसे
 जैसा  मैने  ब्रज  किया  कास्ट  एमकलेशन  कुछ
 हो  रहा  है।  76  करोड  पहले  फेज  का
 था  श्रौर  सेपे'ण्ड फंज  जोकि  ग्रलग  मे  है
 उस  मे  200  करोड  में  ऊपर  चला  जायेगा।

 **Not  recorded
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 Krishna  Waters  for  Rayalseema

 *187.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI-
 DU:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Krishna  waters  are
 going  to  be  utilised  to  irrigate  lands
 in  Rayalseema;  and

 (b)  if  so,  the  areas  to  be  irrigated?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b).  Proposals  for  utilisation  of
 Krishna  waters  in  the  Rayalseema
 area  for  irrigation  have  not  so  far
 been  received  from  the  Government
 of  Andhra  Pradesh.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 You  kindly  see  (b)  part  of  the  ques-
 tion—f  so,  the  areas  to  be  irrigated?
 What  are  the  proposals?

 MR.  SPEAKER:  Unless  the  propo-
 sal  is  there,  how  can  he  answer  it?
 He  cannot  answer  it.  There  is  no
 proposal.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Is  it  a  fact  that  Madras  Government
 is  opposed  tn  open  channel  system  to
 carry  water  to  Madras  and  thereby
 objecting  to  irrigation  of  areas  im
 Rayalseema

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Carrying  of  water  to  Madras  city,
 you  mean?  Sir,  for  Madras  city,  only
 i5  TMC  of  water  is  to  be  supplied.
 There  has  been  an  agreement  between
 these  four  States.  For  three  States—
 Maharashtra,  Karnataka  and  Andhra
 Pradesh—-they  have  agreed  to  supply
 5  TMC  of  water  each.  For  Madras,
 it  is  I5  TMC  and  that  water  is  to  be
 taken  from  an  open  channel.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Whether  the  Central  Government  is
 insisting  upon  carrying  this  water  to
 irrigate  even  Chittoor  District.
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 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 No,  Sir.  The  water  that  is  to  be
 supplied  to  Madras  city  is  not  used
 for  irrigation  at  all  and  we  have  to
 see  that  it  is  not  used  for  irrigation.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Here  he  has  said  that  on  proposals
 have  been  received  from  Andhra
 Pradesh  Government.  How  then  the
 Central  Government  says  that  it  is
 not  for  irrigation?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 He  is  mixing  up  the  question.  Ear-
 lier  he  had  put  the  question  regard-
 ing  water  supply  to  Madras  city.  I
 told  him  that  for  Madras,  there  has
 been  an  agreement  to  take  5  TMC
 water  to  Madras  city.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 It  is  not  my  question.  That  is  only  a
 supplementary  question  Mv  original
 question  was  with  regard  to  irrigation
 of  lands  in  Rayalseema.

 MR.  SPEAKER:  That  he  has  ans-
 wered:  no  proposal  has  come.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 But  he  has  said  in  the  answer  to  my
 supplementary  question  that  no  irri-
 gation  is  going  to  be  allowed.

 MR.  SPEAKER;  No,  he  never  said
 that  He  said  that  in  Madras  it  was  «
 not  for  irrigation,  but  it  was  for
 drinking  purposes.  Otherwise,  he  said
 No  proposal  is  before  us.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Whether  that  water  is  to  be  allowed
 to  irrigate  Rayalseema  areas  or  not,
 That  is  my  question.

 MR.  SPEAKER:  You  must  await
 the  proposal.  How  can  he  say  _  that
 now?  The  Andhra  Pradesh  Govern-
 ment  must  have  sent  the  proposal.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:
 Has  the  attention  of  the  Government
 been  drawn  to  the  fact  that  the  then
 Chief  Minister  of  Andhra  Pradesh  had
 openly  stated  fhat  the  diversion  of
 Krishna  water  is  being  linked  up
 was  supply  of  water  to  Madras  city
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 through  Krishna  and  irrigation  is  also
 going  on?  He  said  that  this  matter
 was  being  referred  to  the  Central
 Government.  If  that  is  so,  may  I
 know  whether  any  such  proposal  has
 been  received  from  the  State  Govern-
 ment  and  at  what  stage  the  matter
 is  because,  time  and  again,  the  Chief
 Minister  of  Andhra  Pradesh  has  given
 a  commitment  to  the  people  of
 Rayalseema  that  this  water  from
 Kuishna  which  is  going  to  be  supplied
 to  Madras  city  for  drinking  purposes
 will  be  utilized  to  irrigate  the  drought
 affected  areas  of  Rayalseema?  I¢  that
 is  50,  may  I  know  from  the  hon.
 Minister  whether  he  can  contact  the
 Chief  Minister  and  enquire  from  him
 whethe:  he  has  made  such  a  commit-
 ment  or  not?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 As  I  had  earlier  submitted,  the  water
 ls  being  supplied  for  drinking  purpos-
 es  to  Madias  city  and  not  to  be  utili-
 क्त  fui  ayrigation  at  all,  And  this
 was  the  agreement  reached  I  was  in
 that  meeting  when  the  agrcement  was
 reachcd  amongst  four  States:  and  in
 fact,  we  had  ensured  that  Centre  will
 see  to  it  that  none  of  these  waters  35
 used  {or  iriigation  purposes,  because
 there  was  an  objection  fiom  the  va-
 rious  states,

 SHRI  7  VENKATASUBBAIAH:  1
 have  put  a  specific  question  There
 are  two  issues  in  this  matter.  One  is
 the  supply  of  water  from  Krishna  to
 Madras  city,  Another  38  diversion  of
 Krishna  water  through  the  same
 source  for  irrigation  of  drought  affec-
 ted  areas  of  Rayalseema.  The  Chief
 Minister  has  openly  committed  him-
 sclf  about  it.  I  have  put  a_  specific
 question.  Whether  it  has  been
 brought  to  his  notice.  If  that  25  so,
 whether  he  will  enquire  from  the
 Chief  Minister  and  let  us  know  in
 this  House  about  it.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 As  I  have  stated  earlier,  this  water..

 MR.  SPEAKER:  What  he  wants  to
 know  is  whether  you  have  received
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 any  propesai  from  the  Chief  Minister
 about  irrigating  Rayalseema  or  whe-
 ther  you  will  make  an  enquiry.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 No  communication  has  been  received
 from  the  Chief  Minister  for  taking
 water  for  irrigation  through  this
 channel.  In  fact,  a  clause  in  the
 Agreement  was  that  ‘the  Central  Gov-
 ernment  will  make  arrangements  to
 inspect  the  system  during  operational
 stages  and  ensure  that  the  withdra-
 wal  of  water  into  this  supply  system
 from  Srisailam  does  not  exceed  5
 TMC  in  a  water  year  and  that  the
 system  is  utilised  only  for@?&ter  sup-
 ply  to  Madras  City  and  not  for  any
 other  purpose’.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:
 Our  Chief  Minister  has  agreed  to  give
 5  TMC  to  Madras  for  drinking  pur-
 poses  from  our  side—the  total  is  5
 TMC,  When  the  Chief  Minister,  a
 responsible  leader  of  the  State,  has
 committed  to  the  people  of  Rayal-
 seema,  which  is  a  drought-affected
 area  and  which  is  a  famine  area,  I
 want  to  know  whether  some  water
 can  be  spared  for  Rayalseema  or  not.
 If  no  communication  has  been  receiv-
 ed  from  the  State  Government,  in
 view  of  the  questions  being  raised  on
 the  floor  of  the  Lok  Sabha,  will  the
 Minister  write  to  the  State  Govern-
 ment  asking  for  its  views?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 The  Krishna  Water  Disputes  Tribu-
 nal  has  decided  in  May  496  on  the
 shares  of  the  various  States.  The
 water  to  be  utilised  by  the  various
 States  has  been  defined  and  has  been
 mentioned  by  the  Tribunal.  Within
 that  limit.  they  have  to  utilise  the
 water;  they  cannot  exceed  that  limit.

 DR.  SUBRAMANIAM  SWAMY:
 Arising  out  of  the  replies  given  by
 the  Minister  is  this  question.  I  would
 like  to  ask  him,  in  view  of  the  fact
 that  there  is  such  a  great  deal  of  shor-
 tage  of  drinking  water  particularly  in
 Tamil  Nadu  and  Andhra  Pradesh,
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 what  is  the  state  of  progress  and
 what  is  the  latest  position  on  linking
 of  rivers  so  that  the  distribution  of
 water  may  be  more  equitable.

 MR,  SPEAKER:  That  does  not
 arise  out  of  this  Question.

 SHRI  V.  ARUNACHALAM:  I
 understand  that  there  are  some  forces
 which  are  trying  to  utilise  water
 against  the  terms  and  conditions  of
 the  Agreement  which  has  been  reach-
 ed  between  the  two  States.  I  want  to
 have  a  categorica]  assurance  from  the
 hon.  Minister  in  this  regard.  Will  the
 Government  come  forward  to  give
 the  assurance  that  the  scheme  will  be
 implemented  without  any  diversion
 or  deviation  from  the  conditions  of
 the  Agreement  which  has  been  reach-
 ed?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 The  Agreement  has  been  reached
 between  the  States,  and  that  has  to
 be  honoured  in  that  very  form.

 Decentralisation  of  pDA

 "189,  5प्तारा  M.  RAM  GOPAL  RED-
 DY:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 decentralise  DDA;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पृति  श्रोर
 पुनवास  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  पी  राम
 किकर)  :  (क)  जी,  नहीं

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 sit  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  प्रश्न
 क्यों  भहीं  उठता  है,  प्रश्न  उठता  है  बयोंकि
 झगर  इस  का  शिसेप्टेलाइजेशन  नहीं  करेंगे
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 तो  इस  फ्र  जो  y  करोड़  50  लाख  रुपया  हर
 महीने  इस्टाबिलिशमेट  पर  खर्च  ही  रहा  है,
 वह  होता  रहेगा।  मै  मंत्री  जो  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  डिसेण्ट्रेलाइजेंशन  करने  से
 इस  में  कुछ  खच  कम  होगा  और  काम  इफी-
 शियेटली  चलेगा  या  नहीं  ?

 निर्माण  शौर  भ्रावास  तथा  पूति  ओर
 पुनर्वास  मंत्री  (६.  सिंकनन्‍्दर  बखत)  :

 यह  भ्राप  की  तजबीज  है,  सवाल  नहीं  है
 लेकिन  मै  श्राप  से  यह  अज  कर  दू  कि  जहा  तक
 इस  के  कार्य  को  स्ट्रीमलाइन  करने  का

 तल्लुक  हैं,  एक  आफिशियल  कमेटी  बनाई
 गई  है,  जो  इन  तीन,  चार  चीजो  पर  गौर
 कर  रही  हैं:

 q)  To  make  an  over-all  assess-
 ment  of  the  functioning  and  activi-
 ties  of  the  DDA.

 (2)  To  examine  how  far  the
 Authority  has  been  able  to  meet
 the  objectives  for  which  it  Was  set
 up;  and

 (3)  To  assess  the  relationship  of
 the  Authority  with  other  external
 agencies  such  as  Delhi  Administra-
 tion,  Municipal  Corporation  of  Delhi
 ete.

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्ठी :  इस  को
 डीसेंट्रलाइज़  करने  से  ज्यादा  फ़ायदे  होगें,
 क्योंकि  सुपरविज्ञन  में  भी  श्रासानी  हो  जायेगी  ny
 क्या  मंत्री  महोदय  इस  पर  पुन:  विचार
 करेंगे  ?

 श्री  सिकन्दर  जलत  श्रानरेबल  मेम्बर
 श्रपनी  तजवीजें  हमे  लिख  कर  भेज  दें  ।  हम
 उन्हें  देख  लेंगे ।

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 The  Hon.  Minister  has  stateq  that  he
 has  formed  a  Committee  to  go  into
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 the  whole  gamut  of  D,D.A’s  func-
 tioning.  May  I  know  which  other
 Ministries  are  involved  in  tWat  Com-
 mittee  and  when  the  Report  of  the
 Committee  will  be  subdimitted  to  the
 Government?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  The
 Report  of  the  Committee  was  due  to
 be  submitted  on  28th  February  but
 they  have  asked  for  an  extension  of
 three  months,

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 Which  are  the  other  Ministries  that
 are  involved?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  No
 other  Ministry  is  mvolved:  it  is  the
 local  Admuinistratron  the  Municipa!
 Corporation  of  Delhi,  the  New  Delhi
 Municipal  Committee,  L  &  D  etc  that
 are  mvolved

 श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  मत्री
 महोदय  ने  बताया  है  कि  डी०  डी०  To  के
 बारे  4  जो  कमेटी  बनाई  गई  है,  उसमे  सिर्फ
 आफिशत्ज  वो  रखा  गया  हे  ।  क्या  काई
 ऐसी  तजबीज  नहीं  हे  कि  जिन  नान-
 आ्रफिशल्ज  का  ताल्लुक  डी०  डी०  ए०  की
 'बरकिंग  से  है,  उन्हे  श्रौर  दिल्‍नी  एडमिनिस्ट्रेशन,
 कार्पोरेशन  आदि  के  इलक्टिड  एिप्रेज़ेन्टेटिग्ज
 को  भी  ऐसी  कमेटीज  >  साथ  एसोशिएट
 किया  जाये,  ताकि  इन  की  रिपोर्ट्स  वे  बल
 आफिशल  वर्शन  बन  कर  न  रह  जाये,  बल्कि
 इन  की  तरफ  से  ठीक  रिपोर्ट्स  दी  जाय  ?

 श्री  सिकन्‍दर  बख्त  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 अगर  यह  बात  इस  सवाल  से  पदा  होती  है,
 तो  मै  कुछ  भ्रज़  कर  Fa  ।  इट  डज़  नाट
 फालो  फ्राम  दिस  कवेश्वन  एट  झाल  ।

 श्री  किशोर  लाल :  इत  से  पहले
 भो  पिछले  पांच  साल  म  डी०  डी०  To  के
 बकिग  के  मृताल्लिक  तीन  कमेटियां  बन
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 चुको  है  और  वें  अपनी  रिपोर्ट्स  भी  सबमिट
 कर  चुकी  ह।  मै  यह  जानना  चाहता  7  कि
 क्या  किसी  मत्री  या  मत्ालय  ने  उन  रिपोर्ट्स
 को  देखा  है  और  उन्हें  पढने  के  बाद  इस  नई
 कमेटी  को  मुकरंर  करने  की  जरुरत  महसूस
 हुई  है,  या  उन्हे  पढा  ही  नही  गया  है  भौर
 फिर  एक  कमेटी  मुकरंर  कर  दी  गई  है  और
 जैसा  हाल  उन  कमेटियों  की  रिपोर्ट्स  का
 हुआ  है,  वैसा  ही  हाल  इस  रिपोर्ट  वा  भी
 होगा  ?

 श्री  सिकनन्‍दर  बख्त :  यह  वमेटी
 बुनियादी  तौर  पर  इस  बात  को  जहन  मे
 रख  कर  बनाई  गई  है  कि  दिल्ली  म  मल्टी-
 प्निसिटी  श्राफ  एथारिटीज  है  ।  प्रानरेबल
 मेम्बर  का  रफरेस  कोन  सो  कमेटी  की  तरफ
 है,  यह  मेरे  लिए  समझना  मुश्किल  है  t

 Policy  for  Appointment  of  Chief  Exe-
 cutives  to  State  Farms  Corporation

 ang  National  Seeds  Corporation

 *190.,  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  lay
 a  statement  showing.

 (a)  whether  Government’s  Policy  is
 to  appoint  the  Chief  Executives  in  the
 State  Farms  Corporation  of  India  and
 National  Seeds  Corporation  only
 out  of  the  persons  who  are  elther  at
 the  verge  of  retirement  or  re-employed
 after  retirement;

 (b)  if  so,  will  it  not  affect  the  em-
 ployment  potential  of  the  younger
 generation  who  may  be  competent  to
 hold  these  posts,

 (c)  have  such  posts  ever  been  cir-
 culated  to  the  Bureau  of  Public  Enter-
 prises  before  the  appointment  to  these
 Posts  are  made;  and

 (d)  what  is  the  policy  of  Govern-
 ment  for  recruitment  to  these  top  and
 lower  posts  in  these  two  organisations
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 and  also  to  fill  these  posts  in  both
 these  organisations  from  amongst  the
 existing  personnel  who  may  be  com-
 petent  to  hold  such  posts?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (d).  No,  Sir.  Appointments  to  the
 posts  of  Chief  Executives  are  made  in
 consultation  with  the  Bureau  of  Pub-
 lic  Enterprises/Public  Enterprises
 Selection  Board  Appointments  to
 lower  posts  are  made  by  the  Corpo-
 rations  themselves  in  accordance  with
 their  recruitment  :ules.

 श्री  बीरेन्द्र  प्रसाद  :  क्‍या  मत्री  महोदय  का
 ध्यान  भारत  के  राजपत्र,  दिनाक  2  दिस-
 स्वर,  938  की  ओर  आकर्षित  हुआ  ह
 जिस  में  झाइटम  4  में  कहा  गया  है  कि  एस  ०

 एफ०  सी०  आई०  झर  एन०  एस०  सी०
 के  चोफ  एक्सीक्यूटिव  की  तरह  जनरल
 मैनेजर  की  पोस्ट  भी  ब्यूरों  आफ  पब्लिक
 एण्टरप्राइजिज  और  पब्लिक  एण्टरप्र।इजिज
 सिलेक्शन  बोर्ड  के  साथ  सलाह-मशवरा  कर
 के  भरी  जायगी  ?  में  यह  भी  जानना
 चाहता  हु  कि  क्या  एम ०  एफ०  सी०ई०  में
 श्री  ए०  एस०  सध्‌  की  जनरल  मंनेजर  के
 पद  पर  बहाली  नियमो  के  अनकूल  हुर  है  t

 श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  :  जैगा  कि
 मैंने  श्र्ज  किया  है,  ब्यूरो  श्राफ़  पब्लिक
 एण्टरप्राइजिज  श्र  पब्लिक  एण्टरप्राइजिज
 सिलेक्शन  बोई  को  रेफर  किया  जाता  है,
 वे  पैनल  भेजते  है  और  उस  के  जस्यि  से
 नाम  लिये  जाय  है  ।

 श्री  'छोरेन्द्र  प्रसाद  :  मेरे  सवाल  का
 उत्तर  नही  झाया  है।  मे  यह  जानता  चाहता
 हूं  कि  क्या  श्री  संधू  ककी  जनरल  सैनेजर  की
 पोस्ट  पर  नियुक्तित  इन  समस्थाओ्रों  की  राय  ले
 कर  की  गई  है।  क्या  ऐसी  बात  नही  है  कि

 वह  जायंट  कमिश्नर,  काटने  के  पद  पर  काम
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 कर  रहे  हैं  झौर  “जुलाई  के  मंहीने  में  रिटायर
 होने  जा  रहेहैं?  तो  कया  यह  उन  के  रिटायर
 होने  के  बाद  उन्हें  फिर  से  नियुक्त  करने  की
 साजिश  नहीं  है?

 MR.  SPEAKER:  He  has  answered
 that.

 SHRI  SURJITT  SINGH  BARNALA:
 The  post  is  presently  filled  up  on  ad
 hoc  basis  and  the  Joint  Commissioner,
 Cotton,  in  the  Ministry  is  holding  ad-
 ditional  chargé  of  the  General  Mana-
 ger  from  30th  August  ‘1977.  Action  is
 being  taken  to  appoint  a  regular  Ma-
 naging  Director  to  be  the  Chief  Exe-
 cutive,

 SHRI  rom  N.  VISVANATHAN:  In
 my  constituency,  the  State  Farms
 Corporatron  has  incurred  a  loss  of
 Rs.  4.8  crores  Whether  this  Ministry
 has  taken.

 MR  SPEAKER:  This  question  rela-
 tes  only  to  the  appointn.ent  of  the
 chief  executive.  It  does  not  atise  out
 of  this  question,

 SHRI  C  N  VISVANATHAN:  Is
 the  hon  Minister  aware  and  is  he
 going  to  have  new  irrigation  pro-
 gramme  in  the  State  Farms  and  whe-
 ther  they  ate  going  to  give  the  State
 Farms  to  the  Tamil  Nadu  Govern-
 ment?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  need  a  notice  foi  this.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  This  ques-
 tion  relates  to  the  policy  for  appoint-
 ment  of  the  Chief  Executive  of  the
 Corporations,  For  the  last  one  year,
 the  entire  organizational  set  up  and
 Government  machinery  for  running  of
 the  State  Farms  Corporation  and  the
 National  Seeds  Corporation  78  comp-
 letely  in  shambles.  Ag  a  consequence,
 no  work  has  been  done  by  the
 bureaucrats,  and  the  supply  of  seeds
 has  not  been  made  to  the  farmers
 satisfactorily  and  the  whole  thing  is
 in  a  dilapidated  condition,  When  3s
 Government  going  to  take  a  realistic
 view  of  the  whole  situation  and  set
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 matters  right  and  see  that  a  probe  is
 instituted  regarding  recruttrrent  sys-
 tem  and  policy?  Will  you  kmdly  as-
 sure  the  House  that  the  organization-
 al  set-up  would  be  controlled  not  by
 the  bureaucrats  but  by  the  non-offi-
 cialg  and  the  distribution  system  of
 the  seeds  by  the  Seeds  Corporation
 and  the  State  Farms  would  be  stream-
 lined?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 So  far  as  the  supply  of  seeds  is  con-
 cerned  probably  this  year  the  posi-
 tion  has  been  very  satisfactory  and

 we  have  received  absolutely  no  comp-
 lunts  ref  irding  that

 SHRI  K  LAKKAPPA  This  38  not
 a  fact  I  am  myself  a  farmer  and
 the  seeds  supplied  by  the  Seeds  Cor-
 poration  did  not  germinate

 The  entire  organizational  set-up
 and  the  recruitment  and  promotion
 policy  of  these  Corporations  .5  in
 shambles  Will  you  kindly  have  १
 probe  in  the  matter?

 SHRI  SURJIT  SINGII  BARNALA
 The  recruitment  is  done  according  to
 the  Articles  of  Association  of  these
 two  organizations

 st  राम  बिलास  पासवान  श्रध्यक्ष  जी,
 इस  के  पहले  के  सत्र  मे  जब  राष्ट्रेय  बीज
 निगम  के  सम्बन्ध  म  प्रश्न  का  उर  दिया
 गया  था  तो  बताया  गया  था  कि  हस  निगम
 में  ज्वाएट  मेनेजर  से  चौकीदार  तक  जो
 पद  है  उन  मे  हरिजनां  और  आदिवा।सयों  की
 सस्या  नणण्य  है  तो  क्‍या  अभी  यही  व्थिति
 चल  रही  है?  जो  जानकारी  हमे  मिलती  है
 या  हमारे  पास  आवेदन-पत्र  श्रात  है  उन  से
 पता  लगता  है  कि  दन  वर्गों  के  लोगों  की
 सीनियर  होने  और  उन  योग्यता  हाने  के
 बायजद  श्रवहेलना  की  जाती  है।  लेक्नि
 सरकार  की  तरफ  से  हमेशा  यही  कहा  जाता
 है  कि  इन  वर्गों  के  प्रतिनिधित्व  पर  विचार
 किया  जाएगा।  मैं  मी  महोदय  से
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 जानता  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  निमुक्ति
 होती  है  या  किसी  पद  पर  प्रमोशन  होती  है  तो
 क्या  वे  स्वय  यह  देखते  है  कि  अ्रनुसूचित
 जाति  या  श्रनुसूचित  जनजाति  के  लोग  उस
 पद  के  लिए  उपलब्ध  है  या  नही  या  ऐसे  ही
 उनके  श्रावेदन-पत्रों  को  एक  तरफ  कर  दिया
 जाता  है  जिससे  उन  पर  कोई  कायंवाही  न
 हो  सके  ?

 श्री  सुरजीत  सिह  बरताला:  स्वय  तो
 जानकारी  हासिल  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 नेक्ति  विपार्टेमेट  को  यह  कहा  हुआ  है  कि
 पिछड़ी  जाति  और  शेडयल्ड  कास्ट्स  क  लागो
 का  पूरा  यान  रखा  जाए  अश्रगर  किसी
 जगह  उतत्रा  रिप्रेजेन्टेशन  पूरा  नहीं  है  और
 माननोय  सदस्य  मुझे  बताये  तो  उस  को  देखा
 जाएगा  |

 Self  Fimancing  Housmg  scheme  of
 DDA

 #193,  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 TA  Will  the  Mimster  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  response  to  0708 8 new  Self  Financing  Scheme  for  a
 house  hy  depositing  the  amount  of
 Rs  10 000/  is  not  encouraging

 (b)  how  many  persons  have  depo-
 sited  the  money  so  far,

 (९)  what  is  the  detailed  scheme  of
 DDA  to  construct  40000  tenements  in
 a  year  in  Delh,

 (d)  what  are  the  relaxations  which
 DDA/Government  propose  to  make
 tu  encourage  housing  m  Delhi

 (e)  have  Government  allowed  pri-
 vate  agencies  to  go  for  housing  in
 Delhi,  and

 (f)  will  Government  allow  the  new
 housing  co-operative  societies  to  build
 houses  in  the  Capital?
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 निर्माण  झोर  झावास  तथा  भूति  शौर
 पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (  श्री
 राम  किकर)  :  (क)  जी  नही

 (ख)  4530  व्यक्ति  ।

 (ग)  से  (ड).  दिल्ली  विकास  प्राधि-
 करण  का  0,000  मकान  प्रति  वर्ष  बनाने  का
 लक्ष्य  है।  इसके  श्रतिरिक्त  पब्लिक  तथा
 प्राइवेट  संगठित  सक्‍टरों  को  जनता  को
 प्रावंटत  के  लिए  नीति  के  भ्रनुसार  मकान
 बनाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा
 है

 (च)  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 May  I  make  a  submission,  Sir?  Kind-
 ly  see  part  (d)  of  my  question  “what
 are  the  relaxations  which  DDA/Gov-
 ernment  proposed  to  make  to  en-
 courage  housing  in  Delhi?”  I  think
 that  has  not  been  replied.  Kuindly
 ask  him  to  reply  to  that.

 MR.  SPEAKER:  Part  (d)  has  not
 been  rephed,  he  says.

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKAN-
 DAR  BAKHT):  To  encourage  their
 participation  the  Government  are
 thinking  of  offering  incentives.  Some
 of  them  are  listed  below.  These  are
 just  recommendations  which  have
 been  made:

 (i)  Housing  be  declared  as  an  in-
 dustry  and  given  the  same  conces-
 sions  as  are  now  available  to  the
 hotel  industry.

 (ii)  Restricting  the  construction  to
 houses  priced  at  Rs  12,000  or  be-
 low.

 (iii)  Facilities  now  available  for
 small-scale  industries  in  rural  in-
 dustrial  project  areas  may  be  exten-
 ded  to  small-scale  building  material
 industries  located  in  ruarl  areas  as
 well  as  in  urban’  areas
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 (iv)  Deduction  from  taxable  in-
 come  may  be  allowed  in  respect  of
 investment  in  shares  of  a  company
 or  corporation  set  up  for  construc-
 tion  of  houses...  (Interruptions)
 General  housing—I  am  telling  you.
 The  same  thing  will  apply  to  this
 thing  also.

 Then  housing  co-operatives  may  be
 exemptéd  from  tax  on  their  incomes
 if  at  least  60  per  cent  of  the  houses
 are  built  at  a  cost  level]  of  Rs.  12,000
 or  less.

 st  कंवर  लाल  गुप्त  :  दिल्‍ली  में
 करीब  दो  लाख  टेनेमेट्स  की  जरूरत  है  t
 यह  काम  वार  फुंटिंग  पर  किया  जाए  तभी
 पूरा  हो  सकता  है।  यह  बहुत  जटिल  समस्या
 है।  पहली  सरकार  ने  तीस  हजार  टेनेमेट्स
 बनाने  की  योजना  बनाई  थी  लेकिन  केवल
 नौ  हजार  ही  बना  पाई  थी  ।  श्राप  दस
 हजार  मकान  हर  साल  बनाने  की  योजना
 बना  रहे  है।  क्‍या  ये डी०  डी०  ए०  बनाएगा
 या  कारपोरेशन  और  प्राइवेट  ओझोनर्ज  और
 कोश्रोप्रेटि्ज  बगैरह  भी  बनाएगी  ?  कसि
 तरीके  से  आपने  दमको  बाटा  है  ?  आपने
 प्राइवेट  बिल्डर्ज  को  भी  करेक्ट  किया  है
 उनका  क्या  रिएक्शन  इसके  बारे  में  है  ?

 श्री  सिकन्‍्दर  बब्त  प्लानिंग  कमीशन
 ने  चाहा  है  कि  चालीस  हजार  मकानात  दिल्ली
 में  बनें  ।  डी०  डी०  ए  सिर्फ  एक  एजेंसी  है  जिस
 के  लिए  दस  हजार  का  टारगेट  रखा  गया  है  t
 उसके  ग्रलावा  सैट्रल  पी ०  डब्ल्यू०डी०  मकानात
 बना  रहा  है।  रफली  उसका  भी  दस  हजार
 फी  साल  बताने  का  प्रोग्राम  है।  इरादा  यह
 है  कि  कम  से  कम  तीस  हजार  का  टारगेट
 पूरा  किया  जाए  जो  कि  i972  4%  गवनेमेंट
 का  कमिटमेंट  था  t  इसी  तरह  से

 Every  effort  is  being  made  to  encour-
 age  construction  of  dwelling  units  by
 Group  Housing  co-operative  societies.
 That  is  the  third  agency.  The  fourth
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 agency,  as  you  rightly  said,  is  that
 we  are  involving  private  builders  in
 the  construction.  We  have  already
 had  a  meeting  on  the  4th  of  February
 and  the  response  hag  been  very  en-
 couraging.

 इसके  अलावा  इस  पर  भो  गौर  कर  रहे  है  कि
 बया  यह  मुम्किन  हो  सकता  है  कि  इस्टीट्यूशज़
 लाइक  ब्रैक्स  एण्ट  एल०  झ्राई०  सी०  श्रगर  वे
 अपने  एम्प्तायीज  के  लिए  खुद  मकान  बना
 सके  तो  उनको  जमीन  दी  जाए।  इस
 तरह  से  चालीस  हजार  काजो  टारगेट  है
 उस  तक  हम  पहुतक  सकगे  |

 कंबर  लाल  गुप्त  :  मैं  आपको
 बधाई  देना  चाहता  ह  कि  आप  काफी  जोर
 से  इस  काम  मे  लगे  हुए  है।  आप  देखें
 कि  एक्सीक्यूशन  ठीत  से  हो  इसका  ।  श्राज
 ढ़ी०  डी०  ए०  के  रूल्ज  में  कई  खराबिया  है  t
 एक  तो  यह  हैँ  कि  अगर  किसी  एक  श्रादमी
 का  किसी  मज़ान  में  ईसा  है  आर  वह  केवल
 बोस  गज  #  तो  वह  डी०  डीनाए  का  प्लोट  या
 फ्नत नरी  सकता त  किसो  करा  एक  मकान
 है  ता  वह  टी०  डी०  ए०  का  नहीं  ले  सकता
 है  ।  उसके  अलावा  केंड  सीलिंग  जो  है  यह  भी
 बाधा  ह।  आपकी  कस्टिटयएसी  सिविल
 लाउज  मे  ढाई  हजार  गज  से  कम  का  नक्शा
 पास  नहीं  फ्या  जाता  है  ।  इस  तरह  से
 कई  दिक्कतें  है।  इस  सम्बन्ध  में  आप
 रिलिवस  करने  के  लिए  कोई  प्रोग्राम  बना  रहे
 2?  क्‍या  आपने  उारपोरेशन  फो  भी
 कहा  हे  कि  बह  स्पो  स्टाफ  के  लिए  कुछ
 और  मकान  बनाए  ?

 श्री  सिकन्दर  बख्त :  हमने  कोई
 ऐसी  तजवीज  कोरपोरेशन  के  लिए  नही  रखी
 है  ।  लेकिन  शगर  उनकी  ऐसी  तजवीज
 आयेगी  तो  गौर  करेगे  1  बाकी  जिस  क्स्मि  की
 सिविल  लाइन्स  वगैरह  की  जो  सूरतेहाल  है

 जो  श्राम  तौर  पर  बिल्कुल  कट्रेडिक्शन  है
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 awe  सीलिंग  ऐक्ट  का  उस  पर  गौर  कर  रहा
 है  हमारा  विभाग  |

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  किसी  का  एक
 हिस्सा  है  मकान  में  20  गज  का  वह  नही
 ले  सकता  ।  इसी  तरह  से  25  गझ  श्राप
 झुग्गी  वालों  को  देते  है  जो  सनम  बन  रहे
 है,  इसके  बारे  में  श्राप  क्‍या  कर  रहे  है  ?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  These
 are  suggestions  J  would  very  much
 like  the  hon  Member  to  pass  them
 on  to  us  for  study

 श्यो  लखन  लाल  कपूर  :  प्रथ्यक्ष
 महोदय,  दिल्‍ली  में  मकान  बनाने  की  जो
 सरकार  की  योजना  है,  मैं  जानना  चाहता
 है,  जिस  तरह  से  माननीय  कंवर  लाल  गुप्त
 ने  कहा  दो  लाख  टेनेमेट्स  की  जरूरत  है  दिल्ली
 में  क्‍या  यह  दो  ही  लाख  है  या  इससे  ज्यादा
 है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जनता  पार्टी  को
 बकिकेन्द्रीकरण  की  नीति  के  अनसार  क्‍या
 दिल्‍ली  ता  भी  विकेन्द्रीकरण  करने  की  दिशा
 में  मत्री  महोदय  सोच  रहें  है  ?

 दित्ली  म  जा  समथ्याये  यडी  हो  रही  है
 बड़ा  शहर  बनाने  मे  तो  क्या  बड़े  शहरों  को
 और  चढा  नहीं  बनाने  की  दिशा  में  आपने
 सोचा  है  कि  विकेरद्रीफरण  द्वारा  देहातों  की
 तरफ  लोगों  को  ले  चले  प्रौर  जितनी  इस  वक्‍त
 श्रावण्यक्ता  है  उससे  श्रागे  नहीं  बढने  दे  t

 श्री  सिन्‍्कदर  बन :  इस सम्बन्ध  में
 एक  साचने  का  तरीका  यह  था  ि  जो  बड़े
 शहर  है  उनके  साथ  सेटेलाइट  टाउन्स  को
 डेबेलप  किया  जाय  ।  उसी  किल्म  की  एक
 तजबवीज  देहली  के  लिए  भी  थी  जिसका  नाम
 नेशनल  कैपिटल  रीजन  रखा  गया।  मिनिस्ट्री
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 इस  मसले  पर  बहुत  संजीदगी  से  गौर  कर
 रही  है  क्‍योंकि  जितना  रुपया  खन्र  हुमा  है
 वह  नेशनल  कैपिटल  रोजन  के  कसेप्ट  को

 बिल्कुल  प्रोमोट  नहीं  करता  है  ।  दूसरी
 बात  यह  है  कि  पूरा  इलाका  नेशनल  कपिटल
 रीजन  का  एक  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  मातहत
 नहीं  है भीर,  उसके  कुछ  हिस्से  दूसरे  सबों
 में  पड़ते  है  1  तो  उसको  बजह  से  काम  ठीक
 नहों  चलता  है,  दूसरी  स्टेट्स  अपने  इंटरेस्ट
 को  सामने  रखते  हुए  बहुत  सारे  ऐसे  कदम
 उठा  लेती  है  जो  नेशनल  कैपिटल  रीजन  के
 कंसेप्ट  के  बिल्कुल  खिलाफ  है,  जैसे  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  देहली  के  दरवाजें  पर
 नोथडा  का  इंइस्ट्रियल  ऐस्टेबलिशसेंट  लाकर
 खड़ा  कर  दिया  है  जिसने  नेशनल  कैपिटल
 रोजन  के  विचार  को  धक्का  पहुचाया  है  ।
 इसलिए  भिनिस्ट्री  यह  सोच  रही  है  श्रौर  इस
 पर  स्टडी  हो  रही  है  कि  इस  किस्म  के  छोटे
 टाउन्स  को  जो

 within  computable  distance  of  bigger
 ‘city

 हों  ब्रौर  जिन  मप्ोथ  का  पोटेशियल  मौजद  है
 बहू  हडको  को  कहा  गया  है  कि  ऐसे  टाउन  को
 आइडेटिफाई  करे  ओर  उसमे  पूरा  इनका
 स्टरक्चर  प्रोवाइड  किया  जाये  जो  दूसरे  लोगों  को

 बड़े  गहरों  में  लाने  के  लिए  बाइस  बनता
 है।  यह  स्टडो  बहुत  जोर  से  चल  रही  है
 और  में  उम्मोद  करता  हू  कि  इस  पर  जल्दी
 अमल  होगा  a

 SHR]  8  RACHAIAH:  May  I  know
 how  many  flats  have  been  allotted  to
 the  Scheduled  Castes  and  the  Sche-
 duled  Tribes  applicants  out  of  the
 total  number  of  houses  constructed?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  I  will
 require  a  notice  for  this.

 SHRI  BALWANT  SINGH  (Ramoo-
 walia):  The  Indian  immigrants  want
 to  construct  houses  in  this  country,
 preferably  in  Delhi  Will  the  Minis-
 ter  be  pleased  to  state—has  he  any
 plan  to  encourage  Indian  immigrants

 ‘to  construct  houses  in  Delhi?
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 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  There
 was  a  scheme  like  this.  But  it  is  be-
 ing  studied  again.  It  might  be  revi-
 sed.

 DDA  Fiat;  for  MPs
 *194,,  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITAIOTN  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  flats  offered  to
 Members  of  Parliament  in  the  draw
 held  for  the  purpose  during  1977-78
 by  DDA;

 (b)  the  total  number  of  Members
 of  Parliament  who  had  applied  for
 the  flats;

 (c)  when  the  applications  for  the
 draw  were  first  invited  from  Members
 of  Parliament;

 (d)  the  number  of  times  the  last
 date  of  receipt  of  such  applications
 was  extended  and  the  particular  rea-
 sons  for  which  the  last  date  was  ex-
 tended  each  time;  and

 (e)  the  efforts  made  to  allot  flats
 to  those  Members  of  Parliament  whose
 name  could  not  come  in  the  drawfor
 allotment  of  a  flat?

 निर्माण  शोर  झावास  तथा  पूति  झौर
 पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्तरी  (  श्री  राम
 किकर ) :  (क)  ce

 (ख)  55.
 (ग)  28  प्रप्रैल  977%  37  मई,

 977  तक  श्ावेदन  मागे  गए  थे  ।
 (घ)  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करने  की

 अन्तिम  तारोख  6  बार  बढाई  गई  थी  |  इसके
 निम्नलिखित  कारण  थे

 (i)  संसद,  महानगर  परिषद्‌  तथा
 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  नव  निर्वाक्षित
 सदस्यों  में  विस्तृत  प्रचार  करने  के
 लिये,

 (ii)  ससद्‌  सदस्य  तथा  श्रन्य  लोग
 राज्य  विधान  सभाओों  के  चुनावों  में
 मे  व्यस्त  थे  |

 (ड)  भविष्य  में  जनता  में  आवंटन  के
 लिए  दिये  जाने  वाले  फ्लैटों  मे  से  उनके
 कोटे  के  प्रनुसार  उन्हें  प्रावंटन  किये  जायेंगे  t
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 sft  शिव  सम्पत्ति  राम  :  क्‍या  मंजरी

 “महोदय  यह  बतायंग  कि  प्रश्न  के  उत्तर  के
 भाग  (क)  में  कहा  गया  है,  9,  तो  उन  9

 संसद्‌ू-पदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 प्रश्न  के  उतर  (@)  में  कहा  गया  है
 55,  तो  इसमें  संसद-मदस्यों  शर  अन्य

 लोगों  का  पृथकू-पृथक्‌  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रश्न  के  उत्तर  (ग)  और  (घ),  में  कहा
 गया  2  कि  28  अप्रैल,  977  से  31  मई,
 977  तक  श्रावेदन  मांग  गये,  मै  जानना

 चाहता  हूं  कि  2 दिन में  6  बार  समय  बढाना
 कहां  तक  सही  है  श्रौर  उसका  क्‍या  प्रयोजन
 हुआ  ?

 डेट  बढ़ाने  के  बाद  किसनी  एप्नीकेशन्स
 झाई',  और  किन-किन  लोगों  को  एप्लीकेशन्स
 आई  ?

 श्री  राम  किकर  :  मेरे  पास  नामों  की
 सूची  नहीं  है  ।

 MR.  SPEAKER:  He  does  not  have the  names.  He  wants  notice.

 श्री  शिव  सम्पक्ति  राम:  भरे  पहले  प्रश्न
 की  ही  सूचना  मबी  महोदय  के  पास  नहीं  है,
 मैने  9  सदस्यों  के  नाम  जानने  चाहे  है  ?

 MR.  SPEAKER:  The  question  is, what  are  the  names  of  Members  to whom  flats  were  allotted.
 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-

 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 ama  We  don’t  have  the  names

 श्री  शिव  सक्पलि  राम  :  प्रध्यक्ष  महोदय, मैने  4  सवाल  किये  है  श्रौर  मंत्री  महोदय  एक का  उत्तर  भी  नहीं  दे  रहे  है,  कह  रहे  है  कि
 हमारे  पास  नाम  नहीं  हैं।  2  दिल  में
 6  बार  टाइम  बढ़ाने  का  क्या  प्रयोजन  ह्प्ा प्रौर॒  कितनी  एप्लीकेशन्स  झाई  ?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  I  will
 try  to  give  the  names,  Sir.

 sit  भानु  कुमार  शास्त्री  :  आपने  पहले
 हाउस  को  मिसलीड  करते  हुए  कहा  कि
 मेरे  पास  ताम  नहीं  है।  ऐसा  क्‍यों  कहा
 गया  ?  अब  आप  नाम  सुना  रहे  है  ny
 अगर  आपके  पास  नाम  थे  तो  आपको  सुनानता
 आहिए  था,  आपने  मिसलीड  करने  की  कोशिश
 क्यों  को  ?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  It  is
 a  fact  that  I  did  not  have  the  names.

 But  I  got  it  just  now.

 wt  लक्षण  लाल  कपूर  :  मत्री  महोदय,  श्रभी
 आपके  पास  नाम  कहा  से  शा  गये  है?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  Sur,  it  does  not
 befit  them  to  use  such  expressions.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  The
 nan.es  are:  Shri  Sarat  Kumar  Kar,
 Shri  Khyomo  Lotha,  Shri  Mahamaya
 Prasad  Sinha,  Shri  Anf  Beg,  Shri  D.
 P.  Vashist,  Member,  Metropolitan
 Council.  Shri  Pranab  Mutkheriee.
 M.P.,  Mrs,  Vidyavati  Chaturvedi,
 Shri  Lai  Buala,  Shri  Mahi  Lal.  Among
 them  the  successful  one  are:  Shri
 Sarat  Kumar  Kar,  Shri  Arif
 Beg,  Shri  D,  P.  Vashist,  Shri  Pranab
 Mukherjee,  Shri  Mahi  Lal.  These
 were  successful.  In  the  waiting  lists
 were:  Shri  Khyomo  Lotha,  Shri
 Mahamaya  Prasad  Sinha,  Mrs.  Vidya-
 vati  Chaturvedi,,  Shri  Lal  Buala  Out
 of  the  successful.  we  have  Shri  R.  K.
 Sharma,  Shri  Sawai  Singh  Sisodia.  In
 the  waiting  list,  the  names  are:  Shri
 Balbir  Singh,  Shri  Suraj  Bhan,  Shri
 Boddipalli  Rajagopala  Rao.

 These  are  the  names  which  I  have
 got.

 i  fire  शम्पलि  राम  :  मे  यह
 जानता  चाहता  हुं  कि  जब  श्रागे  ऐसे  फैट
 एलाट  किये  जायेगे,  तो  उन  के  एलाटमेट
 के  लिए  क्या  प्रावधान  किया  गया  है,  उस
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 फ्लटों  का  क्षेत्रफल  कितना  होगा  शौर
 किन  लोगों  को  प्राथमिकता  दो  जायेगी  ।  ?

 शी  सिकल्दर  बख्त  :  उसका  सीधा
 तरीका  यह  है  कि  जिन  एम०  पीज़०  के
 नाम  लाटरी  में  नही  आते  हैं,  वे  कैरी  ओवर
 किये  जाते  हैं  श्रौर  नैक्स्ट  स्कीम  मे  फिर
 से  लाटरी  निकाली  जाती  है

 SHRI  K.  MAYATHEVAR:  May  I
 know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther  the  allotment  of  flats  to  MPs  is
 done  purely  on  the  basis  of  merits,
 seniority,  priority  or  recommendation?
 Also  may  I  know  from  him  if  the
 Government  is  considering  giving  of
 any  concessions  to  Members  of  Parlia-
 ment  regarding  the  allotment  on  the
 loan  basis—longterm  loan  basis—that
 is  within  a  period  of  five  years?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  These
 allotment  sare  made  on  a  hire  pur-
 chase  basis  where  a  certain  amount
 is  required  to  be  paid  initially  and
 then  the  rest  of  the  instalments  aie
 to  be  paid  monthly.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Sir,  I  want
 to  draw  the  attention  of  the  Prime
 Minister  to  this  because  it  appeurs  i0
 me  that  this  practice  of  giving  flats
 to  MPs  is  absolutely  unjust  ang  un-
 fair  and  it  should  not  have  been  done.
 Only  those  M.Ps  who  have  no  tes:-
 dentia]  quarters  in  any  part  of  the
 country,  only  they  should  be  entitled
 to  get  a  flat  in  Delhi.  And  to  those
 M.Ps  who  have  residences,  this  kind
 of  unjust  favouritism  should  not  be
 shown.

 Thercfore,  J  want  to  know  from.  the
 hon.  Minister  whether  the  whole
 policy  should  he  required  to  see  that
 only  those  M  Ps  who  have  no  residen-
 tial  quarters  in  their  own  areas  will
 Set  the  preference  of  having  flats  in
 Delhi  and  nobody  else.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  This
 is  a  suggestion  which  has  been  noted.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  My  sugges-
 tion  is  this.  I  want  to  know  from  the
 hon.  Minister  on  what  basis  the
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 MPs  are  to  be  given  this  special  pre-
 ference.  Some  of  the  names  which
 he  read  out—I  know  that—have  their
 own  flats—more  than  one  flat  in  their
 residential  areas.  Why  should  they
 be  given  flats  when  they  have  more
 than  one  quarter?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  This  is
 the  practice  which  has  been  there.  It
 is  being  followed.  If  there  is  any
 scheme,  from  out  of  that  scheme,  3
 per  cent  of  the  houses  are  reserved
 for  M.Ps  or  Members  of  the  Metro-
 politan  Council  and  Members  of  the
 Municipal  Corporation.  It  is  only  3
 per  cent.  This  is  also  a  suggestion
 which  has  come  from  the  hong  Mem-
 ber.  I  am  replying  on  the  basis  of
 the  scheme  which  has  been  existing
 for  long.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  May  I
 know  from  the  hon.  Minister  if  he  has
 agreed  to  take  up  the  suggestion  made
 by  Prof  Guha  he  would  accept  my
 suggestion  as  well?  Is  he  prepared
 to  take  my  suggestion  of  giving  the
 allotment  of  houses  to  Members  of
 Parliament  region-wise,  Suppose  if
 there  are  50  houses,  five  houses  are
 given  to  Members  of  each  region,  it
 will  create  a  cosmopolitan  atmosphere
 in  the’  capital  city  of  Dethi.  I  think
 it  is  better  if  the  hon.  Minister  takes
 the  suggestion  of  alloting  five  houses
 out  of  fifty  to  Members  6f  each  re-
 gion,  that  will  create  a  cosmopolitan
 atmosphere  in  the  capital  of  Delhi.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  This  is
 the  second  sugestion  that  has  come.
 I  may  pool  all  those  suggestions  so
 that  my  ministry  may  be  able  to
 consider  all  these.



 स्व  प्राणी  प्रशिक्षण  एवं  ज़्ुझंघान  संस्था

 *i98.  @t  gute  शाहा. :  क्या
 कृषि  पीर  सिाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  एक  वन्य  प्राणी
 प्रशिक्षण  एवं  अनुनन्धान  संस्था  स्थापित
 करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर
 रही  है  ;

 (@)  यदि  हा,  तो  क्या  इस  सस्थ्ा  को
 स्थापित  करने  के  लिए  जबलपुर  को  प्राथ-
 मिकता  दी  जाएगी  ?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 (SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b),  Government  have  had
 under  consideration  for  sometime  a
 proposal  to  set  up  a  Wildlife  Conser-
 vation,  Management,  Research  and
 Training  Institute  with  UNDP  assis
 tance.  Accordingly,  an  FAO  Consul-
 tant  visiteq  India  on  a  3-month  pre-
 paratory  mission  in  August  1977  to
 assess  the  wildlife  situation  in  the
 rountry  and  submit  a  report  for  estab-
 lishing  such  an  institute.  Ag  the
 inal  report  of  the  FAO  Consultant  is
 awaited,  the  question  of  considering
 the  location  of  the  Institute  is  pre-
 mature  at  this  stage.
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 झो  सुभाष  झ्राहुआ  :  सरकार  एक
 राष्ट्रीय  वन्य  प्राणी  प्रनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण
 सस्थान  की  ल्थापतना  के  बारे  &  वियार
 कर  रही  है  श्रौर  इस  के  लिए  एक  विशेषज्ञ
 दल  भो  भेजा  गया  था  ।  हकड्रीय  बन्य
 प्राणी  उद्यान  के  संवालकों  दशा  बार-बार
 यह  श्राग्रह  किया  जा  रहा  है  कि  वन्य  प्राणियों
 के  सम्बन्ध  भे  आनुसंक्षाम  के  लिए  एक  अन्‌-
 संधान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थाम  की  स्थापना
 की  जाये  1  शत ०  दी  बस,  एक  विशेषश
 जो  फारेन  से  श्राये  थे  उनके  पांस  जबलपुर
 व  कामा  संस्थात  के  माम  फ़िवार  के  लिए
 भेजे  गए  श्र  ।  क्‍या  मंब्री  दी  बताग्रेंगे  कि
 3688  कीन
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 मध्य  प्रदेश  में  जो  दो  राष्ट्रीय  बन  प्राणी
 उद्यात  हैं  उनको  प्राज्नश्यक़वा  को  देखते

 हुए  जबलपुर  भनुसंधान  संस्थान  को  स्थापना
 की  जायेगी  ?  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 श्री  सुश्छोत  सिह  बरसल।  :  श्रोडो०
 वास  जो  प्राये  थे  बे  देहरादून,  जबलपुर,
 बंगलोर,  हैदराबाद--सभी  जगह  गए  थे  ।
 हैदराबाद  शौर  देहरादुन  कुछ  भच्छे  हैं  लेकिन
 झमी  फैसला  नही  किया  गया  है  क्योंकि
 मी  प्रिलिमनरोी  स्टेज  है,  भ्रभी  उसकी
 रिपोर्ट  आई  है  1

 भी  सुभाष  आहुआ  :  जबलपुर  किन
 कारणों  से  रद  किया  जा  रहा  है  ?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 No  place  is  being  rejected.  All  these
 four  places  have  been  visited.  The
 stage  has  not  yet  reached  to  sclect
 the  place.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Closure  of  Universities

 9184  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  Jay  a  statement  show-
 ing:

 (a)  the  number  of  universities  clos
 ed  during  academic  year  ‘1977-78;

 (b)  reasons  for  their  closure;  and
 (c)  whether  Government  propose  to

 constitute  a  Committee  to  go  into  the
 problems  of  students  and  investigate
 into  the  frequent  closure  of  univer-
 sities?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  According  to
 information  available,  about  43  uni-
 versities  have  had  tp  suapend  class.
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 es,  mostly  for  short  periods  of  not
 more  than  two  weeks,  during  the  pe-
 riod  from  September,  977  to  Feb-
 ruary,  1978,  on  account  of  agitation  by
 students,  teachers,  or  karamcharis
 with  regard  to  issues,  both  academic
 and  non-academic,  which  are  being
 looked  into  by  the  appropriate  autho-
 rities  of  the  State  Governments  and
 universities  concerned.

 (c)  Does  not  arise.

 Illegal  Lodges  in  Delhi

 *186,  SHRI  D.  6.  GAWAI:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  illegal  lodges  being  run  by
 private  persons  in  the  city  of  Delhi  in
 residentia]  areas;

 (b)  the  number  of  such  illegal
 ludges  being  run  in  residential  areas
 in  Delhi;  and

 (c)  the  action  taken  by  the  Govern-
 ment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.

 (०)  The  number  of  lodging  houses
 without  licence,  as  reported  by  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi  and
 the  New  Delhi  Municipal  Committee
 m  their  respective  jurisdiction,  is  67
 and  4  respectively.

 {c)  Necessary  action  for  prosecu-
 tion  is  being  taken  by  the  concerned
 authority.

 Flood  Contro]  Projectg  in  Assam

 "188,  SHRI  PURNA  SINHA:  Will
 the.  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Prime  Minister,  in  course  of  his  recent
 tour  of  Assam,  has  assured  tlie  people
 of  ‘Assam  with  ‘othe  flood  control  pro-  *
 jects  including  harnessing  of  the  rivers
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 which  cause  floods  in  the’  State  every
 year  and  consequent  damages;

 (b)  if  so,  whether  rivers  Brahma-
 putra.  Subanshri,  Dehang  and  Zia
 Bhoroli  will  be  dammed  at  the  foot-
 hills  for  the  dual  purpose  of  holding
 the  rolling  waters  and  generating
 hydro-electric  power,

 (c)  if  so,  which  of  the  four  rivers
 will  be  taken  up  first  and  at  what
 point  of  time  in  the  coming  months
 or  years;  and

 (d)  if  ne  such  projects  are  envisag-
 ed  within  the  next  two  years,  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-”
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (d).  In  a  public  meeting  at  Dibru-
 garh,  the  Prime  Minister  during  his
 recent  visit  to  Assam  while  highlght-
 ing  the  need  for  careful  utilisation  of
 our  water  resources  for  economic  de-
 velopment  mentioned  in  general
 terms  about  the  need  to  adopt  flood
 control  measures.  In  fact,  detailed
 investigations  for  multipurpose  stor
 age  projects  on  Subanshri  and  De-
 hang  have  already  been  taken  up  by
 the  Assam  Government  and  _  surveys
 of  the  dam  sites  and  reservoir  areas,
 foundation  explorations,  geological
 and  other  invéstigations  are  in  pro- a
 gress.  Kameng  hydro-Electric  Project
 on  tributaries  of  Jia-Bhareli  is  env:-
 saged  to  be  a  run-of-the  river  plant
 without  any  floog  benefits.  It  is  under
 investigation  with  the  Central  Water
 Commission,  The  question  of  taking
 up  of  the  projects  can  be  considered
 only  after  completion  of  investigation
 and  determination  of  their  feasibility
 both  from  technical  and  economical
 aspects,

 Purchase  of  Houses  by  Retiring  Work-
 ers  under  Industrial  Housing  Scheme

 t19).  SHRIMATI  -PARVATHI-
 _2,  KRISHNAN:

 .SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 Wil)  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
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 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  allow  the  houses  under  the
 industrial  housing  scheme  allotted  to
 workers  to  be  bought  by  them  after
 retirement  at  80  per  cent  of  the  cost;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  whether  the  General  Secretary of  the  AITUC  has  written  a  letter  to

 him  requesting  to  have  this  decision
 discussed  with  the  Central  Trade
 Union  Organisation  and  pending  such
 consultation  Government's  decision  be
 held  in  abeyance;  and

 (d)  if  so,  the  details  and  Govern-
 ment’s  response  thereto?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  (SHRI  SIKAN-
 DAR  BAKHT):  (a)  and  (b),  The
 Government  of  India  have  since
 taken  a  decision  to  permit  the  sale
 of  the  houses  built  for  the  industrial
 workers  under  the  Integrated  Subsi- dised  Housing  Scheme  for  Industrial
 Workers  and  Economically  Weaker
 Sections  of  Community,  to  the  exist-
 ing  occupants,  and  this  decision  has
 already  been  communicated  to  all the  State  Governments/Union  Terri-
 tories  Administration.  The  price payable  will  be  80  per  cent  of  the
 origina)  cost  and  hire  purchase  faci- lities  will  be,  available.  Before  a tenement  is  sold  under  this  conces-
 Sion,  the  occupant  will  have  to  clear all  arrears  of  rent  and  other  dues, He  will  not  be  allowed  to  resell  the tenement  within  40  years  from  the date  of  purchase.

 (c)  and  (d).  A  letter  dated  the 2nd  February,  1978,  addressed  to  the Union  Minister  for  Labour  and  Par-
 liamentary  Affairs  has  been  received from  the  General  Secretary  of  the
 AITUC.  He  has  requested  that  the above  decision  be  held  in  abeyance pending  discussion  with  the  Trade Union  Organisations  in  a  meeting. His  request  has  been  examined  care- fully  and  it  has  been  decided  not  to withhold  the  implementation  of  this
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 decision,  This  decision  was  taken
 with  a  view  to  removing  the  difficul-
 ties  of  workers  in  occupation  of  such
 tenements.  Representations  had  been
 received  that  it  was  practically  im-
 possible  to  dispossess  superannuated
 workers,  or  workers  who  had  crossed
 the  mncome  limit  of  eligibility  for  the
 retention  of  tenements  in  their  occu-
 pation.  The  occupants  were  not  pay-
 ing  even  the  subsidised  rent,  with  the

 result  that  arrears  have  mounted.
 Even  where  rents  are  being  paid
 they  are  based  on  the  original  cost
 of  construction  ang  were  insufficient
 to  meet  the  escalating  maintenance
 costs.  The  decision  taken  by  the
 Government  will  give  afillip  to  hovs-
 ing  for  industrial  workers  as  the  sale
 proceeds  which  will  be  available  to
 the  State  Governments’  will  be
 ploughed  back  for  housing  for  indus-
 trial  workers.

 L.L.C.  Housing  Loans  for  State
 Governments

 192,  SHRI  K.  RAMAMURTHY.

 SHRI  SUKHENDRA  SINGH:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  plan  for  the  use  of
 LIC  housing  loans  by  the  State  Gov-
 ernments  has  been  evolved  by  the
 Ministry;  and

 (0)  if  so,  the  details  of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  (SHRI  SIKAN-
 DAR  BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  To  ensure  that  the  L.ILC,  loans
 allocated  to  the  State  Governments

 for  the  implementation  of  the  various
 social  housing  schemes  are  utilised  in

 a  larger  measure  for  the  benefit
 of  the  economically  weaker  sections
 and  low  income  groups,  the  State
 Governments  have  been  asked  to  use
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 the  L.LC.  loan  allocated  by  the
 Ministry  for  different  income  groups
 in  the  following  proportions: —

 (i)  Howeholds  with  i
 upto  Ra.  350  p.m.  40%

 (ii)  Households  with  income
 between  Rs.  35r  and  Rs.  600
 p.m.  25%

 (iii)  Households  with  income
 between  Rs.  6or  and
 Rs.  1000,  p.m.  25%

 The  remaining  0  per  cent  is  to  be
 utilised  for  the  implementation  of
 the  Rental  Housing  Scheme  for  State
 Government  Employees.

 Nationa;  Circus  Akademi

 "195.  SHRI  P.  छू,  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Circus  Fe-
 deration  has  suggested  to  Government
 for  the  creation  of  a  National  Circus
 Akademi  on  the  lines  of  Sahitya  Aka-
 demi,  Sangeet  Natak  Akademi  etc,  to
 protect  the  Indian  Circus  Industry; and

 (b)  if  so,  the  details  and  Govern- ment’s  reaction  thereto?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EDUCATION, SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE

 (SHRI  DHANNA  SINGH  GUL-
 SHAN):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Indian  Circus  Federation
 fas  been  requested  to  give  gull  de- tails  of  its  proposal  in  respect  of  the
 formation  of  a  National  Circus  Aca-
 demy  to  enable  Government  to  con- sider  it,

 Policy  regarding  .Cutting  down  of
 Forest

 *l07.  SHRI  SHAMBHU  NATH
 CHATURVEDI:  Will  the  Minister  of
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 AGRICULTURE  AND  ‘YRRIGATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  despite  recurrent  floods,
 erosion,  silting  of  rivers,  the  cutting
 down  of  forests  is  going  on  apace  and
 faster  than  their  plantation  or  rehabi-
 litation;  and

 (b)  have  Government  laid  down
 any  clear  and  firm  policy  im  this  re-
 gard  and  is  it  being  implemented  by
 State  Governments?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  bulk  of  the  forests  ig  the  coun-
 try  are  State-owned  and  under  the
 control  of  the  State  Forest  Depart-
 ments.  These  forests  are  governed
 by  regular  working  plans  which
 prescribe  annual  cutting  with  due
 consideration  for  natural  regeneration
 or  artificial  regeneration.  In  forest
 areas  which  are  outside  the  contro!
 of  the  State  Forest  Departments
 there  are  unscientific  fellings,  due  to
 heavy  biotic  pressure  as  a  result  of
 large  demand  of  fuelwood,  timber
 and  other  forest  products  by  the  local
 people.  Efforts  are  however  made  to
 bring  them  under  scientific  control
 and  also  to  take  up  plantation  in
 these  areas  either  through  the  State
 Schemes  or  the  centrally-sponsored
 or  Centra]  schemes,  No  authentic
 statistics  are  available  for  such  fell-
 ings  in  the  forest  areas  outside  the
 control  of  the  forest  department,
 However,  every  effort  is  made  by  the
 State  Forest  Departments  to  keep
 rehabilitation  at  a  faster  rate  than
 the  pace  of  fellings.

 (b)  The  National  Forest  Policy
 952  has  recothmiénded  that  the  mi-
 nimum  forest  area  in  fhe  country
 should  be  33-1/3  per  cent  of  the  total
 geograpiiical  area.  However,  there
 is  Only  22.8  ‘per  cent  of  the  total
 geographical  area  under  forests.  has
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 policy  is  already  under  revision  and
 it  is  proposed’  to  prescribe  that  diver-
 sion  of  forest  lands  for  multipurpose
 river  valley  projects,  hyde]  projects,
 etc.,  should  be  adequately  compen-
 sated  by  providing,  as  far  as  possible,
 equivalent  alternative  land  for
 affdrestation  for  which  requisite  funds
 will  need  to  be  earmarked  within
 the  Project  costs.  It  is  also  being
 suggested  that  all  forests  shoulg  be
 brought  under  scientific  management

 in  the  overall  control  of  State  Forest
 Departments,

 Centra}  aid  for  Land  Reforms  in
 Bihar

 "198.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHBRY:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state  the  amount  of  financial  as-
 sistance  given  by  the  Central  Govern-
 ment  to  the  State  of  Bihar  during  the
 year  1976-77  and  during  the  year  1977-
 78  so  far  for  implementing  the  land
 reforms  schemes  in  that  State?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Statement

 Assistance  Assistance
 provided  in  provided  in

 1976-77, 1977-78

 qa)  Grant  for  purchase  29.12,600  22,48,841 of  inputs  by  allo-
 tices  of  ceiling
 surplus  land
 Grant  for  develop»  -11,56,300 ment  of  cciling
 surplus  land.

 574,356

 Loan  for  develop-  10,529,392, ment  of  ceiling  sur-
 plus  land.

 5093,634

 45,21,292  33,54,83r Tora.

 (2)  Beaides  the  above  assistance
 for  development  of  ceiling  surplus
 lands,  an  amount  of  Rs.  l5  lakhs  has
 been  released  recently  to  enable  the
 State  Government  to  take  up  an  addi-
 tive  programme  for  consolidation  of
 holdings  in  one  lakh  hectares  com-
 prised  in  7]  Anchals.

 Confirmation  of  Assistant  Teachers  of
 N.D.M.C,

 *199,  SHRI  AGHAN  SINGH  THA-
 KUR:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  Assistant
 Teachers  having  served  for  more  than
 three  years,  yet  not  confirmed  in  the
 Education  Department  of  New  Delhi
 Municipal  Committee;

 (b)  total  number  of  Assistant  Teach-
 ers  who  have  so  far  been  confirmed
 by  the  New  Delhi  Municipal  Com-
 mittee:

 (९)  the  total  number  of  permanent
 eligible  Assistant  Teachers  falling  in
 the  limit  of  20  per  cent  quota  fixed  by
 Government  for  grant  of  Selection
 Grade  in  accordance  with  the  recom-
 mendation  of  the  Third  Pay  Commis-
 sion;

 (9)  whether  some  of  the  teach@rs
 have  been  denied  the  Selection  Grade,
 af  so,  the  number  thereof  and  the
 grounds  on  which  these  teachers  have
 been  denied  the  Selection  Grade;  and

 (e)  the  steps  Government  propose
 to  take  to  remedy  the  situation’

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  According  to  the
 information  received  from  the  New
 Delhi  Municipal  Committee,  the
 number  of  such  Assistant  Teachers  is
 224,  85  on  3lst  December,  1977,

 (b)  690,  till  date.
 (ce)  ‘138,
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 (d)  No,  Sir,  There  are  38  Selec-
 tion  Grade  posts.  Against  these
 posts,  05  eligible  Assistant  Teachers
 have  already  been  granteg  Selection
 Grade.  Selection  for  the  remaining
 33  posts  is  to  be  finalised  soon.

 (e)  Does  not  arise.

 Rice  at  lesg  price  through  Fair  Price
 Shops

 *200.  SHRI  SAMAR  MUKHER-
 JEE:  Wi  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  consi-
 dering  to  supply  tice  at  less  price
 through  fair  price  shozs  when  the
 country,  according  to  the  Govern-
 ment’s  claim,  is  having  fuodgrains  sur-
 plus;  and

 (b)  7  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  The
 central  issue  price  of  rice  issued
 through  the  Public  Distribution  Sys-
 tem,  which  is  uniform  for  the  whole
 country,  is  already  a  subsidised  price
 and  there  is  at  present  no  proposal
 to  reduce  the  same.

 New  Variety  of  Bajra

 *20l,  SHRI  D.  N.  TIWARY:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  fo  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  new
 variety  of  Bajra  which  yields  82  quin-
 tals  per  hectare,  has  been  introduced
 in  the  country;

 (b)  if  so,  where  and  to  what  extent
 success  has  been  achieved;

 (०)  if  not,  whether  attention  of
 Government  has  been  drawn  to  a
 speech  of  the  Director  General  of
 ICAR  on  26th  April,  972  on  the  occa-
 sion  of  Shri  Sri  Ram  Memorial  Lec-
 ture  wherein  he  has  claimed  for  the
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 invention  of  a  new  type  of  Bajra
 yielding  82  quintais  per  hectare;

 (d)  whether  the  new  seed  has  been
 tested;  and

 (e)  if  so,  the  result  thereof?
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No  yielq  figure  of  the  kind

 mentioned  in  the  question  was  given
 in  the  8th  Founder  Memoria]  Lecture

 of  the  Sri  Ram  Institute  for  Indus-
 trial  Research  delivered  by  the  Direc-
 tor  General,  ICAR  in  1972.  The  lec-
 ture  entitled  “Converting  a  scientific
 breakthrough  in  agriculture  into  a
 production  advance”  dealt  with  the
 intermediate  steps  involved  in  the

 conversion  of  scientific  findings  into
 field  accomplishments.  The  only  re-
 ference  to  the  yield  potential  of  new
 varieties  or  hybrids  of  wheat,  rice
 jowar,  bajra  and  maize  occurs  in  a
 histogram  complied  on  the  basis  of

 the  yield  performance  observed  in  All
 India  Coordinated  tnals  conducted
 under  the  respective  All  India  Coor-
 dinated  Research  Projects  of  the
 ICAR,

 The  highest  yield  obtained  in  an
 expermmental  hybrid  of  bajra  was
 87.4  quintals  per  hectare  in  the  case
 of  hybrid  23A  ह औ  J.977  in  the  Ad-
 vanced  Hybrid  Bajra  Trial  No,  III
 conducted  at  Delhi  in  1969-70  under
 the  All  India  Coordinateq  Millet
 Improvement  Programme.  An  yield

 of  73.2  quintals  per  hectare  was  re-
 corded  at  Delhi  in  the  experimental
 hybrid  23A  x  J.l08  in  Advanced
 Hybrid  Bajra  Trial  No.  4.

 (d)  and  (e).  Many  of  the  promis-
 ing  bajra  hybrids  developed  suscepti-
 bility  to  downy-mildew  and  ergot.
 Hence  the  breeding  programme  was
 reoriented  for  incorporating  resistance
 to  these  diseases  by  using  new  hybrid
 combinations.  Some  of  these  hybrids
 like  PHB  10,  PHB  14,  B.J.  104,  B.K.
 560,  B.D  11  released  since  have
 shown  resistance  to  downy-mildew
 combined  with  a  good  yield  potential.
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 Changes  in  Education  Pattern

 9202.  SHRI  HITENDRA  DESAI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE

 be  pleased  to  state:

 (a)  is  Government  contemplating
 any  changes  in  the  new  30  plus  2
 pattern  of  education;  and

 (9)  if  so,  from  when  the  change  is
 to  be  given  effect  to?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  National
 Policy  on  Education  is  under  review
 and  the  structure  viz.  the  70  plus  2
 plus  3  pattern  would  also  be  review-
 ed.

 National  Youth  Policy

 *203  SHRI  P.  S.  RAMALINGAM.
 Wil)  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  why  a  National
 Youth  Policy  has  not  been  formulated
 despite  the  crying  need  for  harnessing
 youth  energy  for  national  develop-
 ment;  and

 (b)  the  extent  to  which  the  Nationat
 Service  Scheme  and  Nehru)  Yuvak
 Kendras  have  been  able  to  provide
 purposeful  focal  points  for  youth
 regeneration?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRI  DHANNA  SINGH  GUL-
 SHAN):  (a)  and  (b).  While  there
 is  no  forma]  National  Policy  on  youth,
 a  Board  at  the  National  level  has
 been  constituted  for  harnessing  youth
 to  participate  in  the  development
 programmes  of  the  country,  Consis-
 tent  with  administrative  and  finan-
 cial  limitations,  over  3  lakh  students
 will  be  covered  by  the  NSS  Scheme
 during  the  current  year  und  they  are
 participating  in  programmes  of  social

 service  and  nationaj  development.
 The  Nehru  Yuvak  Kendras  aré  func-
 tioning  in  752  districts,  where  the
 non-student  youth  are  enabled  ६०
 participate  in  nation-building  acti-
 vities,

 Loss  of  Revenue,  unemployment  and
 illicit  distillation  on  introduction  of

 Prohibition

 #204,  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIAN  WALA:

 SHRIMATI  PARVATI
 DEVI:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pieased  to  state:

 (a)  whether  some  States  have
 sought  clarifications  from  the  Centre
 on  the  problem  of  loss  of  revenue,  un-
 employment  and  illicit  distillation  be-
 fore  taking  a  decision  on  total  prohi-
 bition;  and

 (b)  if  so,  the  suggestions/solutions
 given  by  the  Centre  in  this  regard  to
 the  States?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Some  States  have  sougnt
 clarification  regarding  the  problem
 of  loss  of  revenue.  As  regards  the
 problems  of  illicit  distillation  and
 unemployment,  thé  State  Govern-
 ments  are  competent  to  deal  with  the
 problems  under  their  own  powers.

 (b)  The  details  of  implementafion
 of  prohibition  are  being  formulated
 and  will  be  communicated  to  the
 States  as  and  when  finalised.

 Wild  elephants  in  Diglipur  in  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands

 ‘1687,  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  fact  that
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 wilg  elephants  are  terrorising  the  peo-
 ple  of  Shyam  Nagar  and  Radha  Nagar
 at  Dighpur  in  Andaman  and  Nicobar
 Islands,  and

 (b)  ४  so,  steps  taken  to  save  the
 People  there?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.  However,  no  such  incident
 has  been  reported  after  June,  1977,

 (b)  The  Andaman  &  Nicobar
 Islands  Administration  is  seizeq  of
 the  problem  and  is  taking  all  possible
 preventive  measures,  when  the  need
 ‘arises,  to  capture  such  offending  ani-
 mals  through  professional  trappers
 or,  in  extreme  cases,  to  resort  to  their
 destruction,

 Aid  for  Development  of  Fisheries  in
 Chilka  Lake

 4688  SHRI  MOHD.  HAYAT  ALI:
 Will  the:  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  _  IRRIGATION  be  pleased  to
 state-

 (a)  whether  Central  Government
 are  considering  to  sanction  some
 amount  cut  of  the  World  Bank  Assis-
 tance  Fund  for  the  development  of
 the  fisheries  in  Chilka  Lake;

 (b)  3f  so,  the  amount  hkely  to  be
 sanctioned  and

 (c)  the  approximate  date  by  which
 the  fund  will  be  made  available  to  the
 West  Bengal  Government?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 to  (c)  No,  Sir.

 ब्ायोन  विकमशिला  विश्वविद्यालय  के
 ध्यंसावशेषों  को  खुदाई

 l¢89.  डा०  रामजी  सिंह:  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शोर  संस्कृति  मत्री
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 we  ant को  हग  करेंगे  कि  :

 (क)  लिहार  राज्य  के  भागवरुर
 '

 जिने  में  प्राचोन  विक्रम॑शलि  विश्ववि्षनवथ
 के  ध्यंसावर्गेणों  को  खुदाई  के  लिए  2975
 से प्रय  तंक  प्रतिवर्ष  कितनों  राशि  प्रातंटित
 को  गई  है  प्रौर  प्रभो  तक  कितता  काम  प्रा
 हो  सका  है  ;

 (@)  क्‍या  सरकार  इस  प्राभोस  स्थल
 के  ज्ॉसपॉम  एक  आदर्श  बकेन  स्थल  "एवं
 क्षेत्रीय  संक्रहालय  स्थापित  करने  के  विचार
 को  युक्तियुत्त  समझतो  है;  यदि  हा  गो...
 यह  कार्थ  कब्र  तक  पूरा  हो  सकेगा  ,

 (ग)  क्या  सरकार  का  विवार  प्रावोत
 विक्रमशिला  का  एक  प्रामणिक  इतिदह्रास
 लिखाने  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  करने  का
 है;  प्रौर

 (3)  क्या  मंत्नानय  का  वित्रार
 विक्रमशिला  रेलवे  स्टेशन  पर  दिल्लो  एवं
 कलकना  से  प्राने  वालो  तेज  रफ़्तार  वाली
 सवारी  गाडियों  के  ठहराने  के  लिए  सम्बन्धित
 अ्रधिकारियों  से  अनुरोध  करने  का  है  ताकि
 पर्यटकों  को  सुविधा  हो  ?  हि

 शिक्षा,  सवाज  कल्याग  तथा  संस्कृति
 मंत्रो  (sro  प्रताप  चन्दा  चख)  (कि)
 बिहार  राज्य  के  भागलपुर  जिने  के  प्रस्ती चक
 में  परम्परागत  छूप  से  प्रायोन  विक्रशशिल।
 विश्वविद्यालय  में  सम्बन्धित  एक  स्थल  पर
 उत्बनन  के  लिए  i975  से  निध्न  वनराशि
 आवंटित  को  गई  थो

 Fo

 1975-76  1,75,000
 1976-77  250,000

 1977-78  2,00,000
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 एक  बोदुध  मठ  प्रतिष्ठान  अनावत  किया
 गया  है,  जो  माप  मे  330  वर्ग  मीटर है.  भौर
 जिसके  मध्य  में  एक  प्रभावशाली  मदिर
 बना  है।  इसके  अ्रतिरिक्त  इस  समूह

 के  बाहर  कुछ  ब्राह्मण  श्रौर  बौदूध  मदिर  भी

 झनावुल  किए  गए  है  t

 (@)  बिहार  राज्य  सरकार  ने  पहले
 ही  एक  पर्यटक  केन्द्र  खोला  है।  केन्द्रीय
 सरकार  ने  एक  स्थल  भग्रहालय  निर्माण  करने
 का  निर्णय  किया  है  जिसके  लिए  पहले
 ही  भमि  अ्रजित  कर  ली  गई  है  ।

 (ग)  उत्खनन  से  प्राप्त  प्रमाणो  का
 साहित्यिक  नसन्दर्शों  के  साथ  साथ  अन्तिम
 रिपोर्ट  पूण  करने  के  समय  परीक्षण  किया
 जाएगा  !

 (घ)  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं  है  t

 Damage  due  to  cyclone  in  Lakshdweep

 3769]  SHRI  R  छू  MHALGIL
 DR  LAXMINARAYAN  PAN

 DEYA
 Will  the  Mimister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  damage  done  to  the
 Union  Territory  of  Lakshadweep  be
 cause  of  cyclone  during  the  period  of
 October  November  December  977

 (b)  how  many  coconut  trees  the
 basic  and  main  industry  of  the  said
 territory,  have  been  uprooted  or  other-
 wise  reduced  to  uselessness

 (c)  total  loss  of  the  said  trees  and
 the  basis  of  calculating  the  loss,  and

 (d)  the  amount  given  by  the  Gov
 ernment  up  till  now  as  an  assistance
 to  the  Territory  and  whether  more
 amount  is  proposed  to  be  given  and
 if  so  when  and  how  much?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)
 Kalpen:  Island  and  to  a  lesser  ex-
 tent  Androth  and  Kavaratti  Island  m
 Lakshadweep  were  ravaged  by  cy-
 clone  on  799  and  20th  November
 977  Kalpeni  was  a  site  of  devasta-
 tion  At  Kalpen:  almost  all  the  pri-
 vate  houses  were  destroyed  and  all
 government  and  community  buildings
 damaged  either  fully  or  partially
 Most  of  the  coconut  trees  were  up-
 rooted  or  damaged  and  there  wa
 other  cxtensive  loss  including  damazt
 to  43  sailng  boats  (Odams)  and  136
 small  crafts  (4  were  lost)  besides
 mechanised  boats  In  the  cyclor«
 were  also  lost  60  cows  200  goats  anc
 5000  poultry  birds  The  total  loss  wa
 estimated  to  be  more  than  Rs  30(
 crores

 (9)  and  (c)  The  follo,  ing  losse
 have  been  reported  by  the  Laksha
 dwecp  Administration

 QQ)  Coconut  bearing  trees  62  000
 x  Rs  350/  2  £7,00  006

 (०)  Young  trecs  8000  >  Ra  25¢/  45  OC  COC

 (3)  Seedlings  :2c00  x  Rs  50]  6  00  00९

 The  rate  per  tree  has  been  fixed  wit
 reference  to  the  age  and  yield  capa
 city  of  the  tree
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 (d)  The  following  financial  as-
 sistance  has  been  sanctiined  so  far:

 Rs.  in  lakhs.
 ,  Construction  of  camps,  clearance

 of  roads,  wells  ctc.  1,00)
 a.  Subsidy  for  houses.  2.50

 3-  Loans  for  repairs  and  cons-
 truction  of  houses.  1,00:

 4  Restoration  of  Government
 building  and  electrical  lines  5.00

 5  Purchase  of  2  lighters.  0.50
 “Te  oo

 In  addition  to  this,  30  tonnes  of  rice
 ang  an  equal  quantity  of  wheat  as
 grant  for  distribution  as  gratutious
 relief  and  medicines  worth  Rs.  0.95
 lakhs  have  been  supplied.  A  sum

 of  Rs.  50,000  has  also  been  sanc-
 tioned  from  the  Prime  Minister’s  Re-
 lief  Fund.

 The  following  proposals  are  under
 consideration:

 l,  Free  supply  of  coconut  seed-
 lings  and  fertilizers.

 2.  Grant  for  repairs  to  mosques.
 3.  Aid  to  Cooperative  Society.

 उत्तर  प्रदेश  को  मुर्गो-पालन  तथा  सप्मर-पाटल
 के  लिये  केनीय  सहायता

 1692,  श्री  राजना  कुमार  शर्मा  :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  किसानों  की  सहायता  करने
 के  उद्देश्य  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य

 में  मुर्गीज्यालन  तथा  सूभ्रर-पालन  के  लिए
 केन्द्र  ते  प्राथिक  सहायता  मांगी  है;  भौर
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 (ख)  यदि  हं,  तो  अब  तक  कितनी
 राशि  की  मांग  की  गई  है  झौर  यह  योजना
 किस  प्रकार  त्रियान्बित  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  धौर  सिलाई  मंत्रो  (भी  धुरणोत
 सिह  बरमाला)  :  (क)  जी,  हां  t

 (ख)  वर्ष  1973-79  सहित  पांचवों
 एच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  मरकार  ने  राज्य  के  चुने  हुए  जिलों  मे
 कार्यक्रप्तों  के  क्रियान्ययन  के  लिए  मरी-
 पालन  के  लिए  254  779  लाख  रुपये  तथा

 सूधर-पालन  कार्यक्म  के  लिए  te  740
 लाख  हयय  की  वित्तीय  सहायता  की  माग
 की  है  1

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  छोटे
 सीमंत  क्पको  तथा  कृषि  मजदूरों  की

 सहायता  के  लिए  तैयार  किए  गए  विशेष

 पशु  पालन  कार्यक्रम  अन्तगंत  थे  परि-
 योजनाएं  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से
 क्रियान्चित  की  जा  रही  है  राज्य  में
 वास्तविक  क्रियान्वयन  का  कामे  राध्य

 के पहपालन  निदेशक  के  माध्यम  से  किया
 जा  रहा  है।

 Central  Schools  in  Howrah

 i693.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA;  Will  the  Minis-
 ter  of  EDUCATION,  SOCIAL  WEL-
 FARE  AND  CULTURE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  demand
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 for  setting  up  a  Central  School  at
 Santragachi,  Central  Government  Statt
 Quarter,  Howrah;  and

 (७)  if  so,  what  steps  have  been  taken
 in  this  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEV]  BARA-
 KATAKI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Kendriya  Vidyalaya  San-
 gathan  has  intimated  to  the  Local
 authorities  the  pre-requisities  for
 opening  a  Central  School,  e.g.  provi-
 sion  of  land,  building  and  sponsorship
 by  a  department  of  the  Central  Gov-
 ernment,  etc.  The  detailed  proposal
 from  the  sponsoring  authorities  has
 not  been  received.
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 Working  Women  Hostels  in  Karnatake

 1694.  SHRI  G.  Y,  KRISHNAN:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government  is
 assisting  the  State  of  Karnataka  in  con-
 struction  of  hostels  for  working  wo-
 men;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 financial  assistance  granted  to  the
 State  during  last  three  vearg  and  the
 performance  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEV]  BARA-
 KATAKI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  details  of  the  financial
 assistance  given  to  the  State  of  Kar-
 nataka  are  as  under:—

 Year  Hostels  Grant  Grant  Performer  com
 Sanctioned  sanctioned  rcleaxd

 (Rs  oan  (Rs  oan
 lakhs)  lakhs)

 I974—75  2°48  t+  74  One  hostel  cen  4  Iet-
 ed  and  funchioning

 1975-76  46°47  i5°30  All  under  construc
 tion  of  which  four  ate
 nearing  complet’on

 7070  ना  30°07  4°36  Hostels  are  sallircer
 construction.

 स्कूल/कालेज  पादयक्रम  में  सहकारिता'
 जियय  का  सम्मिलित  किया  जाना

 1695.  श्री  हरगोविन्द  वर्मा  :  शिक्षा,
 समाज  कल्याण  प्रौर  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (क)  कया  स्कूल  तथा  कालिज  पाट्य-
 क्रम  में  सहकारिता  विषय  को  सम्मिलित
 करने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुभा
 है।  और

 खि)  यदि  हा,  हो  इस  बारे  मे  सरकार
 हारा  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  स्वस्य  चन्द्र):  (क)
 और  (ख)  राठ  जोन  2  एस

 So  प०  पाठ्य  विवरण  मे,  जिसे  केन्द्रीय
 माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  तथा  केस्ट्रीय  विद्यालय
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 बगान  डा  सुरीकार  किया  गया  है,  स्कूल
 निका  1.8  सभी  स्तरों  पर  सहकारिता  को
 हाक  वि  (दापिक)  के  रूप  में  शामिल
 किया.  गया  है।  छात्रो  को  यहू  समझने
 में  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  कि  सहकारी
 समिति  समाज  की  सेवा  किस  प्रकार  करतो
 है,  प्रायमिक  स्तर  पर  सहकारी  समिति
 को  एक  विषयाग  (टापिक)  के  रुप  में
 पाठ्य  विवरण  में  शामिल  किया  गया  है  ॥
 सकल  शिक्षा  के  मिडिल  स्तर  पर  सहकारी
 समितियां  उनकी  किस्में  तथा  उनके  कार्य

 'सामुदायिक  विकास”  नामक  एकक  में
 शामिल  किए  गए  है।  हमी  प्रकार,  माध्यमिक
 स्‍तर  पर  हमारे  समाज  के  सामने  सामाजिक
 आर्थिक  ब॒नौतियों  में  सृधार  लाने  के  उपायो
 तथा  तरीकों  में  सहयोग  को  एक  महन्वपूर्ण
 स्थान  दिया  गया  है  |

 विश्वविद्यालय  स्तर  पर  सहयोग
 तबा  मजदूर  सभ  विष्याग,  अर्थशास्त्न/
 वाणिज्य  ऊ  पाठ्य  विवरण  में  लगभग  सभी
 विश्वविद्यालयों  मे  पढ़ाया  चता  है  t

 Propaganda  against  IC  &.8.

 i696  SHRI  R  L  KUREEL  Wl
 “the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  statement  was  made
 in  the  House  in  the  Monsoon  session
 in  977  that  disciplinary  action  would
 be  taken  against  some  scientists  in
 volved  in  spreading  filthy  propaganda
 against  the  researches  and  personnel
 poheies  of  Indian  Council  of  Agri-
 cultural  Research,

 (b)  whcther  such  scientists  have  been
 identified

 (९)  number  of  scientists  and  insti-
 tutes  of  the  Indian  Council  of  Agricul-
 tural  Research  engaged  in  this  type
 of  activity,  and
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 @  natare  end  exact  period  by  witich
 disciplinary  ह ....ह  is  preposed  to  be
 taken?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 It  haq  been  stated  in  reply  to  a  ques-
 tion  in  the  Lok  Sabha  on  Ist  August,
 977  that  some  disgruntled  scientists
 of  the  Indian  Agricultural  Research
 Institute  were  carrying  on  false  pro-
 paganda  against  the  IC.A.R.  and  its
 authorities  and  the  Government  was
 considering  the  possibility  of  taking
 suitable  disciplinary  action  against
 Such  scientists,

 (०)  to  (१),  All  Directors  of  Insti~
 tutes  under  the  ICAR  were  informed
 of  this  decision  of  the  Government
 and  they  were  requested  to  report
 about  such  employees  for  taking
 suitable  disciplinary  action  against
 them  One  such  caSe  has  so  far  been
 reported  by  an  Institute  which  75
 under  examination.

 दिल्‍ली  को  झिलमसिल  कालोनी  ओर  विवेक
 बिहार  में  जनता  बवादरों  की  मरम्मत

 1697.  औ  दयाराम  शाक्य :.  क्‍या
 निर्माण  और  झावास  तथा  पति  शौर  पुनर्वास
 मत्री  2]  नवम्बर,  977  के  गताराक्ति
 प्रश्न  सख्या  058  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  झिलमिल  कालोनी,  विवेक

 बिहार  मे  जनता  क्वार्टरो  की  मरम्मत
 के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर
 ली  गई  है;  झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्न्धी  ब्यौरा
 क्या  है घौर  विलम्भ के  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 fate  झोौर  बाबास  हया  1...  दौर
 शनी  (oh  Guar  wor)

 (क)  धौर  (@)  प्रताराकित  प्रश्न  सख्या
 7058  जी०  एस०  tfto  क्ष्वाटंरो  तथा

 स्थम  टेलासेष्टो  से  सम्श्क्तित  था  झौर

 सूचना  भज  प्राप्स  हो  गई  है  सभा  भाश्मरासन
 प्रलग॒से  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 गाधी  विधापीठ  को  डीम्ड  यूनिवर्सिटी!  का
 दर्जा  बेला

 i698  हो  छोतृभाई  गामित  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  सस्‍कृति  |  मती
 यह  बताने  की  ढपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  ज़िला  सूरत  में  वादची
 स्थित  गाधी  विद्यापीठ  को  डीम्ड  यूनिवर्सिटी
 के  रूप  में  मान्यता  दने  की  माग  की  गई  है
 प्रौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 (ख)  देश  में  गाधी  विद्यापीठ  जैसे
 कितने  स्वयसवी  विश्वविद्यालय  है  वे  कहा
 कहा  है पीर  उनमे  कितने  कितने  छात्र  पढ
 रहे  है  और

 (ग)  सरकार  उनका  ीम्ड  यूनि
 वसिटीज  का  दर्जा  कब  प्रदान  करंगी  और
 इस  रैम्बन्ध  में  सरकार  हारा  क्या  कदम
 उठाए  जारहे  है?

 धिवक्षा,  समान  शल्याण  तथा  ससकृति
 मन्नी  (डा०  प्रताप  चल  यन)  |  (क)  मी
 हा  t  विद्याप्रीठ  द्वारा  किए  गए  क्स्ताव
 पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  झायाग  द्वारा
 972  में  विचार  कया  भया  था।  विद्या-

 पीठ  के  प्रथ्यापा  भनुसघान  कार्य  के  क्षेत्र  धोर
 स्तर  पर  विचार  करने  के  बाद  ब्रायोग
 का  यह  विच्वार  था  कि  इसे  एक  विश्वविद्या-
 लय  सभज्ञी  जाने  बाली  &.... अ  बूनिवर्सिटी
 लड्या  के  कप  मे  घोषित  बढ़ीं  किया  जा
 लकता

 (ज)  भौर  [(ग)  विश्वविद्यालय
 ससद्‌  झयवा  राज्य  विधान  मंडल  के  प्रधि-
 नियम  के  घम्तगंत  स्थापित  किए  जाते  है  ।
 तम्रपि,  कुछ  ऐसी  स्थयसेवी  सस्थाएं  भी
 है  भो  उच्च  शिक्षा  के  कायकमा  सहित
 विविध  शैक्षिक  कार्यक्रमों  की  व्यवस्था  कर
 रही  है।  उनके  'छाल्नो की सख्मा की  सस्मा  स्थानो
 भ्रादि  के  बार  में  पूरी  जानकारी  उपलब्ध
 नहीं  है।  ऐसी  सन्नी  सस्थाझ  का
 विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाली  स  थाञ्रा
 डीम्ड  यूनिवर्सिटी  का  दर्जा  देने  का  काई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  नही  है  a

 Non  avaylability  of  Text  Books  for
 XI  Class

 699  SHRI  DURGA  CHAND  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  SO
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  text  books  for  XI
 class  in  certain  subject’  under  0  $24 3  pattern  published  by  NCERT  were
 not  avulitle  to  the  students  even  io
 the  month  of  December  977

 (b)  af  so  the  names  of  the  books  for
 the  XI  class  under  the  new  pattern
 which  we  e  made  availatle  to  the  stu
 dents  in  November  December  ॥फ7
 and  January  978

 (c)  at  so  what  are  the  rea»on,  for
 delay  in  publishing  these  books  and

 (d)  what  concession  is  proposed  to
 be  given  to  the  students  to  whom  the
 books  were  available  in  January
 19787

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER)  (a)  Yes  Sir  All  text  books
 for  class  XI  were  available  by  the
 end  of  December  4977  except  for  a
 few  Second  Semester  textbooks

 (b)  A  list  of  the  ‘textbooks  for
 slees  XI  made  available  in  Novem-~
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 ber,  December,  977  and  January,
 978  is  given  in  the  Statement  attach--
 ed.

 (९)  The  Second  Semester  textbooks
 that  were  delayed  beyond  December,
 977  contain  maps  for  which  approval
 and  certification  had  to  be  obtained
 from  the  Survey  of  India.

 (8)  In  order  to  avoid  any  hard-
 ship  to  the  students,  it  has  been  de-
 cided  to  exclude  certain  portions
 from  the  books,  which  were  made

 available  at  a  late  stage,  from  exami-
 nation.

 Statement
 1  Six  One  Act  Plays

 English)
 2.  Niband  Bharati—A  Textbook

 in  Hindi  (Core)
 3.  Political  System

 Raynitik  Vyavastha
 Bhartiya  Arth  Vyavastha  Ka

 Vikas
 6.  Evolution  of  Indian  Economy
 7,  Rangini—Textbook  in  Sanskrit

 (Hindi  version)
 English  Reader  II  (Core)

 (Elective

 on
 4

 =

 Draining  out  water  from  water  logged
 area  near  Farakka  Feeder  Canal

 700  SHRI  SASANKASEKHAR
 SANYAL:  Will  the  Minister  of  AG-
 RICULTURE  AND  IRRIGATION  be
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  20  on  l4th
 November,  977  regarding  draining
 out  water  from  Water  logged  area
 near  Farakka  Feeder  Canal]  and  state
 the  steps  that  have  since  been  taken
 for  attaining  the  desired  object?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  The
 Farakka  Barrage  authorities  have
 since  prepared  a  scheme  for  provid-
 ing  relief  against  flooding  to  the  low
 lying  areas  of  Pagla  and  Bansloi
 river  basins  estimated  to  cost  Rs,  4.2
 crores.  The  scheme  is  now  being
 processed  for  sanction,

 MARCH  6,  978
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 Aid  from  LD.A.  for  Agricultural

 extension  programme

 ‘101,  SHRI  -SUKHDEO  PRASAD
 VERMA;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  -AND  IRRIGATION  be
 Pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  International  Deve-
 lopment  Association  has  offered  huge
 assistance  for  agriculture  extension
 programme  in  the  State  of  Bihar;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  such  assistance  would
 be  channelised  through  the  Central
 Government  agencies;  and  if  so,  the  de-
 tails  thereof  and  the  areas  where  such
 Programme  would  be  carried  out  with
 details;  and

 (d)  whether  similar  assistance  has
 been  sought  by  the  Government  of
 India  for  the  areas  covering  the  States
 of  West  Bengal,  Orissa  and  Assam,
 and  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)

 Yes,  Sir  The  International  Develop-
 ment  Association  (IDA)  have  agreed
 to  lend  to  the  Government  of  India
 an  amount  equivalent  to  8  million
 dollars  over  a  period  of  five  years  for
 Bihar  Agricultural  Extension  and
 Research  Project.

 (b)  The  Project  seeks  to  strengthen
 the  agricultural  extension  service  and
 adaptive  research  facilities  in  Bihar
 over  a  period  of  about  five  years,
 with  the  ultimete  objective  of  achiev-
 ing  early  and  sustained  improvement
 in  agricultural  production.  The  Pro-

 ject  consists  of  the  following  main
 components:

 (i)  reorganisation  anq  strength-
 ening  of  the  agricultural  ex-
 tension  service  through  the
 provision  of  additional  tech-
 nical  ‘and  specialist  staff,
 housing,  equipment,  vehicles

 |  and  ataff  training;
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 (ii)  development  and  strengthen-
 ing  of  adaptive  research  faci-
 lities  through  the  provision
 of  additional  staff,  vehicles,
 simple  farm  equipments  and
 buildings;  and

 (iii)  monitoring  the  progress  of
 the  Project  ang  evaluating
 its  impact  through  the  pro-
 vision  of  staff,  equipment,
 vehicles  and  funds,

 (c)  The  assistance  would  be  chan-
 nelised  through  the  Department  of
 Economic  Affairs,  Muanistry  of  Fin-
 ance,  which  is  the  nodal  agency  for
 al]  aid  from  the  World  Bank  The
 programme  would  be  carried  out  in

 all  the  31  administrative  districts  of
 Bihar.

 (dy  Yes,  Sir,  the  IDA  has  already
 approved  the  following  cred:ts  for

 similar  projects  in  the  States  of  West
 Bengal,  Orissa  and  Assam:

 West  Bengal  t2  milhon  dollars

 Ona  20  muilhon  dollars

 Assam  8  milhon  dollars

 गुजरात  में  खाद्यान्नो  का  उत्पादन

 1702.  श्री  अ्मर्रासह  बी०  सठवा  :
 क्‍या  कृषि  झोर  सिचाई  मत्ती  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह
 पता  है  कि  गुजरात  के  उन  क्षेत्र,  विशेष  कर
 भ्रादिवासी  क्षेत्रों  मे  खाद्यान्नों  के  उत्पादन
 में  कमी  हुई  है  सिचाई के  निए  वर्षा  के
 पानी  पर  निर्भर  है;

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार
 ने  मक्का  तथा  ज्वार  खाने  वाले  शभ्रादिवासी
 क्षेत्रों  को  पर्याप्त  मात्रा  मे  खाद्यानप्नो  की
 सप्लाई  करने  के  लिए  कोई  प्रवन्ध  किया  है;
 ग्रथवा  गुजरात  राज्य  को  तत्मम्तस्धी  भ्रनुदेश
 दिए  हैं  ;  प्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है  धौर  यदि  नहीं,  तो  उसके क्या  कारण
 हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (थी  शानु  प्रताप  सिह):  (क)
 गुजरात  सरकार  ने  सिर्फ  यह  सूचित  किया
 था  कि  भारी  झ्लौर  अ्रसामयिक  वर्षा  के  कारण
 राज्य  के  मोटे  ्रनाजो  की  फसल  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पडा  है  1

 (ख)  शौर  (ग)  खद्मान्नो  के
 ग्रान्तरिफ  वितरण  की  जिम्मेदारी  राज्य
 सरकार  की  होती  है।  गुजरात  सरकार  की
 गेहूं  श्रौर  चावल  की  मागो  को  पूरी  तरह  से
 पूरा  किया  जाता  है।  गुजरात  सरकार  को
 यह  सूचित  किया  गया  है  कि  राज्य  मे  वितरण
 के  लिए  राज्य  सरकार  को  गेहूं  की  जितनी
 भी  प्रतिरिक्त  मात्रा  की  आवश्यकता  होगी
 केन्द्रीय.  सरकार  उसका  आवटन  करने  की
 स्थिति  में  है।  केन्द्रीय.  पूल  मे  आयातित
 माइलो  का  स्‍्टाक  लगभग  समाप्त  हो  गया

 है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  श्न्य

 मोटे  अनाजों  की  आान्तरिक्  वसूली  केवल
 समर्थन  मूल्य  के  रूप  भे  की  जाती  है  श्र
 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  वस्तुत  अब  तक

 कोई  वसूली  नहीं  की  गई  है  a  इसके

 फलस्वरूप,  गुजरात  सरकार  की  माइला
 अथवा  अन्य  मोटे  अनाजों  की  आवश्यकताग्र'
 को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  तथापि,

 गुजरात  सरकार  को  यह  सूचित  किया  गया  है
 कि  यदि  राज्य  सरकार  माइलो  भ्रथवा  अन्य  मोटे
 प्रनाजो  के  स्थान  पर  गेहूं  लेना  चाहे  तो

 उन्हें  गेहूँ  का  प्रतिरिक्त  भ्रावंटन  पिया  जा
 सकता  है।  राज्य  सरकार  की  आवश्यकताओो
 को  पूरा  करने  के  लिए  माइलों  की  कुछ
 माज़ा  आयात  करने  की  सम्भावनाशों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 Correspondence  courses  in  technical
 subjects

 ‘1703.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  order  to  provide
 avenues  of  employment  Delhi  Adminis.
 tration  is  considering  to  introduce  Cor-
 respondence  Courses  in  the  Technical
 subjects,

 (b)  if  so,  details  thereof;  and

 (ce)  expected  time  by  which  it  is
 likely  to  be  introduced?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c),  The  details  are  being
 worked  out  by  the  Delhi  Adminis-
 tration  890  the  proposal  will  be  ex-
 amined  by  the  Ministry  when  re-
 ceived.

 Cattle  and  Poultry  feed  at  cheap  rate

 2704.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Wil]  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  will  con-
 sider  a  National  Pohcy  for  making
 available  cattle  and  poultry  feed  at
 cheap  rate  throughout  the  country;

 (h)  if  so,  whether  Central  Govern-
 ment  have  received  a  proposal  from
 any  State  Government  in  this  regard;
 and

 (c)  aft  so,  his  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  No  specific  scheme
 hag  been  mooted  by  any  State  Gov-
 ernment.  The  proposals  gf  State
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 Governments  regarding  price  and
 distribution  contro]  over  feed  ingre-
 dients  under  the  Egsential  Commodi-
 ties  Act  are  examineg  by  the  Central
 Government  as  and  when  received
 and,  concurred  in  to  the  extent  neces-
 sary  and  feasible.

 करमाल  में  सरजण-साल  का  निर्माण

 1705.  श्रो  नदचरलाल  थी ०  परमार  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  करनाल
 में  एक  बड़े  तरणताल  के  निर्माण  के  लिए

 अनुदान  मंजूर  की  है;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  राशि  कितनी

 है;  भौर  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 शिक्षा,  सनाज  कल्याण  तया  संल्कृति
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र,  (कली  धन्ना  सिह

 गुलशन)  :

 (क)  जी,  हा।

 (ख)  “राज्य-खेल  परिषदो  को  अनुदान
 की  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत,  वित्तीय  सहा-
 यता  की  स्वीकृत  पढ़ति  के  भ्रनुसार  |  लाख

 रुपये  सस्‍्वीकृत  किये  गये  है  ?

 कृषि  उत्पादन  शोर  रोजगार  के  प्रशतर

 1706.  भी  थुवराज  :  क्‍या  कृषि
 झोर  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्या  वर्तमान  प्राथिक  प्रगति  की

 धीमी  कतिःका  मुख्य  कारण  कृषि  का  ह्वास
 हो  यहा  है;
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 ry  or  ध...  की।  वृद्धि,  की  दा
 की  तुलना  म  कृषि  क ेविकास  की  दर  कम  है  ;

 (ब)  क्या  कृषि  उत्पादन  में  सतत
 ज्मति  होने  से  रोजगार  के  प्रधिक  अवसर,
 सामाजिक  न्याय  भौर  गरीबी  उन्मूलन  की  दिशा
 में  प्रगति हो  सकेगी;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  कृषि  उत्पादन  मे

 हो  रहे  सतत  ह्वास  को  रोकने  के  लिए  कब  तक
 राष्ट्रीय  योजना  बनेगी  शौर  यदि  नही,  तो
 इसके  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  शोर  सिंचाई  मंत्री  थमो  सुरजोत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  भौर  (६1
 देश  की  राष्ट्रीय  आय  का  लग्रभग  45  से
 50  प्रतिशत  भाग  कृषि  से  प्राप्त  होता  है  t
 अत.  कृषि  की  विकास  दर  का  समग्र  ग्राथिक
 विकास  की  दर  पर  बहुत  भ्रधिक  प्रभाव
 पडता  है।  960-6l  से  1975-76
 की  ह...: ह  के  दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  व
 कृषि  उत्पादन  में  क्रमश.  2.  32  प्रतिशत
 तथा  2.8  प्रतिशत  (मिश्रित  )  की
 दर  से  वार्षिक  वृद्धि  हुई।  इसी  अवधि के
 दौरान  जनसख्या  में  2  9  प्रतिशत  की
 दर  से  वृद्धि  होने  का  अनुमान  था  v

 (ग)  और  (घ)  कृषि  के  सत्त
 विकास  तथा  कमज़ोर  वर्गों  क ेलाभ  के  लिए
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों,  ग्रामीण  भ्रव-
 स्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओ्रो  के  सृजन,
 ग्रामीण  ब  लघु  उद्योगों  क ेथिकास  और  खण्ड
 विकास  की  योजनाओं  से  उत्पादन  तथा
 देहाती  क्षेत्रों  मे  'रोकगार  के  भ्रवसर  बढाने
 और  बेहतर  शाथ,  वितरण  तथा  सामाजिक
 न्याय  प्राप्त  करने  मे  सहायता  मिलेगी  ny
 राष्ट्रीय  योजना  के  मसौदे  के,  जिसमे  इन
 उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  है,  मार्च,
 978  के  तीसरे  सप्ताह  में  होने  वाली

 राष्ट्रीय  बिकास  परिषद्‌  की  बैठक  के  बाद
 “यार  हो  जाते  की  झ्ाशणा  है  ।
 3852  Ls_-3

 Allotment  of  in  Chiéteranjan
 Park,  New.  peal  to,  refugees  of

 ‘1707.  SHRI  P,  K.  DEO:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  refer  to  the  re-
 ply  given  to  Unstarred  Question  No.
 8  on  l4th  November,  1977  regarding
 Allotment  of  plots  in  Chittaranjan
 Park,  New  Delhi  to  refugees  of  Bang-
 ladesh  and  state:

 (a)  whether  scrutiny  of  applications
 for  allotment  of  plots  to  East  Pakistan
 refugees  in  the  Chittaranjan  Park,  New
 Delhi,  has  been  completed  and  if  not,
 the  reasons  therefor;

 (b)  if  scrutinised,  the  number  of  eli-
 gible  applicants  and  the  number  of
 plots  available  for  allotment;  and

 (c)  whether  any  date  has  been  fix-
 ed  for  alloting  the  plots  and  if  not,  the
 impediments  coming  in  Government's
 way  particularly  when  the  scrutiny  is
 over?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  RAM  KIN-
 KAR):  (a)  The  scrutiny  of  the
 applications  has  since  been  complet-
 ed.

 (b)  There  are  82  plots  (49  plots
 in  233  square  yards  category  and  33
 plots  in  60  square  yards  category)
 available  for  allotment,  225  appli-
 cants  for  the  former  category  and  566
 applicants  for  the  latter  category
 have  been  found  eligible.

 (c)  Draw  of  lots  is  proposed  to  be
 held  during  the  first  fortnight  of
 April,  978

 Basmati  rice  from  fair  price  shops  in
 Delhi

 1708.  SHRI  AMAR  ROY  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:
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 (a)  whether  Government  are  aware
 that  Basmati  rice  is  not  sold  at  the
 Fair  Price  Shops  in  Delhi  and  New
 Delhi;  and

 {b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Basmati  rice  being  not  an
 essential  commodity,  it  has  not  been
 considered  necessary  to  make  this
 variety  of  rice  available  for  distri-
 bution  through  the  Fair  Price  Shops
 in  Delhi  and  New  Delhi.

 Development  in  Janakpuri,  Delhi

 1709.  SHRI  PHOOL  CHAND
 VERMA:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  SUP-
 PLY  AND  REHABILITATION  ४९
 pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  parks  adjacent  to
 30  sq.  yards  CSP  flats  in  Janakpuri
 have  not  been  properly  developed  by
 the  Delhi  Development  Authority  and
 they  have  become  garbage  grounds;
 and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the
 D.D.A.  will  get  them  properly  deve-
 loped  so  that  the  colony  may  present
 a  healthy  look?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKAN-
 DAR  BAKHT):  (a)  and  (b).  The
 parks  were  properly  levelled  and  de-
 veloped  during  the  rains,  While  the
 Delhi  Development  Authority  would
 further  improve  them,  misuse  of  the
 parks  by  some  people  has  been  re-
 ported  which  could  be  stopped  only
 by  vigilance  on  the  part  of  the  resi-
 dents  of  the  area.
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 Rise  in  the  ration  quantity  for  citizens
 of  Delhi

 1710.  SHRI  ९.  K,  JAFFER  SHARI-
 EF:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 ration  quantity  has  been  increased  for
 the  citizens  of  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  Items
 and  to  what  extent  it  has  been  in-
 creased  including  sugar?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  From  Ist  February,  1978,
 cereals  quota  of  the  ration  card
 holders  has  been  increased  from  2
 Kgs.  to  20  Kgs  per  month  per  per-
 son  of  the  age  of  8  years  and  above
 and  from  6  Kgs.  to  70  Kgs,  per  per-
 son  below  the  age  of  8  years.  The
 additional  quantity  now  allowed  can
 be  drawn  in  the  form  of  wheat  only.
 The  card  holders  can  draw  rice  as
 here-to-fore.  In  addition  to  the  ce-
 reals  quota  of  food  articles  stated
 above,  the  card  holders  can  also  draw
 wholemeal  atta  as  per  their  require-
 ments.  They  can  also  get  maida  and
 suji  according  to  their  need  without
 deductitn  from  their  cereals  quota.
 There  has  been  no  increase  in  the
 quota  of  sugar.

 झखिल  भारतीय  गुड-खांडसारी  ग्रामोण

 कुटीर  उच्चोग  बिकास  संस्थान  हाश  गुड़-
 खांडसारी  उद्योग  को  रक्षा  के  लिए  विया  गया

 ज्ञापन

 I74.  श्री  धर्मेंिह भाई  पटेल  :  क्‍या
 कृषि  झौर  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अखिल
 भारतीय  गुड़-शांडसारी  ग्रामीण  कूटीर
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 उद्योग  विकास  संस्थान  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 राष्ट्रीय  महत्व  के  गुड़-आंडसारी  कुदीर
 उद्योग  की  रक्षा  के लिए  एक  उन्सु्नीय
 मांगपत्र  दिया  है  श्रौर  यदि  हां,  तो  कब  और
 उन  it  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (@)  इस  बारे  में  सरकार  ने  ब  तक
 क्या  कार्यवाही  की  है  या  करना  चाहती
 है  ;

 (ग)  देश  में  गुड़-खाडसारी  की  अनु-
 भानत:  कितनी  इकाइयां  हैं  झौर  उन  में
 लगभग  कितने  मजदूर  काम  करते  है  और
 उनका  गुड-खांडसारी  का  वाधिक  उत्पादन
 लाख  टनों  में  कितना  है;  और

 (ध)  सरकार  ने  इस  उद्योग  को  कुछ
 सुदृढ़  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार
 किया  है,  शौर  यदि  हा,  तो  उसका  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 (शो  भानु  प्रताप  सिह)  :  (क)जी,
 हां।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमे
 ज्ञापन  मे  दी  गई  2)  मागो  का  ब्यौरा  दिया
 गया  है।

 (ख)  और  (घ)  इनमें  से  अ्रधि-
 काश  मांगे  राज्य  सरकार  से  संबन्धित  है,
 जो  खंडसारी  यूनिटों  शौर  कुछ  हद  तक
 गुड़  यूनिटों  को  लाइसेंस  देती  है,  उन  पर
 नियन्त्रण  रखती  हैं  प्रौर  जो  उनकी  मानिटर
 है।  केन्द्रीय  सरकार  ने  निम्नलिखित  कार्य-
 चाही  की  है  :---

 (i)  खंडसारी  चीनी  पर  लगें  उत्पादन
 शुल्क  की  दर  को  4-2-78  से
 17=-1/2  प्रतिशत  से  घटा  कर  0

 प्रतिशत  मूल्यानुसार  कर  दिया  गया
 है  ।  उसी  तारीख  से  सल्फीटेशन
 यूनिटों  के  बारे  में  खंडसारी  चीनी
 पर  लगे  उत्पादन  शुल्क  की  मिश्रित
 दर  में  50  प्रतिशत तक  कमी  कर  दी

 गई  है  और  गैर  सल्फीठेशन  मूनिटों
 के  बार ेमें  75  प्रतिशत्त तक  कमी
 कर  दी  गई  है  ;

 (ii)  गुड़  शौर  खंडसारी  के  प्रति  बैक
 पेशगियों  के  माजिन  को  कम  कर  दिया
 गया  है;

 (iii)  बण्डसारी  व्यापारियों  के  लिए
 स्टाक  रखने  की  सीमा  को  000
 क्विटल  से  बढ़ा  कर  5000  क्विटल
 कर  दिया  गया  है  ;  और

 (iv)  बिना  किसी  मात्ता  सम्बन्धी  सीमा
 के  गुड़  का  निर्यात  करने  की  अनुमति
 दे  दी  गई  है।

 (ग)  चीनी  मौसम  i976-77  के
 दौरान  जिन  खण्डसारी  यूनिटों  ने  कार्य  किया,
 उनकी  संख्या  चार  हजार  से  भी  भ्रधिक
 थी  t  गुड़  और  खंडसारी  का  वाषिक
 उत्पादन  लगभग  80-90  लाख  मीटरी  टन
 है  1  राज्य  सरकारों  से  खंडसारी  उद्योग
 द्वारा  लगाए  गए  कर्मचारियों  की  सख्या
 के  बारे  में  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
 है

 विवरण

 मांगे

 ,  केन्द्रीय  सरकार  इस  ग्रामीण  कुटीर
 उद्योग  को  पूर्ण  संरक्षण  प्रदान  करे  ।

 2.  समस्त  टैक्सों  को  रद्द  करे  ।

 3.  इस  उद्योग  के  श्राधुनिकीकरण  के
 लिए  बैकों  द्वारा  ऋण  की  व्यवस्था  करे

 4.  इस  उद्योग  से  पैनल्टी  शौर  सूद
 समाप्त  करके  इस  उद्याग  की  समस्त  बन्द
 इकाइयों  को  चालू  करने  मे  सहयोग  करे  ।

 5.  केवल  एक  लाइसेस  सिस्टम  इस
 उद्योग  पर  लागू  करके  इन्स्पेक्टरो  के चक्कर
 से  इस  उद्योग  को  बचाय
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 6.  खाण्ड  मशीन  पर  सीलिग  भ्रनससीलिग
 सिस्टम  पुन!  चालू  किया  जाएं  क्या  सन्‌
 1972-73,  के  अनुसार  लागू  किया  जाये  1

 7.  इस  कुटीर  उद्योग  का  पूर्ण  विधुती-
 करण  किया  जाये  |

 8.  गन्ने  का  परचेंज  टैक्स  व  गन्ना
 समितियों  का  कमीशन  समाप्त  किया  जाये  ।

 9.  रिकवरी  बढ़ाने  तथा  चीनी  उत्पादन
 करने  के  लिए  इस  उद्योग को  वैक्यूम  पेन
 लगाने  की  स्वीकृति  दी  जावे  ।

 10.  इस  उद्योग  की  क्षमता  बढ़ाने  के
 (लिए  8x  10,  IK%4  व  3K8  की
 तरह  I6 x  प्रौर  6¢  6  साइज  लगाने
 की  भी  छूट  दी  जाबे  v

 i.  कृषि  उत्पन्न  मण्डी शुल्क  चीनी  पर
 नहीं  लगता  है,  इसलिए  गुड़  खा०्डसारी
 पर  भी  नहीं  लगनी  चाहिए

 Declarations  under  Section  6  of  Land
 Aequisition  Act

 1712.  CHAUDHURY  BRAHM  PER-
 KASH:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  declarations
 issued  under  Section  6  of  the  Land  Ac-
 quisition  Act  in  respect  of  lands  situa-
 ted  in  the  Union  Territory  of  Delhi
 year  wise  from  967  onwards;

 ‘b)  the  number  out  of  (a)  above  in
 which  awards  have  been  given  by  the
 Lend  Acquisition  Collector;

 tu)  in  how  many  cases  the  awards
 still  remain  to  be  given;

 (d)  the  number  of  cases  in  which
 awards  have  not  been  given  within
 one,  two,  three,  four,  five,  six,  seven,
 eight  800  nine  years,  separately;  and
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 (e)  steps  proposed  to  be  taken,  to
 ensure  that  an  award  is  promptly  given
 after  every  declaration  under  section
 six  and  in  any  case  within  a  specified
 period?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  requisite  informa-
 tion  is  as  under:—

 No.  of
 Year  Notification

 1967  +  748
 7968  नि  225,
 7969  मु  286

 3970  40
 I97!  66

 972  67
 1973,  हे  az

 974  32
 3975  75
 7996  के  45
 3077  डर  नि  27

 Totar  968
 (b)  486  cases.
 (c)  582  cases,
 (d)  The  requisite  information  is

 as  under:—

 No.  of  years.  No.  of
 _  cates

 (i)  within  one  year.  ्
 (ii)  within  two  years.  बढ  96
 (iii)  within  three  years.  10

 (iv)  within  four  years.  हे  78

 (v)  within  five  years,  4
 (vi)  within  six  years.  23

 (vii)  within  seven  years.  26

 (viii)  within  eight  years.  WW

 (ix)  within  nine  years.  206
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 (e)  and  is  acquired  from  time  to
 tume  by  Government  for  planned
 development  of  the  city.  The  Delhi
 Administration  keeps  on  asking  regu-
 Jarly  the  various  concerned  Depart-
 ments  and  the  D.D.A.  to  finalise  their
 plans  of  development  and  intimate
 their  requirements  to  ensure  that
 awards  are  made  ag  soon  as  possible.
 This  is  a  continuous  process.  The
 scheme  of  development  involves
 various  processes  and  decisions.  In
 view  of  this  it  is  not  practicable  to
 Jay  down  specified  period  for  an
 award  after  declaration  under  Section

 बिहार  में  गांवों  को  पक्की  सड़कों  हारा  जोड़ा
 जाना

 1713.  शी  शानेश्वर  प्रसाद  यादव  :
 क्‍या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंग  कि

 (क)  क्‍या  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  सम्पर्क  संडक  सम्बन्धी
 एक  प्रस्ताव  भेजा  है,  जिसके  अन्तत
 500  से  अ्रधिक  की  झ्राबादी  वाले  गांवों  को

 पक्‍की  संडकों  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है,
 और

 (ख)  यदि  हा,  तो  उक्त  कार्य  के  लिए
 राज्य  को  कितनी  मात्रा  मे  केद्ध  द्वारा
 धनराशि  देने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  धनराशि
 से  कितने  किलोमीटर  सडक  का  निर्माण
 किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  पौर  सिच्ाई  संत्रालय  में  राज्य  पंत्र
 (श्री  आग प्रताप सिह)  :  (क)  जीहा।

 {@)  इत  योजना  क ेपन्तगगंत  7977-
 78  के  लिए  बिहार  राज्य  सरकार  को  65
 लाख  “रुपये  को  राधश-  कगंटित  की  गई  थी

 और  वह  राशि  पहले  ही  केन्द्रीय  सहायता  के
 रूप  में  दी  जा  भुको  है  t  राज्य  सरकार
 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  भ्रस्तावों  मे  390.  30
 लाख  रुपये की  कुल  लागत  पर  3  जिलों मे
 322.  25  कि०  मी०  लम्बाई  वाली  88
 सम्पर्क  सड़कों  का  निर्माण  शामिल  है  tv

 सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिये
 राज्यों  को  केसीव  झनतान  का  आवंटन

 i74.  शनी  रामधारी  ज्ञास्त्री  :  क्‍या
 1... द  झौर  सिच्चाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  वर्ष  1977-78  में  सिंचाई  शीर
 बाढ  नियत्रण  कार्यों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों
 को,  राज्यवार,  कितना  केन्द्रीय  अनुदान
 आवंटित  किया  गया  था  ,  झौर

 (@)  उक्त  झावटित  धनराशि  का
 में  से  3]  जनवरी,  1978  तक  कितनी
 राशि  का  उपयोग  किया  गया  था  और  यदि
 धनराशि  का  उपयोग  नही  किया  गया  है  तो
 उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 कृषि  और  सिलाई  मंत्रो  दो  सुरजीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  बाढ  नियत्रण
 झौर  बहद/मध्यम  सिंचाई  सम्बन्धी  निर्माण
 कार्यों  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  श्रनुदान  नहीं
 दिया  जाता  ।  फिर  भी  i977-78  के

 सूखा-प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गत  विशेष
 मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए,
 संलग्न  विवरण  के  ग्रनुसार  धनराशि
 श्रावटित  की  गई  थी

 (ख)  हरियाणा,  जहा  स्कीमों  को
 तकनीकी  मजूरी  नही  दी  गई  है,  जम्मू  और
 कश्मीर,  जहा  परियोजना  में  कुछ  परिवर्तन

 होने  के  कारण  कार्य  हाल  ही  से  प्रा  रम्भ  हुआ
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 हैऔर  उत्तर  प्रदेश  को  छोड़  कर,  जहां  एक
 स्कोम  के  मामले  में  तकनीकी  समस्याएं
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 उत्पन्न  हो  गईं  है,  श्ावंटित  की  गई  राशि  के

 विवरण
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 पूरी  तरह  समुप्योणित  हो  जाने  की
 झाशा  है।

 सूखा-प्रवण  क्षेत्र  काय  क्रम  के  अ्रन्तर्गत  977-78  के  दौरान  विशेष  मध्यम  सिंवाई  झुकीमों  के
 लिए  राज्य  सरकारों  को  किए  गए  केन्द्रीय  आवंटन  झौर  31--1-1978  तक  दी  गई  धनराशि  का

 Bo  लाख दायबो  सा
 1977-78

 विशेष  मध्यम  3I--78  तक
 राज्य  का  नाम  सिचाई  स्कीमो के  राज्यो  को  दी  गई

 श्रत्तर्गत  किया  धनराशि
 गया  आवंटन
 डी०्पी०ए०पो०

 Lh  आंध्र  प्रदेश  30.00  75.00

 2  बिहार  वि  40  00  65.00

 3.  गुजरात  0.00  85.00

 A  हरियाणा  00.00

 5.  जम्मू और  कश्मीर  40.00

 6.  मध्य  प्रदेश  100.00  100.  00

 7.  महाराष्ट्र  वि  80  00  7.  00

 8.  कर्ताटव  i00.00  00.00

 9.  उडीसा  40.00  50.00

 10.  राजस्थान  40.00  100.  06

 1  तमिलनाडु  60.00  50.00

 12,  उत्तर  प्रदेश  00.00  50.00

 13.  पश्चिमो  बंगाल  मर  60.00  60.00

 जोड़  00.00  907  00
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 Utilization  of  Grants  for  Irrigation  and
 Floog  Control  Projects  in  Bibar

 ‘1718.  SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  grant  sanctioned
 hy  the  Central  Government  to  the
 Bihar  State  for  various  development
 projects  during  the  current  financial
 year;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 grants  sanctioned  for  different  irriga-
 tion  and  flood  control  projects  in  that
 State  have  not  been  ufilised  fully  and
 two  third  of  the  grant  allocated  for
 this  purpose  have  lapsed;  and

 (c)  what  are  the  reasons
 and  what  action

 thereof
 Government  have

 taken  in  regard  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  No
 grant  is  sanctioned  by  the  Central
 Government  for  major  and  medium
 irrigation  and  flood  control  Works.
 An  amount  of  Rs.  40  lakhs  has  been
 allocated  to  Bihar  for  special  medium
 irrigation  schemes  under  Drought
 Prone  Area  Programme.

 (b)  and  (c).  It  is  expected  that  the
 allocation  made  for  special  medium
 irrigation  schemes  under  Drought
 Prone  Area  Programme  would  be
 utilised  fully  by  the  end  of  1977-78,
 The  approved  outlay  envisaged  by
 Bihar  for  major  and  medium  irriga-
 lion  projects  during  ‘1977-78  was
 Rs.  7.७  crores.  There  is  no  indica-
 tion  from  the  State  Government  that
 there  is  likely  to  be  some  shortfall  in
 expenditure.

 Number  of  Fair  Price  Shops  in  the
 Country

 1716,  SHRI  HITENDRA  DESAI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  many  fair  price  shops  are
 there  in  each  of  the  States  and  Union
 Territories;

 (hb)  what  items  are  sold  in  these
 shops;  and

 (c)  whether  Government  recognise
 the  need  for  further  strengthening  the
 public  distribution  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA
 TAP  SINGH):  (a)  A  statement  200
 ing  the  number  of  fair  price  shops,
 ration  shops  functioning  im  each  of
 the  States  and  Union  Territories  is
 attached.  नि

 (by)  Wheat,  rice,  levy  sugar  are
 distributed  through  fair  price  shops{|
 ration  shops  in  all  States  and  Union
 Territories  and  in  certain  States.
 rapeseed  oil  and  vanaspati  are  also
 being  distributed  through  fair  price
 shops,  Besides,  Kerosene,  soft  coke
 and  controlled  cloth  are  also  being
 distributed  through  specially  licensed
 shops/agencies  as  part  of  the  public
 distribution  system.

 (c)  The  State  Governments  have
 been  asked  to  expand  and  strengthen
 the  public  distribution  system  by
 opening  more  fair  price  shops  parti-
 cularly  in  industrial  areas,  slum  areas.
 ete.  which  could  not  yet  be  covered
 by  the  public  distribution  system  so
 as  to  make  foodgrains  available  to  the
 vulnerable  section  of  the  population
 at  reasonable  prices.
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 Statement

 Statement  showing  number  of  fair  price  shops]  Shops  functioning  in  each  State|Union
 Territory.

 a
 State  hapa  AS  on

 shops

 Andhra  Pradesh.  न  ‘i  .  न  20,839  gine
 Asam  14,165,  gi-32-77
 Bihar  e  .  25,983  पानान8

 Gijarat  .  .  .  Ge2go  |  (BO-nIA77

 laryana  4739  4०7

 Himachal  Pradesh.  .  2,689,  (BE10-77-

 Jammu  &  Kashmir...  है  1,167  31-877,

 Karnataka  न  I5,004  (BIER77

 Kerala  «6  «88,867  30-90-77

 Madhya  Pradesh  है  355795  3  ey
 Maharashtra.  नि  .  28,145,  30--77

 Manipur  483°  43  rot

 Meghalaya  °  नि  .  1442  30-1

 Nagaland.  48  gir

 Orissa.  10,684  BEnT2-77_

 Punjab.  11,798  =  grer-7B-

 Rajasthan  :  :  2  8,978  =  Bortte7y

 Sikkim.  ¢  12  giie77 7
 Tamil  Nadu  से  8,576  BIT  शत

 Tripura  6540  3i-t2-47

 Uttar  Pradesh  7  24,983  नावां

 West  Bengal.  ID735  gr-ratf7
 + 2,395,026 ‘Torat.  (STATES)
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 Union  Territory  hinges.  As  on
 shops

 Andaman  &  Nicobar  Island  178  (BOTI=77
 Arunachal  Pradesh  MO  3i-ra-77
 Chandigarh  I43  0  ह. आ
 Delhi  3  9,958.  Bina 7b
 D.  &  N.  Haveli  26  gi-3-78
 Goa,  Daman  &  Diu  393  0  Bit-r2-77
 Lakshadweep.  शा.  3I-82-977
 Mizoram  238°  giera-77
 Pondicherry  176  git 78
 Tora  (UNION  TERRITORIES)  3543
 Torar—(ALr  INpIA)  298560

 पंचायत  राज  पद्धति  का  जिफेन्द्रोदरण  करने
 के  बारे  में  बलथंत  राय  मेहता  संभित्ति

 1717.  श्री  रामानत्य  तिथारो  :
 शी  राजकेशर  सिंह  :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (क)  क्‍या  देश  के  विभिश्न  राज्यों  मे
 चंचायत  राज  पक्धति  का  क्य  गांव  तथा
 जिला  स्तर  पर  शक्ति  के  विकेस्द्रीकरण
 करने  का  है  जैसा  कि  श्री  बलवन्त  राय  मेहता
 समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  इसी  प्रयोजनार्थ
 हाल ही  में  एक  भ्रन्य  उच्चाधिकार  संभिति
 का  गठन  किया  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  वर्तमान  पंचायती
 राज  पद्धति  के  कॉर्यकरंण  के  दौरान  पाई
 गई  ल्ुटियां  शौर  कमियां  क्‍या  हैं  जिससे
 एक  नई  सेमिंति  का  गठन  करता  आवश्यक
 हो  गया  है;  बौर

 (घ)  नई  गठित  की  गई  समिति  के
 निदेश-पद  ष्था  हैं  जो  मेंहता  संभिति  के
 प्रतिवेदन  मे  भ्रथंवों  बतंमान  प्रायती  राज
 पद्धति  में  शामिल  मही  किये  गये  थे  ?

 कृषि  और  सिंचाई  भें्रलिय  में  रौस  ॥...
 (ी  भानु  प्रतोप  सिह)  :  (क)

 जी  हां

 ख)  जी  हां

 (ग)  वर्तमान  पंचरॉयती  राज  प्रणाली
 निश्चित  रूप  से  चुनाव  स्थगन,  विभिन्न
 राज्यों  मे  पंचायती  राज  निकायों  के  भ्रधिक
 संख्या  में  प्रतिस्थापन तथा  वित्तीय  संसाधनों
 की  कमी  के  कारण  प्रभावहीन  तथा  मृत-
 प्रायः  हो  गई  थी  ।  इन  सभी  की  वजह  से  एक
 नई  समिति  गठित  करने  की  भ्रावश्यकता
 हुई ।

 (घ)  पंचायती  राज  सस्थाओं  से
 सम्बन्धित  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।
 खंकल्प  संख्या  4/:/2/77—aAITo  एफ ०
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 दिनाक  12 दिसम्बर,  977  को  एक  प्रति,
 जिसमे  समिति  को  गठित  करने  के  कारण,
 इसका  गठन  तथा  विचारां  विषय  दिए
 गए  हैं,  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है
 [ग्रन्यालय  मे  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या
 LT—  1703/78]

 Establishmen;  charges  of  D.D.A,

 7I8.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  DDA  was  spending  over  Rs.  3.5
 crores  a  month  on  establishment  char-
 ges  alone;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  DD.A,  have  re-
 ported  that  the  average  monthly  ex-
 penditure  on  establishment  including
 contingencies  of  all  wings,  except  the
 Slum  Department,  was  Rs.  4  jakhs
 in  1976-77,  excluding  expenditure  on
 work-charged  and  muster  roll  cm-
 ployeea,  which  is  charged  to  works
 "The  monthly  expenditure  on  establish-
 ment  of  Slum/JJ.R.  Department  25
 Rs.  6,13,800/-  excluding  expenditure
 on  regular  and  muster  roll  karam-
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 charis  engaged  in  resettlement/J.J.
 colonies.

 (b)  Government  have  not  formed
 any  opinion  in  this  regard.

 Collections  for  Cyclone  affected  States

 1719.  SHRI  AHMED  M,  PATEL:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  total  amount  collected  for
 Cyclone  relief  throughout  the  coun-
 try  State-wise;

 (b)  amount  collected  from  foreign
 countries  in  aid  for  cyclone-affected
 areas;

 (c)  the  amount  allotted  to  each  aftec-
 ted  State;  and

 (d)  the  progres;  made  to  rehabili-
 tate  the  persons?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):(a)  to
 (c).  Information  is  being  collected
 and  it  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 (da)  In  order  to  rehabilitate  the
 affected  persons  and  to  restore  the
 losses  caused  by  the  cyclone,  the  Gov-
 ernment  of  India  provided  advance

 plan  assistance  to  various  State.  In
 addition,  they  also  supplied  free  food-
 grains.  The  assistance  given  to  each

 of  the  effected  States  is  indicated
 below:

 State  Advance  Quantity  of  free  food  grains
 Plan  assist-  supplied
 ance  given

 (Rs.  crores)  (in  tonnes)
 52  ooo  tonnes  of  wheat

 Andhra  Pradesh.  5  5:
 poner  oh

 “SE  10,000  tonnes  of  wheat
 —  ag

 10,000,  tonnes  of  rice

 Kerala  3°64  1,250,  tonnes  of  wheat
 “1,250  tonnes  of  rice.
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 The  Union  Territories  of  Pondi-
 cherry  and  Lakshadweep  have  also
 been  provided  with  financial  and
 foodgrains  assistance.

 The  State  and  Union  Territory
 Administrations  are  taking  steps  to
 rehabilitate  the  affected  persons.  In
 addition  to  the  above  assistance,  they
 have  also  mobilised  funds  from  their
 own  resources.  Rehabilitation  efforts
 would  naturally  be  spread  over  a
 period  of  time.

 Gap  between  demand  and  production
 Of  oilseeds

 3790  SHRI  Ss.  R.  DAMANI;  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  gap  between  demand  and actual  production  of  edible  oil  seeds for  each  year  since  ‘1972-73  and  in  the Current  year,

 (b)  the  constraints  due  to  which  pro- duction  did  not  keep  pace  with  de- mand;  and

 (c)  steps  taken  to  increase  its  pro- duction  so  as  to  bridge  the  gap  in re?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL- TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  No
 comprehensive  and  scientific  survey of  consumption  of  edible  oilseeds  has heen  conducted  in  the  country  and  as such  it  is  difficult  to  give  a  precise idea  of  the  gap  between  demand  and
 actual  production  of  edible  oilseeds
 Edible  oilseeds  are  used  for  direct
 edible  purposes,  seed  and  converted into  oils.  These  oils  are  in  turn  used
 in  the  manufacture  of  vanaspati  as
 also  for  direct  edible  purposes.  The
 consumption  pattern  of  various  oil-
 seeds/oils  depends  on  a  number  of
 factors  such  as  changes  in  prices.
 levels  of  incomes,  growth  of  popula-
 ‘ion;  consumer  preferences  ete.  It  has
 been  roughly  estimated  that  the  gap

 between  supply  and  demand  of  edible
 Oilseeds  in  terms  of  oils  was  7  lakh

 tonnes  during  ‘1976-77.

 (b)  More  than  90  per  cent  of  the
 area  under  oilseed  crops  in  the  country is  rainfed.  Moreover,  substantial  area
 under  these  crops  comprises  of
 marginal  lands  which  are  poor  in
 fertility  status.  Consequently,  adverse
 weather  conditions  dilute  the  benefits
 calculated  to  accrue  from  improved
 techniques  of  cultivation  and  influence
 production  trends  to  a  considerable
 extent.  In  years  when  the  weather
 conditions  have  been  favourable,  high
 production  levels  have  been  achieved
 whereas  in  years  of  prolonged  drought
 conditions,  the  yields  levels  have
 declined  considerably.

 (c)  The  following  steps  have  been
 taken  to  raise  the  production  of  edi-~
 ble  oilseeds  so  88  to  minimise  the  gap
 between  their  demand  and  suply:

 l,  Raising  the  productivity  per
 hectare  both  in  irrigated  and  un-
 irrigated  areas  through  rapid  spread
 of  improved  technology.

 2  Increasing  the  area  under  irri-
 gated  crops  by  exploiting  the  poten-
 tial  under  the  command  of  new  ir-
 rigated  projects,

 3.  Strengthening  the  seed  produc-
 tion  programme  by  augmenting  the
 supply  of  pure  seed.

 4  Stepping  up  the  coverage  by
 plant  production  measures,  particu-
 larly  by  aerial  spraying  over  large
 areas,  wherever  feasible.

 5.  Fixation  of  support  prices  and
 making  arrangements  for  the  pur-
 chase  of  the  produce  at  those  prices

 6.  Extension  of  area  under  non-
 traditional  oflseed  crops,  like,  sun-
 flower  and  soybean.

 7.  Exploitation  of  other  sources
 of  oil,  like  cottonseed  and  rice  bran
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 me  भंडारों  को  अनाने  के  क्क्  विदेशों

 सलाहकारों  “से  'सहांपता

 17216  की  ओस  प्रकाह  त्यागी  :
 जया  हथि  और  सिजोई  मंत्री  बहू  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ,

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने
 35.  75  लाख  टन  अ्त्को  रखने  के  लिए

 भण्डार  बनाने  के  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण
 लिया  है,

 (ख)*  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने
 इन  भण्डारों  का  डिजाइन  प्रादि  तैयार  करने
 तथा  प्रन्य  सलाह  लेने  के  लिए  विदेशी
 सलाहकारो  को  सहायता,  बोर्ड  की  सम्पति
 के  बिना  ही,  ली  है  और  हस  प्रकार  से  अपने
 देश  के  विशेषज्ञों  की  उपेक्षा  की  है.  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 ?

 कृषि और  सिंचाई  मंत्रासय  से  राज्य
 अंगी  (भी  भालु  प्रताप  गखिह) :  (=)
 सरकार  ने  विश्व  बेक  के  साथ  एक  करार
 पर  हस्ताक्षर  किए  है  जिसके  अधीन  बह
 35.  75  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डा रण  क्षमता

 का  निर्माण  करने  देतु  सहायता  प्रदान
 करेगा  ।

 ि)  बोर्ड  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर
 सलाहकारों  को  भर्ती  करने  के  लिए  अनुमति
 दी  है,  प्रभी  तक  किसी  भी  सलाहकार  की
 नियक्ति  नहीं  हुई  है  7  इस  प्रयोजन  के
 लिए  केजल  टेष्डर  जारी  किए  गये  हैं

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  चठता  ।
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 खांइसारी  उद्योगों में  संकट

 1722.  डा०  जक्मीनाराणण  कंडेप  :
 श्री  गंगाधर  हाप्या  बुरादे :

 क्या  कृषि  धीर  सिब्ोई  मत्ती यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  जॉड्सारी  सोग  को  इस
 समय  प्रतिकूल  परिस्थितियों  का  सामन
 करना  पड  रहा  है,

 (ख)  क्‍या  खाडसारी  तथा  चीनी  के

 मूल्यों  में  काफी  कमी  होने  के  कारण  50
 प्रतिशत  से  भ्रधिक  खाडसारी  कारखाने  बन्द
 हो  गये  हैं  भ्रौर  बहुत  से  बन्द  होने  की  स्थिति
 में  हैं,  शौर

 (ग)  क्‍या  वर्तमात  सकट  का  सामना
 करने  तथा  खाडसारी  उद्योग  को  चलते
 रहने  देने  की  दृष्टि  से  सरकार  से  भावश्यक
 सहायता  तथा  किस  प्रकार  की  कर  में  राहत
 को  माग  की  गई  हैं,  और  यदि  हा,  तो  इस
 बारे  मे  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  है  ?

 कृषि  और  सलियाई  संब्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (ली  भानु  प्रताप  सिह)  (क)
 खडसारी  उद्योग  से  अ्भ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 हैं  जिकमे  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि
 मूल्यों  मे  भारी  गिरावट  के  कारण  खड़सारी
 यूनिटों  को  वित्तीयः  हानि  उठानी  पड  रही
 है।

 (@)  शाज्य  सरकारों  से  विश्तृत  जान-
 कारी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  t

 (ग)  खण्डसारी  पर  लगे  उत्वादन  शुल्क
 में  4-2-78  से  पर्थाष्त कभी  कर  दी  गईँ  है
 मूल्यनुसार  दर  को  m2  प्रतिशत
 से  घटा  कर  30  प्रतिशत! कर  दिया।मपया' है
 और  सल्फीटेशन  प्लॉटों  की  सहायता  '  से
 काये  कर  रहे  यूनिटों  के  बारे  मे  मिश्रित  लेबी
 को  50  प्रतिशत  सके  कम  कर  दिया  गधा  है
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 ate  ऐसे  प्लांटों की  सहायता  के  बिना  कार्य

 कर  रहे  यूनिटों  के  बारे  में  यह  75  प्रतिशत

 तक  कम  कर  दी  गई  है  V

 खण्डसारी  उद्योग  को  राहत  पहुचाने  के

 लिए  श््न्प  जो  पग  उठाया  गया  है  बह  यह

 है  कि  सभी  खडसारी  व्यापारियों  के  लिए

 स्टाक  सीमा  को  000  क्विटल  से  बढ़ा  कर

 5000  क्विटल  कर  दिया  गया  है  ।

 खडसारी  के  प्रति  वाणिज्यिक  बैक

 पेशगी  हेतु  माजिन  को  निर्माताओं  के  बारे में
 ७०  प्रतिशत  से  कम  कर  35  प्रतिशत  कर  दिया

 गया  है  और  प्रन्य  के  बारे  मे  75  प्रतिशत

 से  कम  कर  45  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है

 ताकि  खड़सारी  की  ्रधिकतम  निकासी  हा

 सके ।

 कृषि  विस्तार  प्रशिक्षण  योजना  के  लिये
 विश्व  बेक  से  सहायता

 1723.  श्री  श्वतुर्भज  क्‍या  कृषि

 और  सिचाई  मवी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  विश्व  बैक  द्वारा  कृषि  विस्तार  प्रशिक्षण

 योजना  के  लिए  राज्य-वार  कितनी  सहायता

 दीजा  रही  है?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  भी  सुरजोत

 सिह  बरनाला)  :  भारत  मे  कृषि
 विस्तार  शौर  अनुसघान  के  लिए  श्रन्तर्राषट्रीय
 विकास  संघ  (जो  कि  विश्व  बैक  की  एक

 सम्बद्ध  संस्था  है)  द्वारा  प्रदान  की  जाने

 वाली  राज्यवार  सहायता  की  राशि  निम्न

 प्रकार  है.
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 अस्तराष्ट्रीय  विकास
 सच  का  ऋण

 राज्य  (दस  लाख
 झलसें  में  )

 .  उड़ोसा  200  0

 2.  मध्य  प्रदेश  100.0

 3.  पश्चिम  बगाल  I20.0
 4.  राजस्थान  130.  0
 5.  प्रसम  80.0
 6.  बिहार  80.0

 Objective  of  Develepment  of
 Rajasthan  Canal

 ‘1724,  SHRI  VIJAY  KUMAR  MAL-
 HOTRA:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  final  objective  of
 the  development  of  the  Rajasthan
 canal  and  how  much  time  and
 moncy  will  be  needed  to  achieve
 this  objective,  and

 (b)  how  much  time  and  money
 has  already  been  spent  on  this  pro-
 ject  and  what  are  the  results
 achieved  so  far?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b)  The
 Rajasthan  Canal  aims  to  provide  as-
 sured  irrigation  facilities  to  an  area
 of  2.54  lac  ha  in  the  North-Western
 portion  of  Rajasthan  to  enable  agn-
 cultural  production  in  the  desert  area
 which  otherwise  is  not  possible

 The  estimated  cost  of  the  engineer-
 ing  works  of  the  Rajasthan  Canal  as
 Rs,  404  crores  of  which  an  amount  of
 Rs.  197  crores  would  have  been  spent
 by  March,  1978,  leaving  a  balance  of
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 about  Rs.  207  crores.  Subject  to
 availability  of  funds,  the  project  5
 expected  to  be  completed  by  1983-84,

 The  work  on  Rajasthan  Canal  had
 been  taken  up  in  two  stages.  Work
 on  Stage  I  was  started  in  1957-58,
 and  most  of  the  works  under  this
 stage,  comprising  204  km  of  Rajas-
 than  Feeder,  89  km  of  Rajasthan
 Main  Canal,  50  km  of  Lift  Canal
 and  the  distribution  system,  have
 been  completed.  Work  under  Stage
 TI,  which  comprise  construction  of
 256  km  of  Main  Canal  and  the  dis-
 tribution  system,  have  also  been
 started.

 Against  the  irrigation  potential  of
 5.94  lac  ha  under  Stage  I  on  full
 development  a  potential  of  4.43  lac
 ha  had  been  created  and  an  area  of
 2.88  lac  ha  has  been  actually  irrigat-
 ed.

 शाहदरा  दिल्‍ली  में  निचले  क्षेत्र  को  समतल
 करता

 1725.  श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :  क्‍या
 निर्माण और  झावास  तथा  है  और

 पुनर्बास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  शाहदरा  के  श्यामलाल
 डिग्री  कालेज  के  सामने  अ्रण्डरत्रिज  के  निकट
 बहने  वाले  गन्दे  पानी  का  नाला  पूल  के  निकट
 अक्सर  टूट  जाता  है  और  उसका  पानी

 पुल  के  निकट  भूतेश्वर  मन्दिर  के  पीछे  बड़े
 क्षेत्र  मे  भर  जाता  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  इस  निचले  क्षेत्र  को समतल  बनाने
 और  पअ्रण्डरब्रिज  से  लेकर  श्राज्ादनगर
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 तक  पक्के.  और  ढके  हुए  नाले  का  निर्माण
 करने  का  है  जिमसे  इस  क्षेत्र  के  लाखों  लोगों
 को  राहत  मिल  सके;  श्र

 (ग)  यदि  हां,  तो  उतका  ब्यौरा  क्‍या

 है  और  यदि  नहीं  तो  इसक्रे  क्‍या  कारण
 ?

 निर्माण  और  भ्रावास  तथा  पूति  और

 पुनर्वास  पंत्ी  गुची  सिकरदर  बहुत):  (क)  से

 (ग)  बरसात  में  भूनेश्वर  मन्दिर  के  पीछे  बड़े
 क्षेत्र  मे पानी  उकदठा  हो  जाता  है  क्‍योंकि

 यह  निचला  क्षेत्र  है  ।  न्य  ऋतुग्नों  में

 पानी  केवल  तालाब  तक  ही  सीमित  रहता

 है  ।  यद्यपि,  गन्दा  नाला  मिट्टी  के  कच्चे

 नाले  के  रूप  में  अस्थायी  तोर  पर  है  किन्त्‌

 यह  अक्मर  टूटता  नहीं  है  ।  तथापि,

 दिल्‍ली  प्रणासन  द्वारा  शाहदरा  क्षेत्र  की  मुख्य

 ड्रेनेन  स्कीम  के  एक  अंग  के  रूप  में  बनाए
 जा  रहे  ड्रेन  cs  के  पूरा  होत  ही  इस  नाले

 को  उससे  मिला  दिया  जाएगा  ।

 Crisis  in  Sugar  Industry

 1726,  SHRI  D.  0.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indian  Sugar  Mills’
 Association  has  expresseq  fears  of  a
 worsening  crisis  in  the  sugar  indus-
 try  due  to  heavy  loss  of  Rs.  330
 crores;

 (b)  if  so,  whether  Government
 agrees  with  this  view;  and

 (c)  if  so,  what  steps  are  being
 taken  to  save  the  sugar  industry?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  According  to  Press
 reports  the  President  of  Indian  Sugar
 Mills’  Association  had  told  a  news
 conference  on  ‘16-2-78  that  the  sugar
 Industry  was  in  a  critical  situation

 with  Union  Govt.  not  revising  up-
 wards  levy  price,  delaying  a  decision
 on  exports  and  mills  realizing  much
 lower  than  expected  prices  on  free
 sales.

 (b)  and  (c).  The  following  decisions
 have  been  announced  by  the  Govern-
 ment:—

 (dy)  With  effect  from  ‘1-38-78  the
 average  ex-factory  price  for  levy
 sugar  has  been  increased  to  Rs
 387.50  per  quintal;

 (2)  It  has  been  decided  to  permit
 export  of  6.5  lakh  tonnes  of  sugar
 during  the  year  978  to  enable  the
 sugar  factories  to  reduce  their
 stocks;

 (3)  It  has  been  decided  to  give
 excise  rebate  to  sugar  factories
 which  continue  late  crushing  be-

 yond  30-4-78  to  absorb  as  much  of
 the  additional  cane  production  as
 possible  this  year.  The  details  of
 this  scheme  will  be  announced
 shortly;

 (4)  Arrangements  are  being  made
 to  suitably  ease  the  credt  limit
 of  the  factories  to  cover  the  addi-
 tional  credit  needs  generated  by
 additional  production  this  year.

 Gift  of  Bulls  from  Australis

 17a,  SHRI  हू,  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  heifers  and  bulls
 of  Jerseys  and  Holstein—Friesian
 breed  had  been  gifted  by  the  Aus-
 tralian  farmers  to  the  Government  of
 India;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  their
 distribution  to  the  various  States  as
 well  ag  the  criteria  adopted  by  Go-
 vernment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  An  Austra-
 lian  non-official  organisation  “For
 Those  Who  Have  Less”  has  been
 offering  Jersey  and  Holstein  Friesian
 cattle  to  State  Governments  and
 Organisations  since  i966.  Except
 for  3  bulls  given  to  the  Frozen
 Seaman  Bank,  Hessarghatta,  Bangalore
 all  the  animals  have  been  gifted  to
 State  Governments  ang  Organisations,

 (b)  The  President  of  the  Society
 “For  Those  Who  Have  Less”  till  972
 has  been  offering  the  cattle  to  the
 States  and  institutions  directly.  From
 975  the  offer  of  cattle  has  been
 mostly  to  the  institutions  directly  by
 the  Australian  Society.  The  State
 Govermments  recommended  the  :m-
 port  applications  to  the  Department
 of  Agriculture,  The  Ministry  of
 Agriculture  approves  the  import  after
 satisfying  itself  about  the  technical
 and  economic  feasibility  of  the  propo-
 sa}  but  the  Ministry  does  not  make
 any  allocation  as  such  to  the  States

 A  statement  showing  details  of  cattle
 received  by  State  Government/Orga-
 nisations  from  the  Austrahan  Society
 “For  Those  Who  Have  Less”  is  en-

 closed:
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 Statement

 No.  of

 ieee  Jessey/ S.  No.  Receiving  State/Organisation  Holstein  Month  and  Year
 Friesian

 cattle
 received

 1  2  3  4

 t  Statc  Governments  of  Andhra  Pradesh,  Assam,  Bihar, Tamil  Nadu,  Karnataka,  Punjab  and  West  Bengal and  IARI,  New  Delhi.  76  January,  1966,

 2  State  Governments  of  Andhra  Pradesh,  Assam,  Tamil Nadu,  Karnataka  and  Himachal  Pradesh;  Military Farms;  I.V.R.I.,  Izatnagar  (UP),  Nasik  Pinjrapole, Maharashtra.  2  =  =  57  January.  7957
 3  State  Governments  of  Andhra  Pradesh,  West  Bengal  and

 Jammu  and  Kashmir  है  हे  है  54  January,  7968
 4  State  Governments  of  Andhia  Pradesh,  West  Bengal and  Jammu  &  Kashmu  मु  22  January,  79069
 5,  State  Governments  of  Asam  and  Maharashtra  39  May.  3970
 6  State  Governments  of  Andhra  Pradesh,  Tamil  Nadu  and West  Bengal.  मु  नि  53  March,  972
 7  State  Governments  of  fam!  Nadu  ;  Baola  Gopalak Vividh  Karyakar:  Sahakari  Mandl;  Don  Bosco  Agrti- culture  Centre,  West  Bengal  35  January.  97  at
 8  Bavla  Gopalak,  Vividh  Karyakari  Sahakar:  Mandl,

 Gujarat.  वि  20  May,  3975
 9  Development  Corporation  of  Konkan,  Maharashtra  i0  November,  7076

 to  Bavla  Gopalak  Vividh  Karyakari  Sahakari  Mandli,  Gu-
 jarat  60  November;  7976

 tr  Don  Byeo  Agril.  Centre,  Krishnanagar,  West  Bengal  60  November,  976
 32  Holi  Family  Hansorium,  Fatima  Nagar,  Tamil  Nadu  930  November,  3970

 IZ  Assist  Farm  and  Training  Centre,  Tamil  Nadu  28  November,  7976
 i4  The  Good  Shepherd  Agril  Mission,  Uttar  Pradesh  25  November,3976
 45  Avinashilingam  Home  Sci  College,  Coimbatore

 (Tamil  Nadu)  50  January,  7979
 6  Froven  Semen  Bank,  Hesarghatta,  Bangalore,  Karnataka  3  January,  7978

 oa  Bavda  Gopalak  Viv  idh  Karyakari  Sahakari  Mandli, 7
 Gujarat  ?  हे  डर  मी  हे  60  January.  7978

 t8  Development  Corporation  of  Konkan,  Maharashtra  24  January,  2979
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 Availability  of  Foodgrains

 1728,  SHRI  S.  D.  SOMASUNDARAM:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  ०
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 vieweq  the  position  regarding  the
 availability  of  foodgrains  in  sufficient
 quantity  and  at  reasonable  prices,
 following  the  abolition  of  food  zones, and

 (b)  if  so,  the  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA- TAP  SINGH):  (a)  and  (b).  Govern-
 ment  keeps  a  close  watch  on  the
 availability  and  prices  of  foodgrains and  the  position  is  revieweg  regular-
 ly,  Restrictions  on  the  movement  of
 foodgrains  were  completely  removed
 from  lat  October  1977,  There  have
 heen  no  reports  of  shortage  of  cereals
 from  any  part  of  the  country  and  the
 index  number  of  wholesale  prices  of
 cereals  has  recorded  a  fall  of  2.6  per
 cent  from  62.7  in  September  977—
 end  to  458.4  during  the  week  ending
 llth  February,  1978.  In  view  of
 comfortable  stock  position,  the  require-
 ments  of  the  State  Governments  for
 rice  and  wheat  for  their  public  dis-
 tribution  system  are  being  met  in  full
 at  present.

 राम  गंगा  परियोजना,  कालागढ़  में  कर्मचारियों
 के  लिये  रिहायशी  मकातों,  रुकलों  झाठि  पर

 हुआ  च्फ्व

 i729.  भी  सही  लाल  :  क्या  कृषि
 जौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे
 कि :

 (क)  राम  गंगा  पश्योजना  के  श्रा  रम्भ
 करने  पर  कर्मचारियों  शौर  प्रधिकारियों
 तथा  उनके  परिवारों  की  सुविधा  हेतु  रिहायशो

 3852  L.S—4.
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 मकानों  भौर  विद्यालयों,  भ्रस्पवाल  प्रादि
 के  भवनों  के  निर्माण  पर  कुल  कितनो  राशि
 व्यय  हुई  थी;  और

 (ख)  ब  इन  इमारतों  का  क्‍या
 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  संत्रो  भी  सुरजोत
 चहु  बरनाला)  :  क)  उत्तर  प्रदेश  की
 सरकार  द्वारा  सूचित  फिया  गया  है  कि  इस
 परियोजना  के  कर्मचारियों  की  सुविधा  के
 लिए  रिहायशी  जौर  गैर-रिहायशी  इमारतों
 के  निमौण  पर  i95.68  लाख  रुपया  व्यय
 किया  गया  है  t

 (ख)  कुछ  'शियायशी  और  गैर-
 रिहायशी  इमारतों  का  इस्तेमाल  भी  भी
 परियोजना  पर  काम  कर  रहे  अधिकारियों
 ओर  कमंचारियों  को  आझ्रावास  प्रदान  करने,
 कार्यालयों  के  लिए  तथा  स्कूल,  अस्पताल,
 स्टेट  बैक,  राजकोष  श्रादि  जैसी  श्रत्यावश्यक
 सेवाओं  के  संचालन  के  लिए  किया  जा  रहा  है।
 इस  समय  जो  रिहायशो  प्रौर  गैर  रिहायशो
 इमारते  खाली  पड़ो  है  उनका  इस्तमाल
 इंजीनियरों  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  कालागढ
 में  स्थापित  की  जा  रही  अकादमी  के  लिए
 करने  का  विचार  है

 Indigenous  Capacity  for  Construction
 of  Fishing  Fleet

 3790  SHRI  K.  MAYATHEVAR:
 DR  VASANT  KUMAR

 PANDIT;

 Will  the  Minister  of  AGRICUL.
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  indigenous  capacity  for
 construction  of  fishing  fleet  and  the
 time-bound  plans  for  expansion;
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 (b)  the  relative  shares  of  the  pri-
 vate  ang  public  sectors  in  their
 constructions;  and

 (c)  the  position  regarding  imports
 of  the  deep  sea  fishing  vessels  for
 giving  momentum  to  fishing  in  the
 country?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  and
 (b).  During  one  of  the  meetings  taken
 in  the  Department  of  Heavy  Industry
 on  6-1-77  various  shipyards  indicated
 the  following  capacity  to  produce
 fishing  trawlers.

 Name  of  the  Shipyard  Quantity

 (i)  Mazgaon  Dock  Ltd.  5G

 (i)  Garden  Reach  Workshop  24

 (iii)  Hindustan  shipyard.  डे  24
 (iv)  Hooghly  Docking.  :  a

 (v)  Chowgule  &  Co.  12,

 पठार,  er

 However,  it  is  known  that  these
 shipyards  are  booked  with  orders  for
 Ocean  going  vessels  and  all  the  yards
 may  not  be  able  to  utilise  their  capa-
 city  for  manufacture  of  trawlers.  The
 Ministry  of  Industrial  Development
 feels  that  about  70  vessels  could  be
 manufactured  by  the  following  0
 shipyards  (Private  &  Public).

 (i)  Chowgule  &  Co.
 (ai)  Mazagon  Dock

 Qii)  Garden  Reach  Workshop
 (iv)  Hooghly  Docking
 (v)  Hindustan  Shipyard

 (vi)  Republic  Engg.  Co
 (vii)  Alcock  “Ashdown  &  Co.

 (viti)  Scindia  Workshop
 (ix)  Brunton  &  Co.  Engg.  Ltd.

 (x)  Goa  Shipyard.
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 This  capacity  is  considered  adequate
 to  meet  anticipated  requirement  in  a
 phaseg  manner.

 (c)  The  target  for  the  introduction
 of  fishing  trawlers  to  be  achieved  by
 the  end  of  the  March,  979  is  200  nos.
 of  this  48  including  the  8  vessels
 imported  upto  the  end  of  February
 978  are  in  operation.  Twelve  more
 vessels  are  expected  to  be  delivered
 by  the  end  of  April,  1978,

 Apart  from  the  above,  sanctions
 have  been  issued  for  the  import  of
 79  fishing  vesselg  recently  under  the
 scheme  notified  by  the  Government  in’
 June,  ‘1977,  Further  sanctions  for  30
 more  vessels  are  being  issued.

 रूप  छुंड

 1731:  श्री  मवाबसिहु  औतान:  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संच्छृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (फ)  विशूली  पर्वत  पर  रूपकड  के
 रहस्य  जानने  के  लिए  अब  तक  किये  गये
 प्रयासों  ह16  क्‍या  परिणाम  निकला  श्रौर
 सरकार  किम  निष्कर्ष  पर  पहुची  है;  शर

 (ख)  इस  का  में  लगी  पार्टियों  के
 नाम  क्‍या  है  और  क्‍या  इस  कार्य  को  दागे
 मरी  रखते  का  विचार  है  श्र  यदि  हां,  तो
 तत्मनबस्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  शम्  चवन)  :  (क)
 रूपकुंड  झील  के  अभियानों  के  परिणामस्वरूप
 मानव  खोपडियों,  प्रस्थिपंजर  के  भाग,  कुछ
 मांस  के  साथ  काफी  मात्रा  में  मानव  के  बाल,
 कपड़े  के  टुकड़े,  तम्बुओं  की  खूंटियां  भौर
 छिद  (होल्स),  छाते  का  ढांचा,  धूमने  की
 छड़ियां,  चान्दी  और  कांच  की  चूड़ियां,
 भोजपत्न,  टी  शभ्राकार  की  विश्राम  छड़ी,  लोहे



 iol  Written  Answers  PHALGUNA  I5,  899  (SAKA)  Written  Answers  To2

 के  सिरे  बाली  बांस  की  छड़ी,  संगीत  ढोल,
 लकड़ी  के  बर्तन,  टूटे  हुए  बांस  के  टुकड़े,
 क्षतिग्रस्त  चमड़े  को  चप्पलें,  रक्तिम  वस्त्र
 के  टुकड़े,  पालिश  किए  हुए  पाषाण  के  मनके,
 अनगढ़  रूप  से  तैयार  किए  गए  शंख  झ्रावरणों
 के  टुकड़ों  की  श्रुखलाएं  एकत्र  की  गई  हैं।

 रूपकुंड  के  मानव  भ्रस्थि  पंजर  तीर्थ-
 यात्रियों  के  एक  ऐसे  दल  के  प्रतीत  होते  हैं,
 जो  उत्तर  प्रदेश  भर  राजस्थान  के  राजपूत
 लोगों  से  मिलते  जुनते  थ।  यह  लगभग
 500-600  वर्ष  पूर्व  (कलकत्ता  और  लन्दन

 अनुमानों  के  अनुसार)  शौर  500-800
 वर्षों  पूव  के  बीच  (मिचीगन  पश्रनुमानों  के
 अ्रनुसार)  किसी  हिमस्खलन  के  नीचे  दब
 गया  था  ।  इसमें  65-75  प्रतिशत  पुरुष
 शरीर  25-35  प्रतिशत  महिलाएं,  जिनमे
 से  प्रप्तिकांश  प्रौढ  थे,  शामिल  थीं।  लोक
 गीतों  के  अनुसार,  यह  दल  जिसमें  लगभग
 300  व्यक्ति  थे,  कन्नौज  क्षेत्र  (आ्राधुनिक

 श्रागरा  मथुरा  क्षेत्र  )  का  रहने  वाला  था  t
 इस  दल  ने  पवित्न  केन्द्र  'हागकुंध'  को  जाते
 भ्रथवा  वहां  से  लौटते  हुए  रूप  कुण्ड  झोल  में
 रनान  किया  ।  जब  हिमस्खलन  हुआ  तो
 ये  विश्राम  कर  रहे  थे  tv

 (ख)  एक  जिटिश  पयंटक.  श्री  लॉगस्टाफ
 ने  रूप  कुण्ड  के  बारे  में  7905  तथा  927
 में  और  एक  वन  अधिकारी,  श्री  माधल
 सिह  ने  1942  में  रिपोर्ट  की  थी  ।

 भारतीय  मानव  विज्ञान  सवरक्षण  के
 5  सदस्यीय  एक  दल  ने  तत्कालीन  निदेशक,
 स्व्‌०  डा०  एन०  दत्त  मजूमदार  के  नेतृत्व  में
 मई-जून  i956  और  सितम्बर-प्रक्तुबर,
 i956  में  दो  अ्रभियान  किए  थे  ।

 उसी  वर्ष  में  लखनऊ  विश्वविद्यालय  के
 मानव-जिज्ञान  विभाग  शौर  स्वामी  प्रणबनन्‍्द
 जी  द्वारा दो  झौर  झभियान  किए  गए  थे  |

 रूप  कुण्ड  के  लिए  किसी  श्ौर  अभियान
 की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  है  t

 Procurement  of  Rice

 1732.  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleased  to  lay  a  stater-ent  show-
 ing:

 (a)  the  quantity  of  rice  procured  in
 the  country,  (state-wise);

 (b)  the  quantity  of  rice  procured
 by  Government  from  each  rice  produc-
 ing  State;  and

 (c)  the  rate  at  which  the  rice  ia  pro-
 cured  from  each  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  statement  I
 ig  laid  an  the  Table  of  the  House.
 [Ptaced  in  Library.  See  No.  LT-270/
 78].

 (b)  and  (c).  Statewise  information
 regarding  the  quantity  of  rice  pro-
 cured  as  reported  upto  4th  March,
 978  as  given  in  Statement  II  is  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed

 in  Library.  See  No,  LT-70/78].
 This  includes  paddy  procured  in
 terms  of  rice,  In  Bihar  and  Gujarat,
 no  procurement  whatsoever  of  paddy
 rice  has  been  reported  so  far.  In
 Jammu  and  Kashmir,  Karnataka,
 Kerala,  Maharashtra  and  Rajasthan
 only  paddy  has  been  procured.  In-
 formation  in  respect  of  prices  at
 which  rice  has  been  procured  in  the
 other  States  is  indicateg  in  Annexure
 I.

 Agrarian  Policy  Resolution

 ‘1783.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  contem-
 plate  tn  formulate  an  Agrarian  Policy
 Resolution  on  the  lines  of  the  Indus-
 trial  Policy  Resolution;  and
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 (b)  if  so,  steps  taken  in  this
 direction?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  and
 (b)  Implementation  of  agrarian  re-
 forms  in  tms  country  dates  back  to
 nearly  3.  decades  now.  The  policy
 has  been  enunciated  in  successive  Plan
 documents  starting  with  the  First
 Five  Year  Plan.  Corrective  measures
 have  been  taken  from  time  to  time  in
 the  light  of  experrence  gained  in  the
 course  of  implementation.

 राजस्थान  में  चने  का  उन्पादन

 1734.  श्री  राम  कबार  बेरवा :  क्‍या
 कृषि  और  सिथाई  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंग  कि  :

 (क)  क्‍या  चने  के  उत्पादन  में  सम्पूर्ण
 देश  में  राजस्थान  का  दूसरा  स्थान  है  किन्तु
 चने  की  फसल  को  कीटाणु  लगने  से  इसको
 फसल  निरन्तर  कम  हो  रही  है  ;

 (ख)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चने
 को  कीटाणु  मुक्त  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम
 के  लिए  राज्य  को  कोई  सहायता  दी  जा  रही
 है  अथवा  देने  का  विचार  है;  और

 (ग)  यदि  हु,  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 कृषि  हौर  सिचाई  संत्री  (शी  सुरजीत
 सिह  बरनाला)  :  (की)  975-76
 तथा  1976—77  के  दौरान  देश  मे  चने
 के  उत्तदन  में  राजस्थान  का  प्रथम  स्थान
 था।  यद्यपि  प्रति  हेक्टर  पैदावार  मे  वर्षानु-
 बद  आधार  पर  उतार  चढ़ाव  होता  रहा  है,
 किन्तु  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पैदावार  में
 बृद्धि  हुई  है  ।
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 (@)  जी  हां  ।  भारत  सरकार  ने
 दाल  विकास  की  केद्धोय  प्रायोजित  योजना
 के  प्रन्त्गंत  राज्य  सरकार  को  चने  समेत
 दालों  की  फसल  से  लगने  काले  कीटों,  कृमियों
 तथा  रोगों  का  नियंत्रण  करने  के  लिए  सहायता
 प्रदान  की  है  ।

 (ग)  वनस्पति  रक्षण  रसायनो ंके  खागत
 पर  25  प्रतिशत  राज  सहायता  (जो  प्रति
 हेक्टर  श्रषिक  से  भ्रधिक  i5  रु०  होगी)
 तथा  दाल  की  कसलों  पर  लगने  बाले  कीटों,
 कृमियों  व  रोगों  के  नियंत्रण  हेतु  वनस्पति
 रक्षण  उपकरणों  की  खरीद  पर  50  प्रतिशत
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 राज  सहायता  दी  जातो  है।  इसके  भलावा,
 7

 स्थानिक  महामारी कै  क्षेत्रों  में  कीटों,  कृमियों
 तया  रोगों  के  नियंत्रण  के  लिए  संचालन  शुल्क
 पर  प्रति  हेक्टर  2.  50  रु०  की  राज  सहायता
 भी  दी  जाती  है  1  इस  प्रयोजन  के  लिए
 वर्ष  977-7  में  राज्य  सरकार  को  मंजूर
 की  गई  राज  सहायता  की  रकम  नीचे
 दी  गई  है  —

 रुपये

 (a)  वनस्पति  रक्षण
 रसायन  2,62,000  4

 (2)  वनस्पति  रक्षण

 उपकरण  1,15,000

 (3)  वनिस्पत  रक्षण  के
 सचालन  शुल्क  12,500

 योग  3,89,500

 Foodgrains  spoiled  in  FCI  Godowns

 1735.  SHRI  MURLI  MANOHAR
 JOSHI;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  value  of  foodgrains  spoiled
 in  the  godowns  of  the  Foog  Corpora-
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 tion  of  India  in  gach  of  the  years  in
 1974,  975  and  976  and  the  first  six
 months  of  1977  and  the  manner  in
 which  the  ab0ve  foodgraing  were
 disposed  of;

 (b)  whether  Government  have
 examined  the  reasons  for  the  loss
 each  year  and  the  findings  thereof;
 and

 (c)  the  value  of  food  spoiled  due
 to  negligence  and  what  action  has
 been  taken  against  those  responsible
 for  the  loss?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  The  value  of
 damaged  foodgrains  rendered  unfit
 for  human  consumption  is  as  under:—

 Year  Value  of  Foodgrains Rendered  Unfit  for
 Human  Consumption

 (Figures  in  lakh  rupees;
 974-75«  3207
 7975°76.  .  Tl03
 1976-77  592.00

 The  damaged  foodgrains  are  cate-
 gorised  as  follows:—

 l.  Cattle  feed
 2.  Poultry  feed
 3.  Manurial  purposes
 4  Industrial  use;  ang
 5.  Dumping.

 Such  damaged  stocks  are  cffered  to
 State  Government/Cooperative  Agen-
 cies/Military  farms  failing  which
 these  are  sold  through  registered
 dealers  etc,  or  auctioned  to  obtain
 best  possible  price.

 (b)  and  (c).  The  damage  to  food-
 grains  is  mainly  due  to  heavy  rains,
 floods  and  cyclones.  Cases  of  negli-
 gence  or  dereliction  of  duty  “on  the
 part  of  any  FCI  officials  are  looked
 into  for  taking  appropriate  action.

 Shelter  for  the  Cyclone  Hit  Persons
 of  Tamil  Nadu

 1736,  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  helped  the  State
 Government  of  Tamil  Nadu  to  pro.
 vide  with  shelter  to  those  who  were
 affected  due  to  the  cyclone  during  the
 last  year;

 (b)  if  so,  how  many  persons  affect-
 ed  in  the  State  have  been  provided
 with  shelter;

 (c)  what  financial  help  ang  other
 help  has  been  assured  to  the  State
 Government  by  the  Union  Ministry this  year;  and

 (d)  the  time  by  which  all  the
 affected  people  in  the  State  are  like-
 ly  to  be  provided  with  accommoda-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir,

 (b)  According  to  the  reports  avail-
 able  with  this  Ministry  till  17-2-1978,
 an  amount  of  Rs.  02076502  has  been
 disbursed  for  re-building  of  54525
 huts  as  against  5589  huts  enumerat-
 ed  as  fully  or  partially  damaged.

 (c)  Govt.  of  India  have  provided
 the  following  assistance  to  the  Tamil
 Nadu  Government  during  the  current
 year:

 (i)  Advance  Plan  Assistance  Rs.
 2393]  crores.

 (ii)  Besides  the  above,  q  quantity
 of  10,000  tonnes  of  wheat  and
 10,000  tonnes  of  rice  has  been
 offered  as  grant,  free  of  cost,
 for  distribution  as  gratuitous
 relief.

 (iii)  Besides,  a  short  term  loan  of
 Rs.  2  crores  has  also  been
 made  available  after  the
 occurrence  of  cyclone.
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 (a)  Information  in  this  regard  is
 being  collected  from  the  State  Gov-
 ernment  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  when  received.

 Central  Aid  for  Development  of
 Chilka  Lake  Brackish  Water

 Fisheries  in  Orissa

 737.  SHRI  L.  L.  KAPOOR:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state  the
 total  amount  the  Central  Government
 had  given  to  the  Government  of  Orissa

 'for  developing  Chilka  lake  fisheries  and
 Chilka  lake  brackish-water  fisheries?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  No  aid
 has  been  given  to  the  Government  of
 Orissa  for  this  purpose.

 Development  of  Cocoa  Cultivation  in
 Kerala

 1738.  SHRI  K.  A.  RAJAN;  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Kerala  State  Go-
 vernment  has  prepared  a  comprehen-
 sive  scheme  for  the  development  of
 Cocoa  cultivation  in  the  State;

 (b)  whether  the  State  Government
 has  sought  the  financial  assistance
 from  the  Centre  for  its  jmplementa-
 tion;  and

 (c)  what  are  the  details  and  Go-
 ernment’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (ec).  No  comprehensive  scheme  for
 cocoa  cultivation  in  Kerala  has  been
 received  in  the  Ministry  of  Agricul-
 ture  and  Irrigation.  However,  en-
 quiries  made  have  revealed  that  the
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 State  Department  of  Agriculture  has
 prepared  a  scheme  for  the  cultivation
 of  cocoa  in  25,000  hectares  during  a
 period  of  7  years  from  1978-79,  The
 total  outlay  for  the  scheme  is  Rs.
 7i.882  lakhs.  The  proposal  is  present-
 ly  under  the  consideration  of  Kerala
 State  Government.

 asa  प्रेश  में  प्राबोत  wargiadl  का  संरक्षण

 1739.  श्यो  सलक्मोवारायग  नायक  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कर्पाण  शौर  संहह्ति ति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  झांतो,  सागर  तथा  रीवा  डिबीजनों
 में  उन  जिनों  के  नाम  क्‍या  है  जहां  पुरातत्वीय
 विभाग  द्वारा  पुरातत्वीय  सर्वेक्षण  कराया
 गया  है;

 (ख)  खुजुराहों  म  पुराने  जारडाइन  रहले
 संग्रहालय  की  बहुमूल्य  सामग्री  की  सुरक्षा
 की  क्या  व्यवस्था  है  क्योंकि  ये  मूृतियां
 बाहर  रबी  श्रौर  उन  पर  वर्षा  और  धूप
 का  प्रभाव  पड़ता  है;  और

 (ग)  मध्य  प्रदेश  के  टीकम  गढ़  जिले
 में  बृढ़ागांव,  मड़कश्षेरा  आदि  में  चन्देल  तथा
 उत्तर  कालीन  युग  के  तथा  पुरातत्वीय  महत्व
 के  कई  देवालय  हैं  उनके  लिए  श्लोरछा  के
 राजमहल  में  भित्ती  चित्र  जैसी  प्राचीन
 कलजाकृतियों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था
 की  है  और  कुड़ार  के  पुराने  किले  की  कृतिया
 नष्ट  होती  जा  रही  है।  महत्वपूर्ण  तथा
 बहुमूल्य  सामग्री  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार
 ने  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तंथा  संस्कृति
 मंत्री  (ato  प्रताप  चल  अल):  (कफ)
 रीवा  जिले  के  कुछ  भागों  में  पुरातत्वीय
 सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  ।  सागर  विश्व-
 विद्यालय  इसी  प्रकार  का  एक  सर्वेक्षण
 दमोह  जिले  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 ककी  वित्तीय  सहायता  से  कर  रहा  है  t
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 (ख)  संग्रहालय  भवन  के  खुले  क्षेत्र
 पर,  जहां  विशाल  झाकार  की  मूर्तियां  ग्र्की
 गई  हैं,  छत  डालने  के  लिए  कार्यवाही  की
 जा  रही  है।

 (ग)  इस  समय  टीकम  गढ़  जिले  में
 कोई  भी  स्मारक  और  कुडार  का  किला  केन्द्र
 द्वारा  संरक्षित  नहीं  है।  फिर  भी  उन  में
 से  ऐसे  स्मारको  को,  जो  परीक्षण  करने
 पर  राष्ट्रीय  महत्व  के  पाए  गए  है,  सरक्षित
 करने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  1

 भित्ति  चित्रों  सहित  झोरछा  का  राज-
 महल  मध्य  ,प्रदेश  सरकार  के  सरक्षण  मे
 है  t

 सिक्किस  में  कृषि  के  विकास  पर  व्यय

 474¢.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :
 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  6

 (क)  सिक्किम  के  भारत  में  विलय
 के  बाद  सिविकम  राज्य  में  कृषि  के  विकास  पर
 कितना  खर्च  किया  गया  और  आ्रागाभी  तीन

 वर्षों  मे  इस  सम्बन्ध  मे  क्तिना  शर्च  करते  का
 प्रस्ताव  है;

 (ख)  गया  जमीन  को  सम्तल  करने
 के  लिए  भी  कोई  धन  खर्च  क्‍या  गया  है;
 झौर

 (ग)  झब  तक  बीजों,  उर्वरकों  भ्रादि
 पर  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है  तथा
 भ्रगामी  तीन  वर्षों  में  क्तिना  धन  खर्च
 करने  का  प्रस्ताव  है?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  भी  खुरजोत
 सिह  बरताला)  (=)  से  (7).
 सिविकम  26  श्रप्रेल,  975  से  भारतीय
 संघ  का  इक्कीसवा  राज्य  बना  और  इसने
 पचवर्षीय  योजना  के  प्रन्तर्गत  आप्रैल,  976
 से  भ्रपती  विकास  थोजताझो  का  क्रियान्वयन
 प्रारम्भ  किया  सिविकम  मे  राज्य  योजना
 क्षत्र  मे  कृषि  तथा  गौण  कार्यक्रमो,  सहकारिता
 झौर  सिचाई  व  बाढ़  नियत्रण  के  लिए  1976—
 77  के  दौरान  किया  गया  वास्तविक  खच,
 1977-78  के  लिए  प्रत्याशित  खर्च  तथा
 1978-79  के  लिए  परिव्यय  नीचे  दिया

 गया  है

 (लाख  रुपयो  मे  )

 1976-77  1977-78  1978-79
 विकास  का  शीर्ष  (वास्तविक)  (प्रत्याशित  (परिव्यय )

 खर्चें)

 .  कृषि  तथा  गौंण  कायेन्रम  290  १  360  0  458.0

 2.  सहकारिता  i  6.7  7.3  20.0

 3.  सिचाई  तथा  बाढ  नियत्रण  23.2  36  0  40.0
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 सिक्किम  मे  भूमि  समतल  पर  किए  गए
 खर्च  के  सम्बन्ध  मे  राज्य  की  वाधिक  योजना
 में  थक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है।  तथापि,
 “मृदा  तथा  जल  सरक्षण  '  उप-शीर्ष  के  भ्रन्तर्गत
 कृषि  भूमि  के  मृदा  सरक्षण  के  लिए  एक  योजना
 है  ।  इस  योजना  के  प्नन्तर्गत  सीढीदार
 खेत  बनाने  का  काय  किया  जाता  है  जिसमे

 योजनाये

 क््षि  भमि  में  मदा  सरक्षण
 बीजा  बा  गूणन  तथा  वितरण

 a
 SN

 खाद  तथा  उबरक

 सिप्रिक्म  की  अगली  पचवर्पीय  याजना
 अभी  बनाए  जानो  है  1  अत  i978-79F
 बाद  ये  वर्षो  के  लिय  परि  यय  या  सकेग  दनो
 सभव  नहीं  है  1

 Uthsation  of  Central  Grants  by  Bihar

 77  SHRI  C  N  VISVANATHAN
 Wul  the  Mins  थ  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a}  whether  Goveinmcnt  are  aware
 of  the  :uh  displayed  by  thre  Brhar
 Government  for  makin,  up  for  the
 tardy  utilisation  of  Central  grant.  as
 reported  in  the  Times  of  India’  of  7th
 February  978  ang

 (b)  the  extent  of  Cential  control
 Over  proper  utilisation  of  grants  and
 the  reasons  fo:  not  keeping  proper watch  ०९९  timely  utilisation  of  scarce
 resources?

 THE  MINISTER  OF  AGRICI
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
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 भूमि  समतल  भी  प्राता  है।  कृषि  भूमि
 के  मृदा  सरक्षण,  बीजो  के  मृणन  तथा  वितरण,
 झधिक  उत्पादनशील  किस्म  कार्यक्रमों  भौर
 खाद  व  उ्ेरको  से  सम्बन्धित  राज्य  योजना
 स्कीमा  के  सम्बन्ध  में  खर्च  के  श्ाकडे  नीचे
 दिए  गए  हैं

 (लाख  रुपय  )
 1976-76  1977-7 &
 (वास्तविक  )  (प्रत्याशित

 खर्च)

 454  70  00
 2  43  7  00

 2  7L  4  20
 47  2  8  00

 SURJIT  SINGII  BARNALA)  (a)  The
 Govt  of  Bihar  have  informed  that
 they  are  aware  of  the  report  publish- ed  in  the  Times  of  India  datcd  7-2-78
 and  the  same  was  contradxted  m  the
 Press  Conference  by  the  State  Irri
 gation  Minister  on  8th  Fcbruary  978

 (0)  No  Central  giant  75  provided for  major  and  medium  nrigation  pre- 70९०६  to  the  States  There  is  no  direct
 Central  control  ove:  the  utilisation  of
 the  outlays  proposed  by  the  States fo.  major/medium  irrigation  The
 Central  Government,  however  pro vides  advance  Plan  ussistance  to  at
 celerate  the  progress  on  ceitain
 On  going  schemes  ‘Such  assistance
 envisaged  for  Bihar  for  the  current
 year  amounts  to  Rs  72  crores  This 728  subject  to  the  conditions  that  the
 approved  Plan  outlay  for  the  sélected
 Project  as  well  as  for  irngation  sector 48  spent  by  the  State,  The  release  of advance  Pian  assistance  is  made  al- most  at  the  end  of  the  year  after  an
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 assurance  is  received  from  the  State
 with  regard  to  fulfilment  of  the  above
 mentioned  conditions.  Thus,  adequate
 steps  are  being  taken  to  keep  proper
 watch  over  the  timely  utilisation  of
 the  advance  Plan  assistance  being
 provided  by  the  Centre.

 पढ़ाई  के  साथ  कमाई  योजना

 17426  ओ  हुकल  देव  वारामध  यादव  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  सस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  एक  पढ़ाई  के
 साथ  कमाई”  योजना  तैयार  की  है;  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 है  और  इसे  कब  तक  बाहों  क्रियान्बित  करने
 षा  विचार  है?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 सन्नी  (  डा०  प्रताप  जख  चन्द्र )  :  (क)
 शोर  (ख),  जी,  नहीं  -  तथापि,
 सामाजिक  रूप  से  उपयोगी  उत्पादक  कार्य
 को  दस  वर्षीय  स्कूली  पाठ्यचर्या  का  एक
 अभिन्न  अ्रग  बनाने  से  सम्बन्धित  ईश्वर
 आझाई  पटेल  समिति  की  सिफारिश  यदि  ठीक
 तरह  से  कार्यान्वित  की  जाती  है  तो  उत्पादक
 कार्य  तथा  सेवाओं  द्वारा  कुछ  पारिश्रमिक
 भी  प्राप्त  हो  सकेगा  ।  माध्यमिक  शिक्षा
 बोर्डों  के  सम्मेलन  द्वारा  हाल  ही  में  चण्डीगढ
 में  हुई  अ्रपती  बैठक  में  श्रन्य  सिफारिशों  के
 साथ-साथ  इस  सिफारिश  पर  भी  विचार
 किया  गया  था  और  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड
 इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में
 सहमत  हो  गये  है  ।

 Inferior  quality  of  wheat  to  card  hold-
 ers  from  Fair  Price  Shops  in  Delhi

 1743,  SIIRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:

 SHRI  M.  A.  HANNAN  ALHAJ.

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  fact  that
 the  fair  price  shopkeepers  in  Dethi
 afe  stiling  rationed  wheat  in  the  open
 market  and  in  its  place  issuing  infe
 rior  quality  of  wheat  to  food  card  hold-
 ers  at  fair  price  shops;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  in  this
 matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  ang  (b).  The
 wheat  supplied  by  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  is  of  fair  average  quality
 and  on  forms  to  the  specification  pres-
 cribed  by  the  Government.  For  the
 benefit  of  the  consumers,  Food  Cor-
 poration  of  India  generally  gives
 sealed  samples  to  Fair  Price  Shops
 for  display  at  the  shops  along  with
 the  foodgrains  issued.  The  Delhi  Ad-
 ministration  has  reported  that  a  few
 complaints  alleging  issue  of  inferior
 quality  of  wheat  to  Food  Card  Hol-
 ders  by  the  Fair  Price  Shopkeepers,
 were  received  by  them.  On  enquiry,
 the  quality  of  wheat  available  at  fair
 price  shops  was  found  totally  with
 the  representative  sealed  samples
 given  by  Food  Corporation  of  India.
 The  Dethi  Administration  keeps  a
 strict  watch  to  ensure  that  there  is
 No  substitution  of  good  quality  of
 wheat  by  inferior  quality  of  wheat
 by  the  Fair  Price  Shopkeepers.  From
 time  to  time  general  samples  surveys
 are  carried  out  by  Delhi  Administra-
 tion,  individually  as  well  as  jointly
 with  Food  Corporation  of  India  to
 ensure  that  Fair  Price  Shopkeepers
 do  not  indulge  in  any  malpractice.
 Central  Housing  axysistance  to  Gujarat

 1744,  SHRI  PRASANNBHAI
 MEHTA:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  SUP-
 PLY  AND  REHABILITATION  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gujarat State  Government  has  asked  for  more
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 funds  during  the  current  year  for
 taking  a  massive  programme  for  cons-
 truction  of  houses  for  low  and  poor
 people;

 (b)  if  so,  what  is  the  total  amount
 asked  for  from  the  Ministry  in  this
 regard;

 (c)  whether  the  Ministry  has  decided
 to  make  ०0  the  spot  enquiry  about  the
 scheme;

 (0)  how  much  funds  have  been  al-
 lotted  by  the  Centre  for  the  puropse
 to  the  State  Government;  and

 (e)  the  details  of  the  schemes  like-
 ly  to  be  implemented  in  the  State  with
 Centre’s  help?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (e).  No  specific
 scheme  has  been  submitted  by  Gujarat
 Government  for  loan  assistance  for
 Jow  and  poor  people,  Central  finan-
 cial  assistance  for  all  State  Sector
 programmes,  including  housing,  is
 released  to  the  State  Government  in
 the  shape  of  ‘block  loans’  and  ‘block
 grants’  without  their  being  tied  to
 any  particular  scheme  or  Head  of
 Development.  The  State  Governments
 are  free  to  utilise  funds  for  various
 State  Sector  schemes,  including  hous-
 ing,  according  to  their  requirements
 and  priorities.

 2.  Besides  the  above  Central  finan-
 cial  assistance,  the  Ministry  of  Work
 and  Housing  allocates  L.I.C.  loans  to
 the  various  State  Governments  every
 year  for  the  implementation  of  the
 approved  social  housing  schemes.
 Against  their  request  for  the  alloca-
 tion  of  a  sum  of  Rs.  879  lakhs  of  the
 L.LC,  loan  for  the  year  ‘1977-18.  for
 that  purpose,  a  sum  of  Rs,  90  lakhs
 was  allocated  as  L.I.C,  loan  to  the
 Government  of  Gujarat..
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 3.  पा  the  current  financial  year,
 upto  ‘15-2-1978,  Housing  and  Urban
 Development  Corporation  has  sanc.
 tioned  loans  amounting  to  Rs.  ‘356,809,
 Jakhs  for  various  agencies  in  the
 State  of  Gujarat  aainst  the  p?oject
 cost  of  Rs.  47.420  lakhs,

 Educationa]  Framework

 1745,  SHRI  SHANKERSINHJI  VA.
 GHELA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  discussions  between
 the  Education  Ministry  and  the  Plan-
 ning  Commission  have  since  been
 completed  on  the  educational  frame-
 work  and  allocation  of  resources;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 consensus  arrived  at?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  No  Sir.  The
 discussions  are  not  over  yet,

 National  Library  of  India  Act

 ‘1746.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 about  public  reaction  against  the  Na-
 tional  Library  Act;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  take  steps  to  revoke  it?
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 THE  MINISTER  OP  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  Govern-
 ment  of  India  have  decided  not  to
 bring  into  force  the  National  Library
 of  India  Act,  1976.

 Text  Books  for  Promotion  oi
 Prohibition

 1747,  DR  SUSHILA  NAYAR;:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  steps  have  been  taken  to
 introduce  suitable  texts  in  textbooks
 to  promote  prohibition;

 (b)  whether  the  subject  has  been
 included  in  the  teachers  training
 courses;  and

 (c)  whether  any  financial  provision
 has  been  made  for  ‘Prohibition  Edu-
 cation’  and  if  so,  how  it  is  proposed
 to  be  utilised?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  The  concepts  of  temper-
 ance  and  prohibition  have  been  inclu-
 ded  in  the  text  books  for  the  school
 curriculum  at  the  middle  and  higher
 levels.  7

 (b)  The  harmful  effects  of  intoxi-
 cants  form  part  of  the  subject  of
 Health  and  Physical  Education  in  the
 Teacher  Training  courses.

 (c)  Financial  provision  to  give
 grants  to  voluntary  organisations  for
 Education  Work  for  Prohibition  is
 available.  Funds  are  also  made  avail-
 able  for  publicity  undertaken  by  the
 Mass  communjcation  media

 उत्तर  प्रदेश  में  भोले  गिरने  स ेजन-धन  की  हानि

 1748.  Wo  सहादीपक  सिह  शाक्य  :
 क्या  धि  शोर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 118

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 में  जनवरी  तथा  फरवरी,  1978  %  झोले
 गिरते  के  कारण  जन-धन  की  भारी  हानि  हुई
 है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो,  इसका  जिलेवार
 ब्यौरा  क्या  है  भौर  इससे  प्रभावित  लोगों  को
 तुरन्त  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार
 ने  क्‍या  कदम  उठाए  है  ?

 कृषि  झौर  सिखाई  मंत्री  (६ इ  चुरजीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  भोर  (ख).
 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  भौर  प्राप्त
 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Rural  Development  Programmes
 with  U.S.  Aid

 1749,  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 India  is  taking  any  new  development
 programmes  for  rural  areas  and  agri-
 culture  with  assistance  from  U.S.
 ‘Government  as  per  discussions  held
 last  week  between  US  Aid  administra-
 tion  and  other  officials  of  Govern-
 ment  of  India;  and

 (b)  if  so,  the  mode  of  assistance
 from  U.S.  Government  and  the  de-
 tails  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b).  The  US  Aid  Administrator
 who  visited  India  and  held  discussions
 with  senior  officials  of  some  of  the
 Economic  Ministries  in  January,  1978,
 had  not  come  to  negotiate  any  parti-
 cular  development  projects  for  assis-
 tance.  The  purpose  of  his  visit  was
 to  get  an  idea  of  the  development
 activities  in  our  country  and  our  prio-
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 rities  in  the  field  of  economic  deve-
 lopment  and  to  discuss  the  areas  in
 which  US  assistance  could  possibly
 be  used,

 The  US  Administration  has  propos-
 ed  developmental  assistance  for  the
 Fiscal  Years  978  and  979  in  their  aid
 presentation  to  the  US  Congress.
 Substantive  decision  for  utilising  the
 aid  can  be  taken  only  after  the  U.S.
 Congress  approved  the  aid  proposals
 of  the  US  Administration.

 Cattle  Insurance

 1760.  SHRI  YADVENDRA  DUTT:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  consi-
 dering  to  introduce  a  scheme  of  cattle
 insurance  for  the  benefit  of  Indian
 agriculturists;  and

 (9)  ४  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHR]  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  The
 subsidiaries  of  the  General  Insurance
 Corpor@Non  are  already  conducting
 the  cattle  insurance  business  in  the
 country  since  1974.  A  new  scheme
 of  cattle  insurance  with  a  low  pre-
 mium  of  21/4  per  cent  in  the  areas
 covered  by  special  scheme  of  SFDA
 has  been  introduced  with  effect  from
 ist  April,  ‘1977.

 Permission  to  Colleges  for  conducting
 Examinations

 75].  SHRI  _R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  precise  position  regarding
 the  scheme  of  permitting  well  deve-
 Joped  colleges  to  conduct  their  own
 examinations  and  award  their  own  De-
 grees;  and
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 (b)  the  number  and  names  of  such
 institutions  which  have  been  recognis-
 ed  for  the  purpose  and  which  have
 already  started  implementing  the
 scheme?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  According  to  the  infor-
 mation  furnished  by  the  University
 Grants  Commission,  a  scheme  to  con-
 fer  autonomy  on  selected  colleges  was
 finalised  in  1973.  Under  the  scheme
 the  colleges  concerned  will  have
 autonomy  in  the  matter  of  determina-
 tion  of  curricula,  courses  of  study,
 evaluation  methods  and  other  related
 matters.  The  status  will  be  conferred
 by  the  university  and  this  will  require
 amendments  to  the  relevant  Actq
 if  the  existing  Acts  do  not  have  such
 provision.  The  degree  will,  however,
 continue  to  be  awarded  by  the  Uni-
 versity  concerned,  but  the  name  of
 the  autonomous  college  will  be  men-
 tioned  in  it.

 (b)  The  following  ten  colleges  have
 been  selected  under  the  scheme  so
 far:—

 l.  Birla  Institute  of  Technology,
 Ranchi.

 2.  Loyalla  College,  Madras.
 3.  Madras  Christian  College,

 Tambaram,  Madras.
 4  P.  8  G.  Arts  College,  Coimba-

 tore.
 5.  Vivekananda  College,  Madras

 (P.  G.  Departments  of  Chemistry
 and  Economics).

 6.  P.S.G.  College  of  Technology,
 Coimbatore.

 7.  American  College,  Madurai.
 8.  Shri  Prakash  College  for

 Women,  Courttallam.
 9.  Lady  Doak  College,  Madurai.

 10.  Madura  College,  Madurai.

 Of  these,  only  the  Birla  Insti-
 tute  of  Technology,  Ranchi  has
 started  functioning  ag  an  autono-
 mous  college  so  far.
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 Excavation  in  Chandravali

 ‘1962.  SHRI  D.  8.  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  start  excavation  operations  in
 unearth  relics  of  a  Town  (Chandra-
 vali  area  of  the  Chitradurga  Fort,  Kar-
 nataka)  which  flourished  during  the
 time  of  Mahabharata;

 (b)  whether  the  Archaeological  Sur-
 vey  of  India  has  sought  the  co-opera-
 tion  of  State  Government  in  this  re-
 gard;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Archaeological  Survey  of
 India  has  taken  up  excavations  at
 Hulegondj  area  at  Chandravali.

 (b)  No,  Sir,
 (c)  Does  not  arise.

 Urban  Development  in  Orissa

 ‘1753.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state’

 (a)  whether  Centra]  Government
 have  received  any  request  from  the
 State  of  Orissa  for  the  allocation  of
 funds  for  urban  development  in  State
 during  the  year  1977-78;  and

 (b)  If  so,  what  are  the  details  there-
 of  and  the  reaction  of  Central  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 Doing  away  with  Examinations

 1754,  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  active-
 ly  considering  and  even  implementing
 at  a  suitable  stage,  the  scheme  of  let-
 ting  every  child  go  up  to  eighth  stan-
 dard  with  or  without  passing  an  an-
 nual  examination;

 (b)  at  so,  broad  details  thereof.

 (c)  whether  Government  contem-
 plate  such  an  uniform  practice  all
 over  the  country,  and  if  so,  for  what
 reasons  and  with  what  advantages  in
 view,  and

 (d)  steps  being  taken  by  Union
 and  State  Governments  in  the  matter
 of  streamlining  the  various  processes
 and  procedures  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (d).  Yes,  Sir,  The  con.
 ference  of  Education  Ministers  held
 on  August  10-11,  977  recommended
 a  radical  reform  of  doing  away  with
 detention  in  classes  JI—VIII.  The
 Working  Group  on  Universalisation
 of  Elementary  education  for  children
 of  the  age-group  6—4  (classesI—
 VIII)  has  also  recommended  that
 every  child  will  complete  one  class
 each  year  ang  will  he  promoted  to
 the  next  class  till  he  completes  class
 VIII  but  with  periodic  assessment
 ang  evaluation  Universalisation  of
 elementary  education  essentially
 means  not  only  universal  enrolment
 but  also  universal  retention.  The
 measure  has  been  recomm  ndtdeeM
 measure  has  been  recommended  to
 ensure  the  latetr  object,  but  in  order
 not  to  allow  any  diminution  in  a
 standard  and  slackening  of  efforts  on
 the  part  of  teachers  and  educational
 administrators,  the  State  Govern-
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 ments  have  also  been  requested  to
 link  it  up  with  appropriate  compre-
 hensive  periodic  assessment  of  the
 students,  on  the  lines  of  the  evalua-
 tion  procedures  developed  by  the
 National  Council  of  Educational  Re-
 search  and  Training,

 Food  Deficit  in  3990

 1755.  SHRI  PRADYUMNA  BAL:

 SHRI  SHYAM  SUNDAR
 GUPTA:

 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state’

 (a)  whether  he  is  aware  of  the  re-
 cent  report  of  the  International  Food
 Policy  Research  Institute  in  Washing-
 ton  wherein  it  has  been  assessed  that
 India  may  run  into  a  food  deficit  of
 over  20  million  tonnes  in  the  year  1990,
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto  and  the  steps  to  be  taken
 to  meet  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  The
 Government  have  seen  press  reports
 of  the  International  Food  Policy  Res-
 earch  Institute,  Washington.  The
 National  Commission  on  Agriculture
 which  made  a  detailed  study  of  the
 requirements  of  the  foodgrains  in
 India  and  the  potentialities  of  incre-
 asing  the  production  of  foodgrains,
 have  not  anticipated  any  food  deficit
 in  985  or  2000  A,D.  However,  to
 achieve  the  production  projections,
 the  present  yield  level  of  945  Kgs/ha.
 (1975-76)  will  have  to  be  increased  to
 32268  Kgs/ha.  in  985  and  870  Kgs./
 ha.  in  2000  A.D.  Necessary  efforts  in
 this  direction  are  already  under  way.
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 Working  of  National  Institute  of
 Urban  Affairs  in  Delhi

 ‘1756.  SHRI  JYOTIRMOY  ‘BOSU:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  td  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  there  are  serious
 charges  of  malpractices,  corruption
 and  mis-appropriation  of  funds  against
 the  authorities  of  the  National  Insti-
 tute  of  Urban  Affairs,  which  was
 created  during  the  Emergency  by  the
 former  Vice-Chairman  of  DDA_  Shri
 Jagmohan;

 (b)  if  so,  details  therevf;  and

 (c)  will  Government  institute  a
 special  audit  and  also  an  enquiry  into
 the  functioning  o¢  this  institution  as
 early  as  possible?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No  allegation  about
 malprattices,  corruption  or  mis-ap-
 Propriation  of  funds  against  the  Nat-
 ional  Institute  of  Urban  Affairs  has
 been  brought  to  notice.  The  Institute
 has  been  set  up  as  a  Registered  Body at  the  initiative  of  the  Government.

 (b)  Does  not  arise.
 (९)  Does  not  arise

 Impetus  for  Production  of  Fishing
 Fleet

 ‘1757,  SHRI  A.  MURUGESEN:  Will
 the  Minister  ७६  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  concrete  steps  taken  to  give
 impetus  to  production  of  fishing  fleet
 for  expanding  the  scope  of  employ- ment  generation  for  thousands  of  the
 weaker  sections;  and
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 (b)  particulars  of  any  perspective

 plan  in  this  regard  for  helping  a  large
 number  of  persons  taking  to  fishing
 profession?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  and
 (b).  Upto  the  end  of  1977,  about  4000
 small  mechanised  vessels  ranging  from
 8  to  Il  metres  have  been  introduced
 and  it  has  generated  employment  to
 about  84,000  actual  fishermen  ang  also
 generated  employment  opportunities
 for  atleast  2  lakh  personnel  in’  hand-
 ling,  processing  and  marketing  of  fish.
 In  order  to  exploit  the  200  mile  limit
 of  economic  zone  the  Government  has
 been  introducing  large  vessels  rang-
 ing  from  20-90  metres  lefigth.  Upto
 February  78,  about  48  vessels  have
 been  introduced  and  are  in  operation
 generating  employment  opportunities
 for  576  skilled  technicians  and  about
 5000  workers  in  handling,  processing
 and  marketing  activities

 It  is  proposed  to  introduce  6000
 more  mechanised  vessels  and  about
 300  large  vessels  during  6th  Plan
 period  generating  a  total  employment
 opportunities  for  about  .7  lakh  per-
 sons  belonging  mostly  to  the  weaker
 sections,

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ककी  समिति  का
 प्रतिबेदन

 1758.  श्री  शिवनारायण  सरसूनिणः
 क्या  निर्माण  जौर  ब्ावास  तथा  पूति  शौर
 पुनर्बाल  मंत्री  f5  अप्रैल,  1974,  5
 अगस्त,  1974, 12  श्रप्रैल,  976  और
 25  जुलाई,  977  के  क्रमशः  पअ्रतारांकित

 प्रशन  सं०  66i0,  1607,  2276  शौर
 714  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  क्‍या  दिल्‍ली  विरास  प्राधिकरण
 की  तकनीकी  समिति  ने  पंचाट  को  क्िया-
 न्वित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  क्‍या
 निर्णय  किया  गया  है  ;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  समिति  द्वारा  कब
 तक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  2  ;

 (घ)  प्लाट  मालिकों  को  मकान  बनाने
 की  प्रनुमति  कब  तक  दे  दी  जायेगी;  शौर

 (=)  क्‍या  मकान  बनाने  की  अनुमति
 देने  से  पूर्व  प्रक्रिया  पूरी  करने  क ेलिए  समव-
 सीमा  निर्धारित  की  जा  सकती  है  ?

 निर्माण  और  झावस  तथा  पृति  भौर
 पुनर्वास  मलरी  (थ्री  सिकस्दर  बस्त)  :
 (कर)  से  (ग).  तकनीकी  समिति  ने  यह  निर्णय
 लिया  है  कि  घनत्व  झौर  समुदाय  सुविधायों
 के  लिए  बहत  योजना  में  निर्धारित  मानकों  भ्ौर
 स्थल  पर  दी  गई  नगरीय  सेवाओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पहले  मामले  पर  विचार  किया
 जाए  t  सम्बन्धित  अ्रधिकारियों  को  इस
 बारे  में  भ्रपनी  रिपोर्ट  भेजने  को  कहा  गया  है  t
 उनकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  मामला
 झ्ोगे  के  विचार  के  लिए  पुनः  तकनीकी
 समिति  के  पास  आयेगा  ।

 (घ)  ज्यों ही  प्रन्तिम  निर्णय  ले  लिया
 जाता  है  qT

 (#)  जी,  नहीं ।

 कालोनियों  के  सर  को  ऊंचा  करने  के  सम्बन्ध
 में  गिटली  विकास  प्राणिकरण  तारा  किया  गया

 घोटाला

 1759.  भ्री  एस०ए०  हुवास  भ्रभहाज  :
 क्या  निर्माण  जौर  भराातत  तथा  प्रति  और
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 grate
 fis:

 watt  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  विभिन्न  कालोनियों  की  जमीन
 का  स्तर ऊचा  करने  के  लिए  4  करोड़  रुपये
 की  मिट्टी  खरीदी  थी  ;

 (@)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि
 असल  में  मिट्टी  खरीदी  ही  नहीं  गई  भ्रौर  न  ही
 कही  डाली  गई  और  इसे  केवल  रिकार्ड  में
 दिखाया  गया  ;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  इस
 मामले  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 करवायेगी  शौर  यदि  नही,  तो  उसके  क्‍या
 कारण  हैं?

 निर्माण  और  झावास  तथा  पृति  झौर
 पुनर्बास  मली  (भी  सिकनर  बरत):  (क)
 झोर  (ख).  दिल्‍ली  विकास  प्राधि-
 करण  ने  सूचना  दी  है  कि  लगभग  एक  करोड
 रुपये  मिट्टी  भराई  के  कायें  पर  खर्च  हुए
 हैं।  इसमें  विभिन्न  पुनर्वास  कालोनियों  मे
 निचले  क्षेत्रों  में  मिट्टी  की  भराई  करना,
 दरासी  करना  व  समतल  आ्लादि  करने  का
 काम  शामिल  है।  यह  मिट्टी  की  भराई
 का  काम  कई  पुनर्वास  कालोनियों  मे  जहां  कि
 भूमि  नीची  है  भौर  विशेष  रूप  से  जमना  पार
 कालोनियों  में  सैकड़ों  एकड  भूमि  पर  बड़ी
 मात्रा  में  किया  गया  है  ny

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  सी०  बी०  झाई०
 कतिपय  अ्रभिलेखों  की  जांच  कर  रही  है  t

 Houses/Plots  Over  Lapping  Urban
 Land  Ceiling  Limit  in  Delhi

 1760,  SHRI  MANORANJAN  BHA-
 KTA:  Will  the~  Minister  of  WORKS
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 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  applications  have
 been  received  by  the  competent  Au-
 thority,  Delhi  for  grant  of  exemptions
 to  houses/plots  of  residential  lands
 over-lapping  the  ceiling  limits  under
 section  20  of  the  Urban  Land  (Ceiling
 and  Regulation)  Act,  1976,  so  far;

 (b)  what  are  the  reasons  for  delay
 in  deciding  these  cases  which  has  ad-
 versely  affected  the  construction  and
 sale/purchases  of  houses  ang  plots  of
 land  in  Delhi;  and

 (c)  when  and  on  what  basis  these
 cases  are  likely  to  be  settled?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  1470.

 (9)  and  (c),  Before  deciding  an  «ap
 plication  for  exemption  to  the  excess
 vacant  land,  the  town  planning  autho-
 rities  etc.  had  to  be  consulted  as  to
 whether  the  excess  could  be  utilised
 properly,  whether  the  lay-out  of  the
 area  would  be  affected  etc  The  Ga-
 vernment  have  since  advised  the
 Delhi  Administration  that  it  may  exe-
 mpt  excess  vacant  land,  if,  on  a  consi-
 deration  of  the  lay-out  plan  of  the
 area,  its  environment  and  _  aesthetic
 quality  or  its  substantially  built  up
 character,  jt  is  not  desirable  to  divide
 the  excess  vacant  land  into  bits  of
 land  and  construct  on  it  as  it  is  like-
 ly  to  create  slum  conditions.  Conse-
 quent  on  this  advice,  it  is  expected
 that  the  disposal  will  speed  ur,

 छिमला  में  ऐसु-मेश्दी  (जंगली  बकरो)  जौर
 जंगलों  सुझर  का  समाप्त  होना

 1761.  री  राजकेशर  सिह  :  क्‍या
 कृषि  झौर  सिच्चाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग  कि  :
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 (=)  क्‍या  शिमला  जिले  के  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  एमुमेशी  (जंगली  बकरो)  और
 जंगली  सूझ्र  की  नस्लें  निरत्तर  समाप्त  होती
 जा  रही  हैं  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  नस्‍्लों  को  जीवित
 रखने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कायवाही  कर
 रही  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  पुथ्ी  सुरजोत
 सिंह  बरनाला)  :  (क)  और
 (ख).  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुमार  सि  कोई  लिखित  प्रमाण
 नही  हैं,  जिन  से  यह  पता  चले  कि  शिमला
 जिले  में  जगली  बकरियों  तथा  सुभरों  की
 संख्या  कम  हो  रही  है  -  तथापि,  जंगली
 बकरियों  को  शिकार  से  पूर्ण  सरक्षण  प्राप्त
 है  जौर  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  सुभ्रों  के
 केवल  नियत्रणः  शिकार  की  ही  अ्रनुमति
 त्ती  है।

 Remova]  of  ‘Education’  from  Concur-
 rent  List

 1762.  DR  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:
 DP  RAMJI  SINGH:

 Will  the  Minfster  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consi-
 dering  removal  of  ‘Education’  fiom
 the  Concurrent  List,  and  if  so,  the  rea-
 sons  thereof,  and

 (b)  whether  several  education  ins-
 titutions,  teachers  organisations,  so-
 cial  bodies  and  other  organisations
 have  recommended  to  the  Govern-
 ment  not  to  remove  ‘Education’  from
 Concurrent  List?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 socIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  matter  is  still
 under  consideration.  Several  repres-
 entations  have  been  received  from
 3852  LS—5.
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 different  quarters  demanding  the  ret-
 ention  of  education  in  the  Concurrent
 List.

 Self-Sufficiency  of  Foodgrains  in  States
 ‘1763,  SHRI  RANJIT  SINGH:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pieased  to  state:

 (a)  the  comparative  figures  of  self-
 sufficiency  in  foodgrains  which  each
 State  of  India  has  achieved;  and

 (b)  special  steps  being  taken  in
 those  States  by  the  Central  Govern-
 ment  which  lag  far  behind  in  achiev-
 ing  self-sufficiency  in  the  production
 of  foodgrains  to  make  them  self-suffi-
 cient?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  In
 view  of  the  variability  of  production
 as  well  as  requirements  of  foodgrains,
 it  is  difficult  to  indicate  any  firm
 figure  of  self-sufficiency  jn  foodgrains
 achieved  by  different  States.  A  broad
 idea  about  the  dergee  of  self-suffici~
 ency  in  foodgrains  in  the  d:fferent
 States  can  be  had  from  the  enclosed
 statement  giving  the  average  produc-
 tion  during  973-74,  to  (1975-76  and  the
 figures  of  inland/inter-State  move-
 ment  of  foodgrains  for  different
 States.

 (b)  It  is  not  the  policy  of  the  Go-
 vernment  of  India  that  every  State
 should  be  self-sufficient  in  the  matter
 of  foodgrain  production.  The  policy  is
 that  each  State  should  grow  such  crops
 for  which  it  is  best  suited  depending
 upon  agro-climatic  conditions  preva-
 iling  in  the  State  The  programmes
 taken  up  for  increasing  the  production
 of  foodgrains  include  expansion  of
 cropped  arca,  extension  of  irrigation
 facilities,  expansion  of  area  under
 high-yielding  varicties,  improvement
 in  the  use  and  efficiency  of  chemical
 fertilizers,  judicious  use  of  pesticide,
 water  management,  expansion  of  ins-
 titutional  credit,  expansion  of  pro-
 gramme  of  multiplication  and  distri-
 bution  of  certified  seeds,  etc
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 Statemen*
 Predurtion  of  Foodoraint  and  Inland  Movement  of  Fooderains  hy  Rat

 (Average  1973-7  4  to  977-76)
 (Thousand  tonnes)

 State  Production  Inland  Moven.ent®
 (Net.  Imports  OL

 Expats  (—)

 Andhra  Pradesh  .  9061  hg
 Assam  (inclu  ling  Me  ghalava)  2,560  jen
 Bihar  8,398  +5it
 Gujarat.  .  $9530  442
 Harvana  072,  063
 Jammy  &  Kashmir.  3  00g  120
 Hunachal  Pradesh  मु  13044  +9
 Karnattka  6,672  bag
 K  rala  .  के  ro  yyo  t  Soa
 Madhya  Pradesh  .0  88g  329
 Maharashtra  8  ove  चा  370
 Onssa  +  4  039  4  I20
 Punjab  Bag  २  ,३4
 Rajasthan  6.478  29
 Nagaland  69  +  24
 Uttar  Pradesh.  .  I7.072  320
 West  Bengal  772  १  ००5
 Tripura’.  मु  355  +  40
 Tamil  Nadu  .  +  6.435  7

 ®—  Relates  to  movement  by  railonly  —as  datarclating  to  movement  hy  road  are  not  available

 Groups  of  Students  Youths  far  Trekk-
 ing  in  Garhwal  Region

 1764.  SHRI  JAGANNATH  SHAR-
 MA  Wil  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  some  beautiful  spots  intended  for
 trekking  in  Garhwal  region  in  U.P.;
 and

 (b)  whether  any  proposal  is  being
 consideied  by  Government  for  send-
 ing  groups  of  students/youths  for
 trekking  in  this  area  to  acquasnt  them
 with  th’  beauty  and  grandeur  of
 Himalayas?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRI  DHANNA  SINGH  GULSHAN):

 (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  The  Government  extend  finan-
 cial  assistance  to  youth  for  trekking.
 However,  Government  do  not  send
 groups  of  youth  to  any  specific
 region.

 area  अपराधों  में  ष्द्धि
 17RS.  wt  भीठासाल  बेल. 3

 ब्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मल्ली  यह  बताने  की  कृपा  ६रेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  एक
 वर्ष  मे  इससे  पूर्व  के  वर्ष  की  तूनना  मे  बाल
 अपराध  बढे  है  और  यदि  हा,  तो  कितने
 प्रतिशत  ,  श्रौर

 (ख)  क्या  सरकार  ने  भविष्य  में  बाल
 अपराधों  को  रोकने  के  लिए  कोई  विशेष
 कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है
 और  यदि  हा,  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 है  और  यदि  नहीं,  तो  इगके  क्‍या  कारण
 हें  ?

 दिक्षा  समाज  कल्याण  तथा  ससकृति
 अन्रालय  में  राड्थ  मंत्री  (श्री  धक्षासिह  गूलशन  )।
 (क)  पिछले  दो  वर्षों  में  बाल  अ्रपराध  के

 मामलों  से  सम्बंधित  ब्ाकडे  अ्रभी  उपलब्ध
 नहीं  है

 (ख)  राज्य  सरकारो और  सचघ  शासित
 क्षेत्र  प्रशासन,  जो  बाल  अ्रपराध  की  रोकथाम
 और  नियत्नण  के  लिए  जिम्मेदार  है,  इस
 समस्या  को  रोक  थाम  हेतू  विभिन्‍न  उचित  उपाय
 कर  रही  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  मे

 ऋायक्रमों  के  विकास  शौर  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण
 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मलाह,  निर्देशन
 और  सहायता  देती  है।  बाल  पअ्रधिनियम,
 960  को,  जो  संघ  शासित  क्षेत्रों  पर  लागू

 होता  है  और  इस  क्षेत्र  मे  नमूने  के कानून  के
 रूप  में  उपयोगो  रहा  है,  उपेक्षित  श्र
 अपराधी  बच्चों  की  देखभाल,  सुरक्षा,  पालन-
 पोषण  ,  कल्याण,  प्रशिक्षण,  शिक्षा  और
 पुनर्वास  से  सम्बन्धित  सेवाशोों  को  मजबूत
 करने  के  लिए  संशोधित  किया  जा  रहा  है  q

 Residential  Units  Oonsteacted  im  the
 ‘Country

 1766.  DR.  V.  A.  SEYID  MUHAM-
 MAD:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  many  residential  units
 have  been  constructed  in  the  country
 during  the  period  March,  977  to  the
 end  of  January,  1978;  and

 (b)  how  many  of  these  are  in  each
 of  the  different  income  groups?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  On  the  basis  of  the
 information  received  from  the  State
 Governments  90,188  houses  are  repor-
 ted  40  have  been  constructed  under
 various  social  housing  schemes  formu-
 Jated  by  this  Ministry  from  March
 977  to  the  end  of  January,  1978.
 Apart  from  this,  from  Ist  March  977
 to  3tst  January,  1978,  HUDCO  sanc-
 tioned  schemes  for  construction  of
 34227  dwellings  Moreover,  houses
 were  also  constructeg  by  cooperative
 housing  societies,

 ()  As  regards  houses  constructed
 under  State  Plan  Schemes,  6664
 houses  were  constructed  for  Low  In-
 come  Groups,  and  056  houses  for  Mid-
 dle  Income  Groups,  876  houses  were
 constructed  for  Plantation  Workers
 whose  income  does  not  exceed  RS
 300/.  per  month.  The  information
 available  with  regard  to  other  sche-
 m€s  in  scheme-wise  and  not  income
 groupwise  The  sanction  accorded
 by  TIUDCO  from  ist  March  397  to
 3ist  January,  978  was  as  follaws-

 Category  No.  of
 units,

 Iws  +  70,425
 LIG  11,992,
 MIG  7  5.148
 HIG.  672

 ToTau  34,227



 ‘135  7४४८४  Answers

 Allotment  of  Plot  to  Deshbandhs
 Chittaranjan  Memoria]  Society

 ‘1767.  SHRI  DILIP  CHAKRAVAR-
 TY:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  _  to
 state:

 (a)  whether  the  Department  of  Re-
 habilitation  allowed  the  individual  al-
 lottees  in  Chittaranjan  Park  to  pay
 premium  of  land  by  seven  annual  ins-
 talments  after  an  initial  payment  of
 20  per  cent  of  the  total  premium;

 (b)  whether  the  same  facilities  will
 be  given  to  Deshbandhu  Chittaranjan
 Memorial  Society  which  is  trying  to
 preserve  the  memory  of  a_  great
 national  leader  in  a  befitting  manner;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  RAM  KIN-
 KAR):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c).  The  terms  of  payment
 for  individual  allottees  are  not  appli-
 cable  to  social,  cultural,  charitable
 and  other  organisations,  from  whom
 the  premium  is  recoverable  in  lump-
 sum  as  per  usual  rules.  However,  in
 view  of  the  financial  difficulties  ex-
 pressed  by  the  Deshbandhu  Chitta-
 ranjan  Memorial  Society,  the  rules
 have  been  relaxed  to  the  extent  of  al-
 lowing  the  Society  to  make  initial
 payment  of  25  per  cent  of  the  premium
 in  lumpsum  and  the  remaining  75
 per  cent  in  4  equal  annual  instalments
 together  with  the  interest  thereon.

 Central  Assistance  to  Cyclone  Affected
 Kerala

 1768.  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state  the  amount  of  central  assistance
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 given  to  Kerala  for  providing  relief
 to  the  cyclone  and  flood  affected  peo-
 ple  of  that  Sate  if  so,  how  much  it  is
 within  the  Plan?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  An
 advance  plan  assistance  of  Rs.  363.72
 lakhs  and  259  tonnes  of  wheat  and
 an  equal  quantity  of  rice  as  grant
 have  been  sanctioned  to  Kerala  for
 providing  relief  to  the  affected  peo-
 ple,  the  cash  component  of  which  is
 with  in  the  Plan.

 Inclusion  of  Development  Blocks
 under  Small  Farmers  Development

 Agency  in  Giridih,  Bihar

 i769.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  considered  ne-
 cessary  to  include  from  978  Gandey,
 Bengabad,  Bagodar,  Navadih  Petar-
 war  and  Jaridih  Blocks  in  the  Small
 and  Marginal  Farmers  Agency,  Giri-
 dih,  with  a  view  to  ensure  uplift  of
 maximum  number  of  small  and  margi-
 nal  farmers  of  Giridih  district  in
 Bihar;  and

 (b)  the  names  of  Blocks  included  in
 this  scheme  so  far  and  the  progress
 achieved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  The
 area  of  operation  of  SFDA  project  is
 fixed  on  the  basis  of  availabilitv  of
 small/marginal  farmers  to  facilitate
 coverage  of  50,000  beneficiaries  during
 the  project  period.  Availability  of
 infrastructure  to  support  programme
 activities  and  suitability  for  taking  up
 subsidiary  gccupations  like  dairy,
 poultry,  etc.,  are  also  taken  into  con-
 siderations.  Based  on  these  criteria
 the  project  area  has  been  kept  as  7
 blocks  out  of  38  in  the  district.  The
 blocks  where  the  SWDA  programme
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 is  being  implemented  are:  (l)  Giri-
 dih,  (2)  Jamua,  (3)  Dhanwar  (4)
 Gawan,  (5)  Pirtand,  (6)  Dumri  and
 (7)  Nawadih.

 The  Agency  started  functioning
 from  April,  975  with  an  outlay  of
 Rs.  0.09  lakhs.  Thus,  so  far  an
 amount  of  Rs.  3.57  lakhs  has  been
 released  to  the  Agency  since  incep-
 tion.  The  Agency  is  reported  to  have
 identified  about  one  lakh  participants
 and  covered  only  6,297  of  them  under
 various  activities  like  improved  agri-
 cultural  practices,  minor  irrigation,
 dairy  etc.,  so  far.  In  view  of  the  above
 achievements  it  is  not  considered  ne-
 cessary  to  extend  the  area  of  opera-
 tion  to  more  blocks  at  this  stage.

 Gap  between  production  and  consump-
 tion  of  Foodgrain

 1770.  SHRI  8.  P.  MANDAL:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  produce  of  rice,  wheat
 and  foodgrains  in  the  last  two  years;

 (b)  what  is  the  total  requirement
 of  foodgrains  in  the  country  and  what
 is  the  total  produce;  and

 (c)  how  does  Government  propose
 to  fill  up  the  gap  between  produce  and
 requirements,  if  any?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 BHANU  PRATAP  SINGH):  (a)  A
 statement  given  the  production  of
 rice,  wheat  and  total  foodgrains  in
 India  quring  ‘1975-76  and  1976-77  is
 attached

 (b)  and  (c).  The  demand  for  food-
 grains  35  elastic  to  a  considerable  ¢x-
 tent  depending  on  the  availability  of
 foodgrains  and  other  substitutable
 foodstuffs,  their  comparative  prices
 levels  of  income,  population  growth
 etc.  As  such,  it  is  difficult  to  frame
 a  precise  estimate  of  requirements  of
 foodgrains  in  the  country.  However,

 an  idea  of  the  requirements  can  be
 had  from  the  estimates  of  availability
 derived  from  the  estimates  of  total
 production,  net  distribution  from
 Government  stocks  and  exports.  Dur-
 ing  the  triennium  ending  1977,  the
 total  average  annual  production  was
 0.8  million  tonnes,  net  public  distri-
 bution  (distribution  minus  procure-
 ment)  was  —0.l  million  tonnes  and  ex-
 ports  0.1  million  tonnes,  giving  an
 availability  06  470.6  million  tonnes.
 The  availability  for  human  consump-
 tion,  allowing  for  seed,  feed  and  was-
 tage  was  96.8  million  tonnes.  Similar
 figures  for  978  are  not  yet  available.
 However,  Government  has  ample
 stocks  which  will  be  used  to  fill  up
 the  gap,  if  any,  between  foodgrain
 production  and  requirements  in  ‘1978.

 Statement
 PRODUCTION  OF  RICE,  WHEAT

 AND  TOTAL  FOODGRAINS

 (thousands  tonnes)
 Crop  1976-77  1975-76

 (Final)  (Revised)

 Rice.  42,787  5  48,759-8
 Wheat  29,082.  28,846.3
 Total  Foodgrains  111,569-5,  121,034.3, 3

 वर्ष  97  के  दोरान  राजस्थान  धौर  गुजरात
 में  जाये  सिंध  के  शरणार्थो

 17714:  श्री  जगदीदा  प्रसाद  साथुर  +
 क्या  निर्माण  और  झावास तथा  पृति  पौर
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  वर्ष  i97  के  युद्ध  के  दौरान
 पाकिस्तान  में  सिंध  से  राजस्थान  भौर  गुजरात
 में  कितने  शरणार्थी  प्राये  थे  ;
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 (@)  उनमें  से  कितने  शरणार्थी  शब
 भी  शिविरों  में  रह  रह ेहै  ;

 (ग)  इन  शरणार्थियों  के  रख-रखाव
 पर  ब  तक  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च
 की  जाती  रही  हैं;  भर

 (घ)  इन  शरणार्थियों  को  स्थाई  रूप
 से  पुन:  बसाने  के  लिए  योजना  का  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 निर्माण  और  भ्रावास  तथा  ति  और
 वुनर्वात  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (शी  राम
 किकर)  :  (क)  74,753

 (ख)  51,150

 (ग)  लगभग  250'  00  लाख  स्प्य  ny

 (घ)  जैसे  ही  पाकिस्तान  मे  स्थिति
 में  सुधार  हो  जाएगा  ये  विस्थापित  व्यक्ति
 सुरक्षा  तथा  सम्मान  के  साथ  पाकिस्तान
 लोटने  के  हकदार  हैं  ।  इस  उद्देश्य  से  कि  वे
 शिविरों  मे  निरन्तर  बेरोजगार  न  रहें,
 उनके  आशिक  पुनर्वास  के  लिए  हाल  ही  मे
 कुछ  योजनाएं  मजूर  की  गई  है  ।  उनके
 स्थायी  पुनर्वास  के  मामले  के  सम्बन्ध  में
 सक्रिय  रूप  में  विचार  किया  जा  रहा  है  और
 आशा  है  कि  शीघ्र  ही  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय
 ले  लिया  जाएगा  |

 Suggestion  from  Irrigation  Commis-
 sion  to  Increase  Irrigated  Area

 1772  SHRI  SIVAJI  PATNAIK:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Irrigation  Com-
 mission  has  suggested  special  measures
 to  increase  the  proportion  of  irrigat-
 ed  land  to  the  total  cultivable  area  in
 the  States  where  the  irrigation  facili-
 ties  are  eomparatively  less  in  the
 country;
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 (b)  if  so,  the  mames  of  the  States
 mentioned  and  the  steps  suggested  for

 “each  State  by  the  Commission:
 (९)  the  total  financial  assistance

 sought  for  by  these  States  and  allot-
 ted  by  the  Centre  during  the  last  $
 years;  and

 (d)  the  immediate  steps  Govern-
 ment  propose  to  take  to  increase  the
 irrigation  facilities  in  each  of  these
 States?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (9)  Irrigation  Commission  (i972)
 has  mentioned  that  the  irrigated  area
 is  not  evenly  distributed  and  the  per-
 centage  of  irrigated  area  in  Madhya
 Pradesh,  Maharashtra,  Karnataka,
 Gujarat  and  Rajasthan  is  much  below
 the  national  average.  Some  of  the
 important  measures  suggested  by  the
 Irrigation  Commission  are:

 @  Irrigation  should  be  planned
 in  such  a  manner  that  there  is  ma-
 ximum  production  per  unit  of  water
 and  maximum  areas  is  served.

 (ii)  Lining  of  channels  should  be
 carried  out  in  view  of  the  inade-
 quate  water  resources

 (iii)  Liberal  yardsticks  should  be
 applied  in  case  of  irrigation  schemes
 in  the  drought  areas  which  are
 mostly  in  these  States  by  relaxing
 the  benefit-cost  ratio  is  unity,  provid.
 ing  carry-over  capacity  in  storage
 reservoirs  and  providing  the  States
 with  loans  at  the  concession  rate  of
 hal¢  the  nornfal  rate.

 (iv)  Special  attention  be  paid  and
 adequate  funds  be  provided  to
 undertake  maximum  programme  of
 irrigation.

 (ce)  Irrigation  is  a  State  subject  and
 funds  for  construction  of  irrigation
 projects  are  provided  by  the  State
 Governmentg  in  their  development
 programmes,  Central  assistance  to
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 States  is  given  in  the  form  of  block
 loans  and  grants  which  is  not  related
 to  any  sector  of  gevelopment  or  ie
 dividual  scheme.  The  Central  Govern-
 ment,  however,  provided  advance  plan
 assistance  to  certain  States  with  a  view
 to  accelerate  the  execution  of  selected
 major  and  medium  irrigation  projects
 during  975—78  in  these  States,  as  per
 statement  attached.

 (d)  A  number  of  major  and  medium
 irrigation  projects  are  already  under
 construction  in  these  States  and
 efforts  are  being  made  for  their  early

 completion.  Outlays  on  _  irrigation
 programmes  in  these  States  are  being
 increaseq  and  new  schemes  would  be
 taken  up  which  would  include  moder-
 nisation  of  existing  irrigation  systems
 to  improve  their  efficiency  and  pro-
 vide  additional  irrigation  facilities.

 Statement

 Additional  Outlays  (advance  Plan
 assistance)  for  Major  and  Medium
 Projects  during  975—78  in  the  States
 of  Gujarat,  Karnataka,  Madhya  Pra-
 desh,  Maharashtra  and  Rajasthan

 Name  ol  State  1075-76  =  1976-77  14077-78-
 (prope  aed)

 (Rs.  in’  crores)
 Guyarat  7°30  3°00  ‘11-00
 Karuataka  ©  2700  दि  Tr°00
 Madhya  Pradesh  95  tr00
 Maharashtra  मु कुए  3785  75९००
 Rajasthan.  6  00  3°00  7°30

 fear  को  कोटनाइी  आऔषधियां  उपलब्ध
 कराया  जाना

 1773.  श्री  मनोहर  लाल  :  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मती  यह  बताने  की  कपा
 करेगे  कि  :

 (=)  क्या  थह  सच  है  कि  किसान
 कीटनाशी  औषधियों  at  उपयोग  अपनी
 झ्रावश्यकतानसार  नहीं  कर  सकते  है  क्‍योंकि
 वे  भिन्न  भिन्न  नामों  से  ऊंचे  दामो  प२  बिक
 रहो  है,  और

 (ख)  सरकार  किसानों  को  उन्हें
 सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या
 कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 क्ष  और  सिंचाई  मंत्री  टि  स्रभीत
 सिंह  बरनाला)  :  (क)  जी  नहीं  1

 (ख)  कृषकों  को  कीटनाशी  आऔषधियों
 को  सस्ते  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 भारत  सरकार  और  राज्य  मरकारों  ने  जो
 कदम  उठाये  है  ,  उनमे  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  —_—

 l  सरकार  न  देश  में  निर्माण  की  जाने
 वाली  वृमिनाशी  श्रोभश्चियों  की
 प्रमुख  मदों  के  लागत  के  ढाचे  की
 जाच  करने  का  काय  प्रौद्योगिक
 लागत  और  मूल्य  सम्बन्धी  ब्यूरो
 को  सौंपा  था,  ताकि  उचित  स्तर
 पर  मूल्य  निर्धारण  के  प्रन्तिम  उद्देश्य
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 से  लाभ  का  माजिन  सुनिश्चित  किया
 जा  सके  ।  औझौद्योगिक  लागत
 झौर  मूल्य  सम्बन्धी  ब्यूरो  की
 तकनीकी  ग्रेड  को  इमिनाशी
 ओषधियो  की  i0  मदों  की  रिपोर्टों
 से  यह  बात  स्पष्ट  होती  है  कि  इन
 मदों  तथा  इनके  फारमुलेशनो  के
 मूल्यों  मे  कमी  करने  की  कुछ
 गुजायश  थी  ।  अत  सरकार  ने
 इस  उद्योग  से  श्पने  मूल्यों  को
 कम  करने  के  लिए  उन्हें  समझाने
 की  दृष्टि  से  उनसे  बातचीत  की  ।
 इस  विचार-विमर्श  के  फलस्वरूप
 उद्योग  ने  कई  कृमिनाशी  श्रोषधयो
 के  मूल्यों  को  2  प्रतिशत  से  22
 प्रतिश।  तक  कम  करना  स्वाकार
 किया  1  विनिर्माताओ्रो  ने  ब  टन  में
 से  भ्रधिकाश  मृल्यों  को  क्रम  कर
 दिया  है  ।

 2  सरकार  ने  कृमिनाशी  औषधियो  को
 आवश्यक  जिस  के  रूप  मे  घोषित
 करके  8  आवश्यक  जिस  अ्धि-
 नियम  के  गश्रन्तगंत  ले  लिया  है  ।

 3  सरकार,  राष्ट्रीय.  दृष्टि  से  5
 महत्वपृ०  क्रमियों/रोगो  के  नियत्नण
 के  लिए  कृमिनाशी  श्रौषधियों  की
 लागत  50  प्रतिशत  वी  दर  से  राज-
 सहायता  दे  रही  है।

 4  छोटे  तथा  सीमात  कृषकों  को
 कपास,  सरसो  तथा  म्‌गफली  पर
 हवाई  छिठकाव  करने  के  कार्य  के
 व्यय  के  लिए  प्रति  एकड  i0  te
 की  राज-सहायता  और  न्य  कृषकों
 के  लिए  प्रति  एकड  केवल  7  म्पये
 की  राज-सहायता  दी  जाती  है  ny

 5  स्थानीक  मारी  की  कृमियो  के  नियत्नरण
 के  लिए  कृषकों  को  हवाई  छिडकाव
 के  कार्य  के  व्यय  के  लिए  प्रति  एकड
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 7  रुपये  की  दर  से  झौर  जमीन  के
 छिडकाव  के  कार्य  के  ब्यय  के  लिए
 प्रति  एकड  3  रपये  की  दर  से
 राज-सहायता  दी  जाती  है  ।
 सरकार  ने  वर्ष  974  से  तकनीकी

 ग्रेड  की  कृमिनाशी  श्रौषधियों  के
 50  प्रतिशत  के  वितरण  की  एक

 योजना  प्रारम्भ  की  है,  ताकि
 राज्य  के  भीतर  उनके  फारमुलेशन
 के  माध्यम  से  कृमिनाशी  औषधियों
 की  सुगम  उपलब्धि  हो  सके  और
 उनके  मृल्य  स्थिर  हो  सक  ।
 एकाधिकार  को  समाप्त  करने  झौर

 मण्डी  में  तीज  प्रतियोगिता  शुरू
 करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  अधिक
 कृमिनाणी  औषधियों  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  स्थानोय  उद्योग  को
 प्रात्माहन  दें  रही  हे  ।
 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी

 गई  है  कि  वे  रा/य  में  ्र  मिनाशी
 जीपधि  का  बफर  स्टाक  बनाए

 ताकि  आपात  स्थिनि  के  दौरान
 सप्नाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ग्रीर
 कीटनाशं!  श्रीषधियों  के  मूल्य  स्थिर
 हो  सके  ।

 कुछ  राज्य  सरकारे  अ्रपनी  राज्य
 योजना के  भ्रन्तगंत  छोरे  तथा  सीमात
 क्रषकों  को  कृमिनाशी  औषधियों
 पर  25  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत
 तक  की  राज-सहायता  भी  दे  रहो
 है  1
 फोसलोन  तकनीकी  ग्रेड़  की  सामग्री

 पर  कुल  सीमा  शुल्क  75  प्रतिशत
 से  घटा  कर  45  प्रतिशत  कर  दिया
 गया  है।  जहा  तक  सरकार  ढारा
 नियुक्त  की  गई  समिति  =  द्वारा

 सीमा-शुल्क  के  रियायत  के  लिए
 सिफारिश  की  गई  भ्रन्य  कुमिनाशी
 ग्रौषधियो  का  सम्बन्ध  है,  उस  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 गेहूं  का  बद़ख्ों  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 4774.  भरी  राधवजी  :  ब्या  कृषि  धौर
 सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  कृषि
 मुल्य  घ्रायोग  ने  गेहूं  की  उत्पादन  लागत
 किस-किस  तारीख  को  निर्धारित  की  थी
 और  गेहूं  की  प्रति  किवेंटल  उत्पादन  लागत,
 रुपयों  में,  कितनी  निर्धारित  की  थी;

 (ख)  क्‍या  कृषि  मूल्य  बायोग  इस
 समय  गेहूं  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित
 करने  के  मामले  पर  पुन.  विचार  कर  रहा  हैं
 और  यदि  हां,  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
 जायेगा  ;

 (ग)  क्या  सरकार  वर्ष  978-79
 के  लिए  गेह  के  वसूली  मूल्य  अथवा  समर्थन
 मुल्य  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही
 है;  और

 (ध)  वर्ष.  i977-78  के  दौरान
 सरकार  द्वारा  भ्रथवा  भारतीय  खाद्य  निगम
 द्वारा  कितने  गेहूं  की  वसूली  की  गई  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 संक्रो  श्री  भानु  प्रताप  सिंह):  (क)
 जैसा  कि  गेहूं  की  मृल्य  निधरिण  तथा  वसूली
 नीति  सम्बन्धी  कृषि  मुल्य  झ्रायोग  की  रिपोर्टों,
 जिन्हें  प्रति  वर्ष  संसद  के  पुस्तकालय  में  रखा
 जाता  है,  से  विदित  होगा  कि  भ्रायोग  गेहूं
 की  मूल्य  नीति  पर  सरकार  को  ग्रपनी  सिफा-
 रिशिं  प्रस्ठुत  करते  समय  गेहूं  की  उत्पादन
 लागत  निर्धारित  नहीं  करता  है  फिर  भी
 यह  पग्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  गेहूं  को
 उत्पादन-लागत  के  उपलब्ध  भ्रनुमान  को
 ध्यात  में  रखता  है

 (a)  wr  (7).  (1978-79,
 विपणन  मौसम  के  लिए  गेहूं  की  मूल्य  नीति
 पर  क्रषि  मूल्य  झ्ायोग  की  रिपोर्ट  शीघ्र

 ही  प्राप्त  होने  की  प्राभा  है।  कृषि  मूल्य भायोग  को  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों
 के  परामर्ण  से  विचार  किया  जाएगा  और
 विपवन  मौसम  के  शुरू  होने  से  पहले  गेहूं  के
 वसूली  ।  समर्थन  मूल्य  सम्बन्धी  निर्णय  की
 घोषणा  किए  जाने  को  सम्भावना  है  t

 (ध)  977-78  रबी  विपणन  मौसम
 के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  मे  53.6  लाख
 मोटरी  टन  गेह  की  वसूली  की  गई  है  ।

 Master  Plan  for  Minor  Irrigation  in
 Tribal  Areas

 J755.  SHRI  K.  PRADHANI:  Will the  Minister  of  AGRICULTURE  AND IRRIGATION  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-

 ernment  have  proposed  master  Plan for  the  development  of  minor  irriga-
 bai

 in  tribal  areas  in  the  country; an
 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a) The  States  have  been  asked  to  pre- pare  Master  Plans  for  development  of
 irrigation  in  tribal  areas.

 (b)  The  Master  Plans  would  in-
 clude,  apart  from  minor  irrigation, major-medium  schemes  also  and
 would  provide  for  implementation  of all  minor  irrigation  schemes  in  a  pe-
 riod  of  5  years,  and  that  of  major- medium  irrigation  schemes  in  a  period of  5  years.

 High  Powered  Committee  on  Land
 Ceiling  Laws

 7776  SHRI  BASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Land
 Ceiling  Acts  formulated  by  the  State
 Governments  are  defective;
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 (b)  if  so,  whether  Government
 would  consider  setting  up  a  high
 powered  Committee  to  look  into  the
 defects/lacune  in  the  existing  State
 laws  and  make  suitable  recommenda-
 tions  to  protect  the  interests  of  small
 marginal  farmers  and  share-croppers;
 and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  dis-
 tribution  of  surplus  lang  to  the  land-
 less  during  the  current  year  has  re-
 ceived  a  set  ‘back?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA  (a)  and
 (b).  Land  ceiling  legislations  of  dif-

 ferent  States  were  revised  in  the  light
 of  Nationa]  Guidelines  issued  in  1972.
 Loopholes  in  these  laws  are  being
 identified  and  brought  to  the  notice
 of  State  Governments  so  that  they
 Can  enact  amending  legislations,  It  |s
 not  necessary  to  set  up  a  high-pow-
 ered  committee  for  the  purpose.

 (०)  Uptodate  information  on  the
 area  distributed  770  the  current  year
 (1977-78)  has  not  been  furnished  by
 the  State  Governrrents  The  latest
 information  available  with  the  Gov-
 ernment  of  India  indicates  that  an
 area  of  1,83,123  acres  has  been  dis-
 tributed  till  end  of  November,  977  in
 respect  of  some  States  and  earlier  pe-
 riods  in  respect  ot  others.  The  area
 distributed  in  1975-76  and  1976-77,  is
 estimated  at  2,82,778  acres  and  8,77,866
 acres  respectively  The  relatively
 lower  achievement  tn  the  current  year
 igs  due  largely  to  a)  non-receipt  of
 uptodate  information  from  State  Gov-
 ernments,  and  (ay)  the  fact  that,  in
 the  earlier  stages  of  implementation,
 a  large  number  of  simpler  cases  are
 disposed  of  resulting  in  expenditious
 vesting  of  ceiling  surplus  lands  The
 residual  cases_are  relatively  more
 complex  and  proceedings  in  appellate
 and  revisional  forums  have  to  be  con-
 cluded  before  vesting  can  tuke  olace

 Foreign  Participation  for  solving
 Housing  problem

 ATT.  SHRI  BALASAHEB  VIKHH
 PATIL:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
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 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Government  are
 aware  that  the  Housing  Development
 Finance  Corporation,  promoted  by  In-
 dustrial  Credit  and  Investment  Cor-
 poration  of  India  (ICICI)  is  planning
 to  call  for  foreign  participation  in
 solving  our  Housing  Problem  as  per
 news  item  in  Economic  Times  of  20th
 December,  1977;

 (b)  if  so,  how  the  problem  of  hous-
 ing  will  be  eased  through  this;  and

 (c)  the  detailed  outlines  of  the
 plan?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT);  (a)  to  cc).  The  fou  ing
 Development  Fmance  Corporation  [.td,
 ig  exploring  the  possibilities  of  Inter-
 national  Finance  Corporation,  Wash-
 ington  (IFCW)  participating  in  the
 equity  capital  of  Housing  Development.
 Finance  Corporation  upto  10  per  cent
 ot  the  proposed  issued  capital  of  Rs
 30  erores  and  also  TFCW  groerting  a
 line  of  credit  of  US  $4  million.  Efforts
 are  beiny  made  to  inferect  non-resi-
 dent  Indians  in  the  public  issue  of
 share  capital  proposed  to  he  made
 shortly.  Foreign  participation  by
 IFCW  and  non-resident  Indians  will
 supplement  the  efforts  made  in  India  to
 mobilise  resources  for  buriding  move
 houses  to  eaSe  the  housing  pro}lem

 Housing  Development  Finance  Cor-
 portion  proposes  to  initially  issue
 equity  Capita]  of  Rs.  10  crores,  «  major
 portion  of  which  would  be  raised
 locally.  Industrial  concerns,  banks,
 insurance  compames  and  financial  in
 stitutions  have  agreed  to  make  invest
 ment  in  the  proposed  issue  and  Hous-
 ing  Development  Finance  Corporation
 will  shortly  allot  shares  of  Rs.  5  cro-
 res  to  them.  The  balance  capital
 would  be  raised  through  a  _  public
 issue  in  March/April.  The  financial
 resources  So  raised  would  be  utilized
 to  fund  Housing  activities  jin  the  coun-
 try.



 249  Written  Answers  PHALGUNA  I6,  899  (SAKA)  Written  Answers  750

 राजस्थान  में  कडाना  और  माहीबांध  से
 प्रभावित  हुए  किसानों  को  भूसि  का  झाबंटन

 778.  श्री  हीरा  भाई  क्‍या  कृषि
 और  सिंचाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  कथा  कडाना  और  माहीवाधों
 के  निर्माण  के  परिणामस्वरूप  राजस्थान  के
 बांसवाड़ा  जिले  के  किसानो  की  भूमि  जलमग्न
 हो  गई  है  ;

 (@)  यदि  हां,  तो  प्रत्येक  किसान
 की  कितनी  भूमि  जलमग्न  हुईं  है;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  इन  भूमिहीन
 किसानो  को  भूमि  का  आवंटन  करने  के  लिए
 प्रबन्ध  किए  है  और  यदि  हा.  तो  उन्हें
 कब  तक  भा  आवंटित  की  जाएगी  और  यदि
 नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  है।

 कृषि  और  सिचाई  मत्ती  (श्री  स्रजीत
 सिह  बरनाला)  (क)  जी,  हां।  कडाना
 जौर  माही  बजाज  सागर  बाधों  के  कारण
 बांसवाडा  जिले  के  कृपको  की  निजी.  जमीनें
 जलमग्न  होंगी  ।

 (ख्र)  गजरात  द्वारा  4:9  के  पूर्ण
 जशालय  स्तर  तक  निरनित  किए  गए  रहे
 कडाना  बाध  से  राजस्थान  में  लगभग  A110
 हैक्टेयर  कृपकों  की  निजी  जमीने  जलमग्न
 होगी  ।  जिनमें  से  लगभग  1,693,  हैवटेयर
 जमीन  राजस्थान  के  बासवाडा  जिले  की
 होगी  1  922  तक  के  पूर्ण  जलाशय  स्तर  पर

 माही  बजाज  सागर  परियोजना  के  श्रन्तर्गंत
 लगभग  7,676  हैवटेयर  किसानों  की  निजी
 जमीन  का  क्षेत्र  आएगा

 (ग)  राजस्थान  सरकार  ने  सूचित
 किया  है  कि  राज्य  के  स्वीकृत  मानदंडों  के

 अनुसार  भूमिहीत  विस्थापितों  के  लिए  #षि
 योग्य  भूमि  के  श्राबंटन  का  कोई  प्रावधान

 नही  है  ।

 वहाड़ो  क्षेत्रों  में  लेती  करमे  को  कठिनाई

 1779.  श्री  भारत  भूषण  :  क्‍या

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (कछ  क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंसचाई  के  लिए  पानी

 उपलब्ध  नहीं  है  भौर  खेत  इतने  बिखरे  हुए  है
 कि  वहां  खेती  करना  कठिन  है,  जिसके
 परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  अपने

 परिश्रम  का  उचित  प्रतिफल्  नही  मिल  पाता

 है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  |  कार्यान्वित
 की  जाने  वाली  प्रभावी  योजना  का  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 कृषि  शरीर  सिंचाई  मंत्री  (श्री  सुरजोत

 सिंह  बरनाला  (क)  झौर  (ख)  जानकारी
 एकत्र  की  जा  रही  प्रौर  प्राप्त  होते  ही
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 विवरर

 6i-62  से  77-78  तक  भ्रागरा  केख  की  योजलेतर  और  योजनागत  परियोजमाहों
 के  सबंध  में  सरकार  से  प्राप्त  प्रनुदान  व्दानिवाला  विवरसण  |

 वर्ष  योजनेतर  योजनागत  कल

 रु०  रु०  Fo

 जनवरी  61 से  मार्च  6  तक.  24,880  24,880

 61-62  .  1,58,292  1,58,292

 62-63.  न  है  2,20,000  2,20,000

 63-64  2,75,000  2,75,000

 64-65  4,25,000  4,25,000

 65-66  5,99,000  §,99,000

 66-67  6,33,000  6,33,000

 67-68  .  6,  20,000  6,20,000

 68-69 =.  6,00,000  बन  6,00  000

 69-70  मु  5,65,000  2,75,000  8  40,000

 70-71  डे  7,18,000  2,81,000  9,99,000

 7I-72,—Oti  .  7,20,000  2,20,000  9,40,000

 72-7300.  7,60,000  5,66,000  13,26,000

 73-74 0.  मु  7,10,000  612,000  13,22,000

 74-75  12,25,000  2,40,000  14,65  000

 75-76  16,53,000  7,06,000  23,59,000

 76-77.  12,37,000  14,17,000  26,5  4,000

 77-78  11,92,859  -17,10,000  (29,02,859,

 कल  1,23,36,031  60,27,000  1,83,63,031
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 हिन्दी  सलवान,  झागरा
 1780.  श्री  वयारास  हाक्य :  क्या

 शिक्षा  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  व्यापक  हिन्दी
 प्रशिक्षण  प्रायोजित  करने  के  लिये  हिन्दी
 संस्थान,  आगरा  को  सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष
 कितनी  राशि  का  भ्रनुदान  दिया  जा  रहा  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तवा  संस्कृति
 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भोमती  रेणका  देवी
 बड़कटकी  t  केन्दीय  हिन्दी  संस्थान,  भ्रागरा
 ने  i96.  मे  कार्य  प्रारम्भ  किया।  व्यापक
 हिन्दी  प्रशिक्षण  के  झ्रायोजन  के  श्रलावा,
 संस्थान  श्रहिन्दी  भाषी  राज्यों  के  लोगों  के
 लिए  हिन्दी  श्रध्यापन  प्रणाली-विज्ञान  में

 अनुसंधान  कार्य  भी  करता  है,  हिन्दी  तथा
 अन्य  भारतीय  और  विदेशी  भाषाधों  में
 बुनियादी  और  तुलनात्मक  श्रनुसंधान  भी
 करता  है  तथा  हिन्दी  भाषा  के  श्रध्यापको
 के  लिए  श्रध्यापत  शर  सहायक  सामग्री  का
 भी  निर्माण  करता  है  ।  विशिष्ट  प्रयोजनों  के
 लिए  अनुदान  अलग-अलग  निर्धारित  नहीं
 किये  जाते  है  ।

 ससरथान  को  दिए  गए  कल  शझ्रन॒दानों  के

 बर्षघार  आंकडे  देने  वाला  एक  विवरण

 सलग्न  है।

 Introduction  of  Study  of  Population
 Dynamics  and  Family  Planning

 methods  for  Students

 78  SHRI  C.K  JA™FER  SHA-
 RIEF:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 introduce  the  study  of  ‘population
 dynamics  and  family  planning  me-
 thods’  for  all  students  who  have
 reached  the  age  of  8  years;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 scheme  of  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  Government  are
 of  the  view  that  it  would  be  desirable
 if  subjects  of  Health  and  Population
 education  are  incorporated  jn  ‘the  syl-
 labus  of  all  levels  of  the  education
 system.  The  National  Council  “df
 Educational  Research  and  Training  is
 already  looking  into  the  matter  while
 reviewing  the  syllabus  for  the  10-42,
 stage.  The  matter  js  also  being  exa-
 mined  by  the  University  Grants  Com-
 mission  as  far  as  the  University  level
 courses  are  concerned.

 शिक्षा  पर  व्यय

 1782.  डा०  रामजो  सिह :.  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  शिक्षा  पर  कुल  राष्ट्रीय  श्राय  का
 कितने  प्रतिशत  व्यय  किया  जा  रहा  है  और
 प्राथमिक,  माध्यमिक  तथा  उच्च  शिक्षा  पर
 क्रमण:  कितनी  कितनी  राशि  व्यय  की
 गई  ;

 (ख)  क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  मे  रखते
 हुए  कि  प्रत्येक  तीन  व्यक्तियों  में  से  दो
 निरक्षर  है  शौर  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा
 रोजगार  प्रधान  नही  है  प्राथमिक  शिक्षा  पर
 अधिक  राशि  व्यय  करने  का  विचार  है  ;

 (ग)  यदि  नही,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  सुझाव  दिया
 था,  उच्च  शिक्षा  को  चयनात्मक  बनाने  का  है,
 यदि  हा,  तो  उसका  गुणास्मक  स्वरूप  क्‍या
 होगा  ;  श्रौर

 (घ)  क्या  शिक्षा  को  सर्वव्यापी  बनाने
 की  प्रक्रिया  निम्ततम  स्तर  से  अथवा  समाज
 के  सम्पन्न  वर्गों  से आरम्भ  होगी  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्णण  तथा  संरकृति
 मंत्री  डा०  प्रताप  चक्र  चन्द्र)  :  (क)  से
 (घ)  शिक्षा  पर  सरकारी  बजट-बद्ध  व्यय
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 की  प्रतिशतता  1976-77  की  कुल  राष्ट्रीय
 जाय  का  3.  6  प्रतिशत  है।  1976-77  के
 लिए  शिक्षा  के  विभिन्न  क्षेत्रों  पर,  केन्द्रीय
 और  राज्य  बजटों  के  राजस्व  लेखे  से  किये
 गए  व्यय  की  राशि  इस  प्रकार  है  --

 Written  Answers

 (लाख  रुषयो  मे)
 प्राथमिक  शिक्षा  866,06,  50
 साधश्यमिक  शिक्षा...  5,80,05.12
 विश्वविद्यालय  और

 उच्चतर  शिक्षा  (2,79,61  27

 प्रारम्भिक  शिक्षा  पर  अधिफ  व्यय  करने
 का  प्रस्ताव  है  लेकिन  केवल  उल्लिखित  कारणो
 से  नहीं  7  जहा  तक  उच्च  शिक्षा  का  सबंध  है,
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  पहुंच  पर  बल  देते
 हुए  प्रवेश  के  नियमन  का  दृष्टिकोण  भ्रपनाया
 गया  है  1  क्योकि  स्कूल  न  जाने  वाले  भ्रधिकाश
 बच्चे  अनुसूचित  जातियो,  भ्रनुसूचित  जन
 जासियो,  भूमिहीन  मजदूरों  और  लडकियों
 जैसे  ममाज  के  कमजोर  वर्गो  के  होते  है  ।
 शिक्षा  को  मर्वव्यापी  बनाने  के,  प्रयास  इन
 वर्गों  की  श्लोर  करने  होंगे  t
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 Assistance  for  starting  Braille  Press  in

 Kerala

 i783.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minster  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  _re-
 ceived  any  request  from  the  State
 Organisation  of  the  Deaf  and  Blind
 from  Kerala  requesting  financial  assis-
 tance  and  necessary  sanction;  for  star-
 ting  a  Braille  Press  in  Kerala;

 (b)  if  80,  details  regarding  the  pro-
 posal;  und

 (c)  the  decisions  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI
 DHANNA  SINGH  GULSHAN)  (a)
 Kerala  Federation  of  the  Blind  had,
 in  1976,  requested  tor  grant  in  aid  to
 start  a  Braille  Printing  Press  at  Tri-
 vandrum

 (b)  The  Federation  sought  an  assist-
 ance  ot  Rs  2,24,752  being  90  per  cent
 of  the  estimated  cost  of  Ros.  2,49,724.

 The  details  are  given  below

 Tiems  Amount  cm  ०6  ०4

 ir  Machinery  for  the  Press

 2.  OF  ¢  furniture,  equipment,  typewnters  etc.

 3-  Rent  of  the  building.

 he  Salary  of  the  staff.

 Rs.

 .  1575,000°  (00  (Non-recurring)

 §)000°  00  Do.

 1800+  00  Recurring

 30,924°  00  De.

 37,000"  00  Do.
 Se  Braille  parr,  aluminiim  sheets  &  contingent charges

 Total  :  2449  72]!  00
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 (c)  In  view  of  the  fact  that  there
 already  exiets  a  Regional  Braille  Press
 at  Madras,  which  is  intended  to  serve
 fhe  requirements  of  all  the  four  States
 in  the  Southern  Zone,  it  was  con-
 sidered  that  investment  in  another

 Braille  Press  in  Kerala  may  not  be
 advisable.

 Telephone  and  Launch  for  Museum
 and  Archaeological  Survey  Deptt.  at

 Nagarjunkandy  (A.P.)

 1784,  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  authorities  of,  and
 other  concerneg  with,  the  Muscum
 and  Archaeological  Survey  Depart.
 ment  in  Nagarjunkendy  (Andhra
 Pradesh)  have  represented  the  urgent
 need  for  having  Teleprone  and  launch
 of  its  own  on  the  said  island  for  the
 use  of  the  visitors  ६८  the  Museum,

 (b)  whether  thousands  of  visitors
 visit  the  said  Museum  in  a  year;

 (c)  whether  the  said  areca  a  a
 backwarg  one;  ang

 (da)  if  so,  what  action  Government
 have  taken  or  propose  to  take  in  near
 future?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION, SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CIIUNDER):
 {a)  Yes,  Sir.  The  proposat  tor  the
 Archaeological  Survey  of  India  to
 have  its  own  launch  was  given  up  be
 cause  of  operational  difficulties,

 Aiter  making  several  experiments, the  Post  &  Telegraph  Department  have
 agreed  to  install  one  V.HP.  link  tele-
 Phone  between  the  islund  and  the
 Hill  colony.

 (b)  Yes.  Sir.

 (c)  Nagarjunakonda  near  Nagr-
 junasagar  Dam  site,  Vijayapuri,  has
 been  declared  by  the  Government  of
 Andhra  Pradesh  as  “expensive  locality”

 and  the  Archaeological  Survey  of  India
 has  sanctioned  hardship  allowance  to
 its  staff  stationed  there.

 (a)  Does  not  arise  so  far  as  parts
 (b)  and  (९)  are  concerned.  ‘

 Santragachi  Central  Government  Staff
 Quarters  Howrah

 1785.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA):  Will  the  Minis-
 ter  of  WORKS  AND  HOUSING  AND
 SUPPLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  heavy  lowes  to  Government  pro-
 perties  at  Santragachi  Central  Govern-
 ment  Staff  Quarters  owing  to  theft,
 pilferage  etc.  due  to  the  negligence
 m  constructing  boundary  wall  there;
 and

 (b)  if  so,  steps  taken  to  construct
 boundary  wall  there?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA.-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT).  (a)  There  were  a  few  ia
 Stances  of  thefts  und  pilferage  of
 nitings  when  the  quarters  had  not
 been  occupied.  These  invidents  can-
 not  be  attributed  to  not  providing
 boundary  wall,

 (b)  The  question  of  construction  of
 boundary  wall  was  considered  but  was
 dropped  tor  reasons  of  economy  and
 also  because  with  a  number  of  quar-
 fers  within  the  boundary  wall  it  will
 not  be  possible  to  precent  outsiders
 from  coming  in.

 Seh  for  Develop:  t  0०  Fishery
 in  Jammu  ang  Kashmir

 i786.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA):  W3:ll  the  Minis-
 ter  of  AGRICULTURE  AND  IRRIGA-
 TION  be  pleased  to  state  whether  the
 J.  &  K.  State  Government  has  prepared
 a  scheme  for  the  development  of
 fisheries  in  the  State  to  attract  more
 tourist  and  sought  the  Central  financial
 assistance  in  this  matter?
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 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  No
 Scheme  has  been  received  from  J.  &  K.
 Government.

 Disbandment  of  DDA

 ‘1787,  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  tho
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  plan  to  dis-
 solve  the  DDA  and  transfer  its  various
 departments  to  new  organisations;
 and

 (b)  if  so,  the  reason  theroef?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKIHIT):  (a)  No,  Sir.

 (0)  Does  not  anise.

 Seminar  on  “Situation  of  Child  in
 Asia  Today”

 788  SHRIMATI  PARVATHII  KRI-
 SHNAN:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION.  SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  regional  seminar  on
 “The  situation  of  the  child  in  Asia
 today”  was  held  in  New  Delhi  recen-
 tly;  and

 (b)  if  so,  the  detail;  thereot?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI- MATI  RENUKA  DEVI  BARAKA-
 TAKI):  (a)  and  (bh).  A  Regional  Semi
 nar  on  the  “Situation  of  the  Child  in
 Asia  To-day"  wis  held  in  New  Delhi
 from  30  January  to  2  February  1978.
 The  Semmar  was  sponsored  by  the
 Women's  International  Democratic
 Federation,  Berlin  and  organised  by the  National  Committee  for  the  Asian
 Regional  Seminar  ०१  Child.  Represen-
 tatives  of  l3  countries  viz,  Angola,
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 Bangladesh,  Cuba,  India,  Japan,  Korea,
 Malayasia,  Mongolia,  Nepal,  Sri
 Lanka  Turkey,  U.S.S.R.,  Vietnam  and
 organisations  like  UNESCO,  UNICEF
 and  the  Economic  and  Social  Commis-
 sion  for  Asia  and  the  Pacific  of  the
 United  Nations  participated  in  the
 Seminar.

 2.  The  Seminar  which  was  inaugur-
 ated  by  the  Union  Minister  of  Educa.
 tion,  Social  Welfare  and  Culture,  dis-
 cussed  the  situation  of  children  in
 Asian  countries,  with  special  reference
 fo  health  and  nutrition,  education,
 handicapped  children,  child  labour,
 working  mothers,  family  planning,  role
 of  mass  media  and  convention  on  the
 rights  of  the  child.  ‘

 दिल्‍ली  में  श्रावंटन  के  लिये  झग्गी-झोंपड़ियों
 में  रहने  वालों  को  जाली  पश्चियां

 1789.  श्री  हरगोविन्द  वर्मा  :  क्‍या
 निर्माण  और  '्रावास  तथ!  पूति  और  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  दिल्‍ली  में  झुग्गी-झौपड़ियों
 में  रहने  वाले  व्यक्तियो  के  लिए  जाली  पिया
 तैयार  की  गई  थी  ;

 ख)  यदि  हा,  तो  उन  व्यक्तियों  के
 विरुद्ध  क्या  कार्यव'ही  की  गई  है  जिन्होंने
 उन  पतियों  पर  श्रावटन  ले  लिया  था  और
 उन  अधिकारियों  के  विर्द्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  जिन्होंने  ऐसी  पचियां  जारी  की
 थी  ;  और

 (ग)  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की
 गई  हो  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  झावास  तथा  पूति  और
 पुनर्वास  मन्त्री  (की  सिकनवर  बरत)  :
 इस  बारे  मे  शिकायते  प्राप्त  हुई  थी  v

 (ख)  श्रौर  (ग).  मामले  पुलिस  में  दर्ज
 कराये  गये  हैं  जो  मामलों  की  जांच  कर  रही  है
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 वे  संरचनाय  जो  उन  ध्यक्तियों  द्वारा  बसाई
 जा  रही  थीं  जिन्होंने  धोखे  धड़ी  से  भूमि  का
 आबंटन  प्राप्त  किया  था  उन  मामलों  में
 संरचनाय  गिरा  दी  गयी  थी  जहां  कोई  नही  रह
 रहा  था।  उन  कुछ  भ्रधिकारियों  को  जिनके
 विरुद्ध  स्पष्ट  मामला  बनाया  गया  था,  निल-
 म्बित्त  क्र  दिया  गया  भौर  विभागीय  जांच
 झारम्भ  की  गयी  है।  दिल्‍ली  प्रशासन  की
 भ्रष्टाचार  निरोधक  शाखा  से  भी  श्रनुराध
 किया  गया  है  कि  वे  इन  अधिकारियों  के  विस्द्ध
 अष्टाचार  निवारण  भ्रधिनियम  के  श्रधीन
 मामला  दर्ज  करें।

 दिल्ली  में  निर्माण  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र

 1790.  श्री  हश्गोबिन्द  बर्मा :  क्‍या
 निर्माण  और  प्रावबास॒  तथा  पृति  ओर

 पुनर्वास  मंक्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने
 दिल्‍ली  मे  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  तब  तक
 प्रमाण  पत्र  जारी  न  करने  का  निर्णय  किया  है
 जब  तक  उस  क्षेव  मे  पेडों  की  निर्धारित
 संख्या  न  हो  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  ऐसे  अनुदेश
 इस  बीच  संबंधित  अ्रधिकारियो  को  दे  दिये
 गये  हैं  ;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 निर्माण  और  झादास  तथा  पूति  शरीर
 पुनर्वात  अगली  भी  सिकन्दर  बख्त)  :
 (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  भौर  (ग).  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 $852  LS—6.

 Accommodation  fer  Central  Govern-
 ment  Employees

 ‘1791.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Central
 Government  Officers  who  are  entitled
 ty  type  द  and  type  VI  accommodation
 are  living  in  type  III  accommodation
 in  Delhi;

 (b)  if  so,  what  is  the  priority  date
 in  type  V  and  type  VI  accommodation;

 (c)  whether  it  is  proposed  to  allot
 type  IV  accommodation  on  priority besis  to  these  officers  according  to
 their  liking  of  location;  and

 (d)  if  so,  what  are  the  details
 therevf?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 IIOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKIIT),  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Officers  with  priority  dates  upto 26th  June,  967  and  7th  May.  1969,
 excluding  those  who  have  restricted
 their  allotments  to  particular  areas
 have  been  covered  for  regular  allot-
 ments  in  Type  V  and  Type  VI  respec-
 favely  as  on  ist  March,  1978.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 Central  Aid  for  Development  of  Forests
 in  Madhya  Pradesh

 792  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  regarding  the  amount
 of  Central  assistance  given  for  the
 development  of  forests  in  the  State  of
 Madhya  Pradesh,  during  last  two
 years;  and
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 (b)  the  details  regarding  the  ttili-
 sation  of  money  in  the  State,  District-
 wise?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Rs.  38.0i  lakhs  and  Rs.  44.4  lakhs
 have  been  given  as  Central  assistance
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 to  Madhya  Pradesh  during  ‘1975-76
 and  ‘1976-77  respectively  under  Cen-
 tral/Centrally  Sponsored  forestry
 schemes.  A  _  SBtatément  showing
 scheme-wise  details  is  enclosed.

 (b)  The  information  ig  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  table
 of  the  Sabha.

 Statement

 (Re.  in  lakhs)

 A.  Centrally  Sponsored  Schenes  1975-76  =  7970-47
 3«  Mixed  Plantations  on  Wastelands,  Panchayat  lands  etc.  3°00
 2.  Reforestation  of  Degraded  forests  and  Raising  of  Shelter  belt...  3९  75

 Toiau  A.  4°75

 B.  Central  Schemes
 co  Development  of selected  National  Parks  and  Sanctuaries  7  है  वन्पा  I+Ig
 a.  P¥oject  Tiger  .  .  हे  830  9553

 4.  Czatral  Participation  in  the  State  forest  Corporation.  28-00  25°00

 TorTaL  8.  (g8-01  39°  66

 Tournaments  with  Pakistan

 1793.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 Woll  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  sports  organisations  in
 the  country  have  approached  Govern-
 meni  for  clearances  for  arranging
 tournaments  in  various  games  _  with
 Pakistan;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (९)  reaction  of  Government  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI
 DHANNA  SINGH  GULSHAN):  (a)
 Yes,  Sir.

 GRAND  ToTaL
 38-or  44°  41

 (१)  and  (c).  The  following  proposals
 received  in  the  Ministry  of  Educa-
 tion  and  Social  Welfare  are  currently
 at  the  various  stages  of  examination:

 Q)  The  Association  of  Indian
 Universities  and  Schools  Games
 Federation  of  India  propose  to  send
 to  Pakistan,  university  and  school
 boys  teams  in  hockey  and  cricket.

 (ii)  The  Indian  Style  Wrestling
 Association  have  sought  permission
 for  exchange  of  wrestlers  with
 Pakistan.

 (ii)  The  Indian  Antateuf  Boxing
 Federation  have  sought  permission
 to  sponsor  senior  and  junior  teams
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 to  participate  in  the  second  Paks
 tan  Intetnational  Boxing  Tourna-
 ment  and  Fourth  Asian  Boxing
 Championship  to  be  held  at  Karachi
 an  April,  t978

 (iv)  Punjab  Cricket  Association
 Jullunder  have  requested  for  per-
 mission  to  invite  a  cmcket  team
 from  Pakistan

 (v)  The  Badminton  Association
 of  India  have  sent  a  proposal  to  send
 a  three-man  delegation  tg  Pakistan
 to  explore  possibility  of  exchange
 of  badminton  teams  between  the
 two  countries

 (vi)  The  Cycle  Polo  Federation  of
 India  have  sought  permission  to  in-
 vite  téams  from  foreign  countries
 meluding  Pakistan,  to  participate  in
 the  Fifth  National  Cycle  Polo  Cham
 pionship  to  be  held  at  Hyderabad
 some  time  in  the  last  week  of  April
 978

 (vu)  The  All  India  Football
 Federation  has  recommended  the
 proposal  of  the  Andhra  Pradesh
 Football  Association  to  invite  Pakis
 tan  International  Airlines  Football
 lub  Karach:  in  May  4978

 (vill)  The  Shooting  Ball  Federa-
 tion  of  India  have  sought  permuis-
 sion  to  send  their  team  to  partici-
 pate  in  the  Indo-Pakistan  Shooting
 Style  Volleyball  Tournament  to  be
 held  in  the  last  week  of  March  at
 Karachi

 Land  Grab  in  Punjab

 3794  SHRI  S  G  MURUGAIYAN
 Wil  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (४)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  a  news  item  =  ap-

 beared  in  ‘Times  of  India’  dated  Janu-
 ary  18,  978  captioning  “Land  grab  Ly
 top  brass  in  Purijab”,

 (9)  if  go,  whether  Union  Govern-
 ment  have  received  any  memorandum

 from  the  Punjab  State  Government  in
 this  regard,  and

 (c)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of  and  action  taken,  if  any,  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOU
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  (SHRI  RAM  KINKAR)  (a)
 Yes  Sir

 (b)  No  Sir

 (९)  Does  not  arise

 सरकार  के  पास  सखायात  के  स्टाक  के  धरिधि

 1795.  to  राममी  सिह  :  कया  कृषि
 शौर  सिचाई  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 ि

 (के)  क्रमश  एक,  दो,  तीन,  चार,  पाच
 वर्ष  पूर्व  या  इससे  भी  पहले  सरकार  द्वार"
 खरीदा  गया  कुल  कितना  भ्ननाज  सरकार  के
 भडारो  में  जमा  रहा  ,

 (ख)  इसमे  से  कितने  टन  अनाज

 खुले  झग्राकाश  के  नीचे  त़िपास  श्ादि  से
 हककर  रखा  गया

 (ग)  पिछले  साल  कितने  मूल्य  का

 कुल  कितने  टन  अनाज  मानव  उपभोग  के
 प्रयोग्य  बन  गया  था  ,  भौर

 (थघ)  क्‍या  सरकार  झनाज  की  इस
 हानि  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षित  गोदाम
 बनाने  को  स्थिति  में  नही  है  भौर  यदि  हा,  ती
 क्या  गैर  सरकारी  व्यापारियों  के  लाखों
 गोदामो  में  इसे  नहीं  रखा  जा  सकता  ?

 कवि  और  सिशाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 भो  मान  प्रताप  सिह):  (क)  भोर
 (ख)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  चेस
 I-2-978  को  लगभग  43  लाख
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 मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  कुल  स्टाक  था,
 जिसमे  से  लगभग  52  लाख  मोटरी  टन  को
 बीप  (कवर  शौर  प्लिय  )  मे  रखा  गया  था।
 इस  स्टाक  में  भ्रायातित  शौर  देश  में  वसूल
 किए  गए  खाद्यान्न  थे  ।  यह  बताना  सम्भव  नही
 है  कि  उपलब्ध  स्टाक  में  एक,  दो,  तीन,  चार
 अथवा  पांच  वर्ष  पूर्व  भ्रथवा  उससे  भी  पूर्व
 वसूल  किया  गया  स्टाक  कितनी  मात्रा  में  है।
 तथापि,  पुराने  भ्रनाज  को  पहले  बेचने  तथा
 स्टाक  में  भ्रपेक्षाकृत  नये  श्रनाज  को  रखने
 की  दिशा  में  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं।

 (ग)  1976-77  के  दौरान  भयंकर
 बाढ़ों,  समुद्री  तृफानों  झ्रादि  के कारण  लगभग
 5.9  करोड़  रुपए  की  लागत  के  लगभग
 44.4  हजार  मीटरी  टन  खाद्यान्न  मानव
 उपभोग  के  भ्रयोग्य  हो  गये  थे  ।

 (घ)  कैप  भण्डारण  को  बदल  उसके
 स्थान  पर  भण्डारण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के
 लिए  विभिन्न  पग  उठाए  गये  है  »  इनमें  सभी
 उपलब्ध  साधनों  से  ढके  हुए  स्थान  किरा4थ  पर
 लेना,  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  भारी
 संख्या  मे  गोदामों  का  निर्माण  करना  और
 भारतीय  खाद्य  निगम  की  विनिदिष्टियों  के
 अनुसार  गारण्टी  योजना  के  भ्रधीन  निजी
 पार्टियों  द्वारा  गोदामों  का  निर्माण  करने  के
 लिए  प्रोत्साहन  देना  शामिल  है  ।

 Extinction  of  High  Altitude  Flora  and
 Fauna

 1796.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made
 any  survey  in  regard  to  highly  endan-
 gered  and  near  extinction  species  of
 high  altitude  flora  and  fauna  in  the
 country;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
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 (९)  the  measureg  taken  to  save  them
 from  disappearance  and  provide  them
 protection?,

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  No
 systematic  survey  has  been  carried
 out  so  far  in  the  country  in  this  re-
 gard.

 (b)  Does  not  arise.

 (०)  Apart  from  the  general  protec-
 tion  from  exploitation  given  to  the
 endangered  species  of  wildlife  by  inclu-
 sion  in  Schedule  I  of  the  Wildlife
 (Protection)  Act,  1972,  and  _  strictly
 controlling  export  especially  sin®
 India  became  a  party  in  976  to  the
 Convention  on  International  Trade  in
 Endangered  Species  of  Wild  Fauna
 and  Flora,  every  effort  is  being  made
 to  protect  the  habitats  where  such  high
 altitude  wildlife  occur.  Khangohend-
 zonga  National  Park  has  been  set  up
 for  this  purpose  in  Sikkim  in  1977,
 and  also  Govind  Pashu  Vihar  Sanct-
 uary  in  Uttarkashi  District  of  Uttar
 Pradesh.  Proposals  for  similar  parks
 in  Ladakh,  Himachal  Pradesh  and
 Arunachal  Pradesh,  are  under  consi-
 deration  of  the  State  and  Union  Ter-
 ritory  Governments  concerned.

 a
 Wild  Life  Sanctuary  in  Nanda  Devi

 Basin  in  Garhwal

 ‘1797.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  World  Wild  Life
 Fund  have  recommended  Nanda  Devi
 basin  in  the  Garhwal  Himalayas  for
 a  wild  life  sanctuary  for  high  altitude
 flora  and  fauna;

 (b)  whether  any  preliminary  survey
 had  been  undertaken  in  this  respect:

 (c)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (d)  when  the  work  on  this  project
 is  likely  to  commence?
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 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  Yes,

 Bir.

 (b)  No  wildlife  survey  in  the  Nanda
 Devi  basin  has  been  carried  out  so
 far  by  the  Wildlife  Organisation  of
 the  Uttar  Pradesh  Government.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  The  U.P.  Government  have  no
 proposal  so  far  to  undertake  a  pro-
 ject  for  a  preliminary  survey  of  the
 Nanda  Devi  basin.
 we»
 write  झोलम्पिक  एसोसियेंशन  द्वारा
 लों  के  विकास  के  लिपे  किये  गये  उपाय

 I798.  श्रीमती  पार्वतो  देबी  :  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  देश  मे  खेलों  के  विकास  के
 लिए  भारतीय  झ्ोलम्पिक  एसोसिएश  द्वारा
 सनन्‍्तोषजनक  उपाय  नहीं  किय  जा रहे  है  ;

 7  (ख)  क्‍या  खेलों  के  विकास  के  प्रति
 भारतीय  श्रोलम्पिक  एसोसिएशन  के  रुख  की

 छ क्षेत्रों  मे  श्रालाचना  की  जा  रही  है  ;
 शौर

 (ग)  क्‍या  अखिल  भारतीय  खेलक्द
 परिषद्‌  की  शोर  से  मार्गदर्शक  सिद्धांत  न
 होने  की  वजह  से  देश  मे  खेलकूद  का  समुचित
 विकास  नही  हो  रहा  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  था  सिंह
 गुलशन)  :  (क)  भारतीय  झोलम्पिक  संघ
 से  सूचित  किया  है  कि  देश  में  खेलों  क ेविकास
 के  लिए  वह  झपने  उत्तरदायित्व  के  क्षेत्र  मे
 सभी  सम्भव  उपाय  कर  रहा  है।

 (च)  जी,हां।

 (ग)  जी,  नहीं  1  भ्रखिल  भारतीय  शेल
 परिषद्‌  की  सलाह  पर  सरकार,  देश  में
 खेलों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  लेल  संघों/
 परिषदों  को,  जिनमें  भारतीय  प्रोलम्पिक
 संध  भी  शामिल  है,  उनके  कार्यकरण  में  सुधार
 करने  के  उद्देश्य  से  समय  समय  पर  मार्गदर्शी
 शूपरेखायें  जारी  करती  रही  है  ।

 Pulse  Production  aud  Puise  Research
 Institute

 1799.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  total  production  of  pulses  in  the
 country  during  the  last  two  years  and
 its  break-up  in  different  States;

 (b)  whether  there  has  been  short-
 falls  in  its  production  during  the  last
 two  years,  and  if  so,  figures  for  the
 same;

 (c)  whether  keeping  this  in  view  a
 number  of  State  Governments  includ-
 ing  Madhya  Pradesh  have  suggested
 for  setting  up  a  Pulses  Research  Insti-
 tute  with  Centre’s  assistance;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  A  statement
 showing  state-wise  figures  of  total
 production  of  pulses  in  India  during
 the  last  two  years  i.e.  1975-76  and
 ‘1976-77  is  enclosed.

 (b)  The  all-India_  production  of
 pulses  increased  from  0.0l  million
 tonnes  in  ‘1974-75.  to  3.04  million
 tonnes  in  ‘1975-76;  it  however,  declined
 to  i.2l  million  tonnes  in  ‘1976-77.

 (c)  Yes,  Sir.  A  number  of  State
 Governments  including  Madhya  Pra-
 desh  have  suggested  the  setting  up  of
 Pulses  Research  Institute  with  Centre’s
 assistance.
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 (७)  Under  the  All-India  Coordinated
 Pulses  Improvement  Project  of  the
 Indian  Council  of  Agricultural  Re-
 search,  28  centres  for  pulses  research
 have  been  established  with  financial
 support  of  the  ICAR  in  almost  all  the
 States.  In  Madhya  Pradesh  three  cen-
 tres  for  Pulses  Research,  one  each  at
 Jabalpur,  Sehore  and  Raipur  have
 been  set  up  under  the  supervisory  con-
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 trol  of  the  Jawaharlal  Nehru  Krishi
 Vishav  Vidyalaya,  Jabalpur.  The  cen- tres  have  been  provided  ingfra-struc- ture  and  funds  to  tackle  problems  of- the  pulse  crops  grown  in  Madhya  Pra.
 desh.  These  centres  would  intensify the  research  effortg  during  the  next Plan.  It  may  hence  not  be  necessary to  set  up  a  separate  Pulse  Research Institute  in  Madhya  Pradesh.

 Statement
 (Thousand  tonnes;

 State
 RES  (Bld?

 Andhra  Pradesh  wwe  4a  व  3624
 Assam  35°6  375,
 Bihar  ‘Saag  7  69775
 Gujarat.  .  .  79°6  ‘186-8
 Haryana  952°0  824'  3
 Himachal  Pradesh  gig  46-8
 Jammu  &  Kashiir  .  23°8  a6
 Karnataka  नि  625°  7  286+2
 Kerala  "yt  6  aqt  8
 Madhya  Praderh  .  .  2539°6  1858-8
 Maharashtra.  7768«3  9797
 Manipur  .  2g  23
 Meghalaya  ro  og
 Nagaland  20  ay
 Orisa  526°  7  349°  ३
 Punjab  402°3  332°9
 Rajasthan  2083°2  =  I994y-4
 Tamil  Nadu  २२०९4  156-0,
 Tnpura  "7  “7?
 Uttar  Pradesh  2656-7  a5Pi-g
 WestBengal  6  470.7  477.5
 Andaman  &  Nicobar  Islands.  ०6  ०6
 Dadra  &  Nagar  Haveli  ‘  26  6

 Delhi  .  57  52
 Mivoram-  oa  oa
 Pondicherry  «5  *«  ४९8  6
 ALL-INDIA  79,039°6  =  t  1208+ 1
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 nat  rete
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 1800.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 गुल  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 considering  the  extension  of  “Crash
 Schemes”  by  Cestral  Assistance  for
 smal]  and  merginal  farms  in  more
 districts  of  Madhya  Pradesh  for  the
 next  Financial  Year;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 TRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  No  such  proposal  is
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment  of  India  at  present.

 (b)  Question  does  not  arise.

 (c)  The  question  of  extension  of  the
 Small  Farmers  Development  Agency
 (SFDA)  can  be  considered  only  in

 the  context  of  the  Sixth  Five  Year
 Plan  proposals  which  are  at  present
 under  consideration.
 Production  of  Milk  in  States  under

 Plan  Programme

 1801.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  pro-
 posal  for  increase  in  production  of
 Milk  in  the  States  is  under  considera
 tion  of  his  Ministry  for  inclusion  in
 the  Plan  Programme:  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  An  integrated  dairy  develop-
 ment  programme  involving  an  outlay
 of  Rs.  483.49  crores  aimed  at  increased

 milk  production  and  marketing  in  i¢
 States  on  the  lines  of  Operation  Flood  Lt
 ig  under  consideration.  The  pro-
 ject  is  designed  to  cover  l0  million
 rural  milk  producers’  families  and  5
 million  milch  animaig.  In  addition,  it
 is  expected  to  cover  marketing  of  milk
 in  347  cities  with  a  population  of  over
 l  lakh.  The  project  is  to  be  financed
 out  of  gift  supples  of  butter  oil  and
 skimmed  milk  powder  from  EEC  and
 loan  from  World  Bank.

 बिल्ली  में  पीमे  के  पानी  को  कमी

 1802.  श्री  मुबराज  :  क्‍या  तिर्माण
 और  झावास  तथा  प्त  और  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  #पा  करेंगे कि  :

 (क)  क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका
 को  प्रतिदिन  2  करोड़  गैलन  पानी  मिलता
 है;

 (छा)  क्या  नई  दिल्‍ली  सगर  प्रालिका
 को  गर्मी  में  3  करोड  20  लाख  गैलन  पानी
 की  भ्रावश्यकता  होगी  ;

 (ग)  क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  केवल
 2  करोड़  90  लाख  गैलतन  पानी  सप्लाई  कर
 सकेया  ;

 (घ)  क्‍या  गर्मी  के  दिनों  में  मोल  मार्केट
 (डी०  आाई०  जेड०  एरिया),  मोतीबाग,
 नेताजी  तगर,  सरोजनी  नगर,  किदवई  नगर
 (नई  दिल्‍ली)  में  पानी  की  अत्यधिक  कमी

 होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 (&)  यदि  हां,  तो  कमी  को  दूर  करने
 के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 निर्माण  शौर  झावास  तथा  पूति  और
 पुनर्वालन  संत्री  भी  सिकन्दर  बल्त)  :  (क)
 दो  बड़े  मीटर  चालू  हालत  में  नहीं  हैं  इसलिए
 पानी  की  सही  मात्रा  मापना  संभव  नहीं  है  t
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 तथापि,  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  मूल्यांकन
 के  झनुसार  सप्लाई  लगभग  200  लाख  गैलन
 प्रतिदिन  है  ।

 (ख)  जी,  हा।  नई  दिल्‍ली  नगरप/लिका
 के  अनुसार  ।

 (ग)  से  (=)  कुछ  कार्यों  के  पूरा  हो
 जाने  के  बाद  30  लाख  गैलन  प्रतिदिन  की
 झतिरिक्त  सप्लाई  को  जा  सकेगी  tv  इसके
 अतिरिक्त  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा
 लगाये  गये  22  नलकूपों  से  20  लाख  गैलन
 पानी  प्रतिदिन  पैदा  किया  जा  रहा  है  ।  यदि
 यह  हो  गया  तो  गोल  मार्कीट  (डी०  झाई०
 जैड०)  क्षेत्र,  मोतीबाग,  नेताजी  नगर,
 सरोजिनी  नगर,  ल_्मीबाई  नगर  तथा  किदवरई
 नगर  जैसे  क्षेत्रों  मे कुछ  राहत  होगी।

 Abohtion  of  Lease  System  in  the
 Country

 7803  SHRIMATI  PARVATHI  KRI.
 SHNAN  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  tu
 state

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  a  proposal  to  do  away  with
 the  concept  of  lease  and  Government
 tenancy,  and

 (>)  it  so,  what  are  the  details  and
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPIY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  and  (b)  It  was  xe
 presented  by  the  Residents’  Associa-
 tions  and  others  in  Delm  that  tho
 leashold  system  caused  harassment
 to  the  leasees  and  also  resulted  in  cor-
 rupt  practices  etc  and,  therefore,  it
 should  be  done  away  with  The  Gov-
 ernment  set  up  a  Committee  in  August
 1977,  to  examine  the  matter.  The
 Committee  is  expected  to  give  its  re-
 Port  by  the  end  of  Apri!  978
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 विह्ली  बिकास  प्राधिकरण  के  झस्तर्गत  थॉडा
 आझावासोय  पोजना

 1804.  थओ  सुरेस  सिह  ;  क्या  निर्माण
 झौर  झ्रावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री
 यह  बनाने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  घोंडा  भावासीय
 योजना  के  श्रस्तगंत  दिल्ली  विकास  प्राधि-
 करण  द्वारा  आवंटित  की  गई  भूमि  को  अभी
 तक  पूरी  तरह  विकसित  नही  किया  गया  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  योजना  के
 श्रन्तगंत  भूमि  को  कब  तक  पूर्णत:  विकसित
 क्र  जाने  की  सम्भावना  है  शौर  क्या  मकानो
 के  निर्माण  सबधी  निर्धारित  समयसीमा  को
 तब  तक  बढ़ाया  जाता  रहेगा  जब  तक  कि
 विकास  पूरा  न  हो  जाए  ;  और

 (ग)  क्‍या  कुछ  ब्लाकों  में  जहा  कि
 लागो  ने  मकान  बनाने  आरम्भ  कर  दिये  है,
 गलियो  में  प्रकाश  की  व्यवस्था  (स्ट्रीट  लाइट)
 की  व्यवस्था  नही  की  गई  है  जिसके  परिणाम
 स्वरूप  उन्हें  उसके  लिए  सरकारी  ऋण  का
 पूर्ण  लाभ  नही  मिल  रहा  है  ?

 निर्माण  और  झाबास  तथा  पूति  और
 पुनर्वास  मंत्री  भी  सिकनदर  बख्त)  :  (क)
 घोड़ा  रिहायशी  योजना  में  विकास  कार्यो
 प्रगति  पर  हे  tT

 (a)  कोई  सही  सही  तारीख  बताना
 संभव  नही  है  कि  विकास  कार्य  कब  तक  पूरा
 हो  जाएगा  ।  तथापि,  मकानों  के  निर्माण  की
 समय  सीमा  तब  तक  बढा  दी  जाएगी  जब  तक
 विकास  कार्य  पूरा  नही  हो  जाता  |

 (ग)  गलियों  में  भ्रभी  तक  बिजली  नहीं
 लगाई  गई  है  ।  ब्लाक  बी'  और  सी'  मे  बिजली
 लगाने  के  लिए  प्राककलन  तैयार  किये  जा
 हे  है।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  भ्ौर  दिल्ली
 विद्युत्‌  वितरण  सस्थान  के  बीच  कुछ  भौप-
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 'चारिकतायें  पूरी  होने  पर  विद्युतीकरण/
 गलियों  की  बिजली  की  योजना  तैयार  की
 जाएगी  t

 सारतोय  ata  निगम  को  भोपाल  शाला  के
 विरुध्द  झ्रस्याववन

 1806,  श्री  सुभाष  भ्राहुआ  :  क्‍या  कृषि
 झौर  सिश्चाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  को  भोपाल  से  कोई
 अधभ्यावेदन  प्राप्त  हा  है,  जिसमें  भारतीय
 खाद्य  निगम  की  भोपाल  शाखा  के  विरुद्ध
 जांच  की  मांग  की  गई  है  ;  भ्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार
 द्वारा  वया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सियाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो  भानु  प्रताप  सिह)  !  (क)  जी  हां।

 (@)  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इस
 “मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  था
 जिसने  जांच  करने  के  बाद  बताया  कि  आरोप
 सिद्ध  नहीं  हो  सके  ।

 Award  of  Ph.D.  Degree  by  Agra
 University

 3807.  SIIRI  SITAMBU  NATH
 CHATURVEDI:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION,  SOCIAL  WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  cases  have  been
 brought  to  the  notice  of  the  University
 Grants  Commission  and  the  Ministry
 wherein  a  Ph.D,  Degree  wag  awarded

 the  Agra  University  on  thesis  en-
 titled  Electro  Mechanics  and  Magneto
 Mechanics  jn  which  the  solution  put
 forward  on  pp.  86  to  99  to  the  prob-
 Jem  is  word  for  word  copy  of  an  ear-

 lier  research  paper  published  in  Jour-
 nal  entitled  Mathematical  Education
 Vol.  VI,  No.  2  dated  June,  ‘1973;

 (b)  whether  this  solution  was  ९९५
 tified  to  be  the  candidate’s  own  jnde-
 pendent  contribution  by  the  Supervi-
 sor  who  was  himself  the  author  of
 that  paper;

 (c)  whether  this  selection  was  basi-
 cally  wrong;

 (d)  whether  two  other  such  papers
 containing  wrong  selections  arg  also
 allowed  to  be  published  jin  the  Re-
 search  Journal;  ang

 (e)  if  so,  what  action  the  U.G.C.
 or  Government  have  taken  to  prevent
 such  adulteration  of  knowledge  and
 award  of  such  fake  Degrees?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  to  (e),  According  to  the  informa.

 tion  furnished  by  the  University  Grants
 Commission,  the  Vice-Chancellor,
 Agra  University  was  requested  to  look
 into  the  complaint.  The  Vice-Chancel-
 lor  informed  the  Commission  that  the
 concerned  Supervisor  had  confirmed
 that  the  article  under  reference  was
 the  bonafide  research  work  of  the
 student  whose  name  was  not  pmnted
 in  the  Journal  alongwith  that  of  the
 Supervisor,  due  to  a  mistake.  The
 Vice-Chancellor  is  also  looking  into
 other  cases  of  publications  in  Mathe-
 matics  m  the  Journals  of  the  Univer-
 sity.  The  University  Grants  Com-
 mission  also  proposes  to  refer  this
 matter  to  its  Panel  on  Mathematics  for
 consideration,

 बोर  सावरकर  को  स्मृति  में  भ्रन्दमान  तभा
 निकोबार  होप  समूह  में  स्मारक

 i808.  श्री  शोम  प्रकाश  त्यागी  :
 क्या  निर्माण  और  झावास तथा प्रति श्रौर तथा  पूति  शौर
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 वीर  सावरकर'  जैसे  देश  भक्त  तथा  स्वा-
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 न्ोनता  ब्लेनानी  प्रन्दमान  तथा  निकोबार
 द्वीप  समूह  की  जेल  में  रश्षे  ग़दे  थे  ;  भोर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  वहां  उनका  कोई  स्मारक  बताने  का

 है?

 निर्माण  धौर  झावास  तथा  पूति  और

 है...  मंत्री  (जी  सिकदर  बग्स) :  (क)
 जी,  हां  1

 (ख)  भारत  सरकार  ने  स्वतन्द्ता
 सेनानियों  जितमें  वीर  सावरकर”  शामिल  हैं,
 की  याद  में  ऐतिहासिक  सैल्यूलर  जेल  को

 रखने  का  निर्णय  किया  है  tv  किसी
 श्न्प  स्मारक  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  नहीं
 है।

 सध्य  प्रवेश  में  बेतुल  में  शीनी  कारखाने  की
 स्य्पता

 i809.  श्री  सुभाष  झाहूजशा  :  क्या
 कृषि  शोर  सिंचाई  मत्ती  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  मे  बेतूल  चीनी
 कारखाने  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  किसी
 प्रस्ताव  पर  सरकार  बिचार  कर  रही  हूँ  ;
 और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसे  कब  तक  स्थापित
 किया  जायेगा  ?

 कृषि  और  सिन्नाई  संजालय  सें  राज्य  मंत्री
 फी  भानु  प्रताप  सिह)  :  (क)  जी,  नहीं।
 ण)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 Demand  ग  Fike  in  the  Levy  शक
 by  Sugar  Indystry  in  Tamil  Nady

 1810.  SHRIMATI  PARVATHL
 KRISHNAN:  Wifi  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  9  fact  that  the
 sugar  industry  in  Tamil  Nadu  has
 80ne  to  Court  for  a  hike  in  the  levy
 price  fixed  by  Government;

 (bo)  whether  the  industry  in  other
 Southern  states  also  are  expected  to
 follow  suit;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  details  and
 Government's  reaction  thereto?  हर

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  Government  have  recei-
 ved  intimation  that  40  sugar  mills  in
 Tamil  Nadu  &  Pondicherry  zone  have
 challengeg  the  price  of  levy  sugar  of
 ‘1977-78  season  fixed  by  the  Govern-
 ment  on  22-12-1977  and  have  deman-
 ded  fixation  of  higher  prices.

 (b)  and  (c).  According  to  informa-
 tion  available  with  Government  6
 sugar  mills  in  Andhra  Pradesh  and  9  in
 Karnataka  have  also  challenged  the
 above  price.  Government  have  taken
 steps  to  defend  the  cases.  By  way  of
 interim  orders  the  Madras  High  Court
 has  allowed  the  factories  to  charge  a
 price  of  Rs.  2i4.9!  per  quintal  (as
 against  the  price  of  Rs.  78.23  per
 quintal  fixed  by  the  Government)  and
 the  Karnataka  High  Court  a  price  of
 Rs.  226/-  per  quintal  (as  against  the
 price  of  Rs.  73.45  per  quintal  fixed
 by  the  Government).  No  higher  price
 has  been  allowed  by  the  Andhra
 Pradesh  High  Court.  ‘Government
 stands  by  its  decision  and  will  defend
 the  same.

 4
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 ग्राशीक  |...  हें  क़पोकता,  ह...  wr
 वितरण

 1811.  थी  रजेसा  कुमार  जर्म :  गया
 कृषि  जौर  सिचाई  मत्नी  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  ग्रामीण  क्षेत्रों  म ंउपभोक्‍ता  ऋणा
 के  वितरण  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रबन्ध
 किये  है  ;

 (@)  वर्ष  ‘1977-78  में  इसके  लिए
 कुल  कितनी  धनराशि  क्री  व्यवस्था  की  गई
 झौर  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया
 गया  ;  श्रौर

 (ग)  चालू  वित्तीय  वर्ष  1978-79
 के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया
 गया  है  ?

 1... ड  ौर  सिचाई  हंत्रा तय  में  राज्य  मंत्री
 (जो  भाग्‌  प्रताप  सिह)  :  (क)  उपभोज्य

 ऋण  सम्बन्धी  विशेष्ञ  समिति  ने  सिफारिश

 की  थी कि  पुनमंठित  प्राथमिक  कृषि  ऋण
 सोसायटिया  ग्रामीण  इलाकों  भे  उपभोज्य
 ऋण  देने  के  लिए  सर्वाधिक  उपयुक्त  एजेसिया
 होगी  ।  वाणिज्यक  बैंको  तथा  क्षेत्नीय  बैंकों
 को  भी  एक  पुरक  स्त्रोत  के  रूप  मे  माता
 गया  था  |  उन  इलाकों  में  जहा  संस्थागत
 प्रबग्ध॒प्रपर्याप्त  थे,  राज्य  सरकारो  से  यह
 झाशा  की  गई  थी  कि  दे  उपभोज्य  ऋणो  को

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्य
 प्रबंध  करें  आधार  स्तर  की  सहकारी  ऋण
 सोसायटियों  के  पुनर्गठन  के  कार्यक्रम  को

 एक  प्रार्थमिकता  कार्यक्रम  के  रूप  में  शुरू
 किया  ग्रया  था  ताकि  उन्हे  प्रशिक्षित  तथा

 पूर्णकालिक  बेतन  भोगी  सचिव  अ्रथवा
 प्रबंधक  वाली  सक्षम  ससस्‍्थाझ्रों  के  रूप  में
 गठित  किया  जा  सके।  सोसायटियों  जौर
 बैंकों  के  वित्तीय  संसाधनों  को  मजबूत

 बनाया  गया  है  t  wrote  रिक्त  ढक  ने

 सहकारी  सोधायटियों._  तथा  वाखिजआक
 बँकों  द्वारा  उपभोण्य  ऋण  जारी  करने के
 बारे  बिस्तत  मार्ग  दर्शक  बिसझ्ान्त
 जारी  किये  है  |  भारत  सरकार ने  बर्ष
 1976~77 8  दौरान  राज्य  सरकारों  को

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  भी  प्रदान  की  जिससे
 कि  वे  उन  इलाकों,  जहां  संस्थागत  ऋण
 कमजोर  था,  हें  भतुमानित  उपभोज्य  ऋणों
 के  एक  भाग  को  पूरा  कर  सकें।

 (ख)  शौर  (ग).  भारत  सरकार  नें  बब
 1977-78  तथा  978-79  के  वौरान

 उपभोज्य  ऋणों  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं
 किग्रा  है  क्प्रोंकि  ऐसे  ऋण  संस्थागत  एजे  सियों
 द्वारा  झयवा  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं
 किये  जाने  वाले  प्रबन्धों  से  दिए  जाने  हैं  v

 30  जनवरी  को  दिल्‍ली  में  दाराब  को  हुकानों
 का  खुले  रहता

 ‘1812.  it  हस्थोवित्द  धार्मा  :  क्‍या

 शिक्षा,  झमाज  कल्याण  तथा  म्ंस्कति  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  इस  वर्ष  30  जनवरी  को

 दिल्‍ली  मे  सभी  शराब  की  दुकान  खुली
 थी  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 िका,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  11.0  प्रताप  चना  बसा)  ?  (क)
 जी,  हां  ny
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 (w)  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया

 है  कि  संभ  शासित  क्षेत्र  में  “मद्य  निषेध  दिनो

 की  संख्या  को  बढ़ाते  समय  30  जनवरी,  978

 को  मल  के  शामिल  नही  किया  जा  सका  और

 इस  भल  को  झागे  के  लिए  सुधार  दिया  गया  है  ।

 Coconut  Board

 1813.  SHRI  P.  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  set  up  a  coconut  Board  for
 the  development  of  coconut  crop  in
 the  country;  and

 Gb)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA).  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  details  are  being  worked
 out.

 बाप  प्रदूषण

 8i4.  श्री  राजेख  कुमार  ह्ार्मा :
 श्री  पी०  के०  कोडियन  :

 क्या  निर्माण  और  श्रावास  तथा  पूति
 ओर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  वायु  प्रदूषण  को
 रोकने  के  लिए  कोई  ब्रिशेष  कार्यक्रम  बना  रही

 है;

 (ख)  कया  सरकार  ने  वायु  प्रदूषण  के
 कारणों  के  बारे  मे  भी  जांच  की  है  ;

 (ग)  क्‍या  सरकार  बिजली  रों  से  हो

 रहे  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  से  लिए  भी  कोई
 ठोस  कार्यक्रम  बसायेगी  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्‍या  है?

 सिर्माण  और  प्राबास  तथा  पूति  और

 पुनर्बास  मंत्री  (ओ  सिकन्दर  बचत)  :  (क)

 जो,  हा  ।  देश  में  वायु  प्रदूषण  को  रोकथाम  के

 लिए  एक  कानून  तैयार  किया  जा  रहा  हैँ  तथा

 झावश्यक  विधेयक  संसद  में  शीध्र  ही  पेश

 किया  जाएगा  ।

 (ख)  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजीनियरी

 प्रनूसधान  संस्थान,  नागपुर  ने  देश  के  मुख्य
 नगरां  के  कुछ  चुनिन्दा  स्थानों  मे  वाय्‌  प्रदूषण
 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एयर  क्वालिटी

 [मातीटरिग  बैद  बरस  स्थापित  किए  है।  वायु
 कोटि  क  सम्बन्ध  में  एकत्रित  किये  गये.  ाकड़ों
 का  उन्होंने  y  स्याकन  भ्रारम्भ  कर  दिया  है  1

 (ग)  और  (७)  .  केन्द्रीय  सरकार  ने

 बायु  प्रदूषण  रोकथाम  उपाय  करने  हेतु
 थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  आयोजको  के  लिए.  माग
 निर्देशन  तैयार  कर  दिये  है  ।  नये  स्थापित
 किय  नाने  वाले  थर्मल  पावर  सटे शन  की  प्रोजेक्ट
 रिपोर्ट  में  वायु  प्रदूषण  क्री  रोकथाम  के  लिए
 किये  जाने  वाले  उपायों  का  विशेष  उल्लेब
 किया  जाना  होता  है  तथा  विशान  शोर
 प्राद्योगिकी  विभगग  द्वारा  ऐसी  रिपोर्ट  की
 जांच  की  जाती  हैं  ।
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 झनृसूचित  बेकों  हारा  लिये  जाने  बाले  ब्याज
 पर  लगा  व्याज  कर

 i85.  et  धमंलिह  भाई  पटेल  :
 क्या  कुषि  झौर  सिंचाई  मंत्री  मह  बताने  को
 रूपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  बेन्द्रीय  सरकार  प्रनसूचित
 बको  भोर  गुजरात  स्टेट  कोपरेटिव  बेक  द्वारा
 लिए  जाने  वाले  ब्याज  पर  7  प्रतिशत  ब्याज
 कर  सेती  है  ;

 (ख)  क्‍या  गुजरात  स्टेट  कोपरेटिव
 बेंक  लिमिटेड,  राजकोट  डिस्ट्रिक्ट  कोपरेटिव
 बैंक  लिमिटेड  से  7  प्रतिशत  नयाज
 कर  लेता  है  ;

 (ग)  क्या  राजकोट  डिस्ट्रिक्ट  कापरेटिव
 बँक  लिमिटेड,  गुजरात  स्टेट  कोपरेटिव  बैक
 लिमिटेड  और  सहकारी  सोसायटिया  क्रमशः
 1 प्रतिशत,  3  प्रतिशत  झौर  i  प्रतिशत  दर

 से  ऋण  लेती है  भ्नौर  छोटे  किसानो  को  2b
 प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  देती  है  भीर  यदि  हा,
 तो  सरकार  रुहकारी  बैकी  से  ब्याज  कर  लेना
 कब  बन्द  करेगी  ,  और

 (घ)  क्या  प्राल  इंडिया  स्टेट  कोपरेंटिव  बैबस
 फेंडरेशन  ने  सरकार  से  यह  मांग  की  हैं  कि  वह
 छोटे  किसानों  को  दिये  गए  ऋण  पर  कम  ब्याज
 ले  भ्रौर  ब्याज  कर  लेता  बन्द  करे  ,  और  यदि
 हा,  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  ग्रत्र  तक
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  थ वा  वी  जाएगी  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 थी  भाग्‌  प्रताप  सिह)  (क)  से  (ध)  ध्याज

 कर  झ्धिनियम,  974  की  धारा  4  के  झ्नुसार,
 केन्द्रीय  सरकार,  पहली  अप्रैल,  975  के  बाद
 झाने  वाले  मूल्याकन  वर्ष  से  प्रनुसूचित  बैंकों
 हारा  लिए  गए  ब्याज  पर  7  प्रतिशत  का  कर
 लगाती  है।  वर्ष  I978-79%  बजट  प्रस्तावों
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 जो  28-2-1978  को  प्रस्तुत  किये  गये  थे,
 में  ब्याऊ  करों  को  समाप्त  किये  जाने  का  प्रस्ताव
 रखा  गया  है।

 गुजरात  राज्य  सहकारी  बैक  से  अनुसूचित
 बैंक  होने  क ेकारण  इस  तरह  का  ब्याज  कर
 झदा  करने  की  भ्रपेक्षा  की  जाती  है।  गुजरात
 राज्य  सहकारी  बैक  द्वारा  राजकोट  जिला
 सहकारी  बैक  से  तथा  राजकोट  बैक  झौर  सम्बद्ध
 सोसायटियों  द्वारा  आमतौर  पर  वसूल  की
 गई  ब्याज  की  दरे  क्रशः  8.0%,  10.5%
 तथा  12.5%  2)

 गुजरात  राज्य  सहकारी  बैक  ने  लु
 सीमान्त  किसानो  तथा  भाभिक  रूप  से  कमजोर
 बग्गों  क ेलिए  ब्याज  की  विशिष्ट  दरों  की  योजना
 स्वेच्छापूर्व क शुरू  की  है  i  गुजरात  में  शीर्ष  बैक,
 केन्द्रीय  सहकारी  बैको  तथा  प्राथमिक  ऋण
 सोसायटियों  द्वारा  इस  योजना  के  प्नन्तर्गत
 भ्रस्पकालीन  कृषि  ऋणों  पर  बसूल  की  गई
 ब्याज  की  दरे  क्रश:  7.  5,  5तथा  0.0
 प्रतिशत  हैं  ।  कमजोर  वर्गों  के  सदस्यों  से  बसूल
 की  जाने  वाली  ब्याज  की  दर  श्रन्य  किसानों
 से  वसूल  की  गई  2.5  प्रतिशत  के  मुकाबले
 में  i0  प्रतिशत  है  ।  इह  तरह  कमजोर  वर्गों
 से  वसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  की  दर  2  5
 प्रतिशत  कम  है  a

 फैडरेशन  ने  अनुसूचित  राज्य  सहकारी
 बैंकों  को  ब्याज  कर  की  अदायगी  से  मुक्त
 करने  के  लिए  वित्त  मत्रों  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 किया  था।  जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया  है,  ब्याज
 कर  को  ब  समाप्त  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 हैं।  छोटे  किसानो  को  दिये  गये  ऋणो  पर  सरकार
 द्वारा  ब्याज  की  कम  दर  वसूल  किये  जाने  क॑  बारे
 मे  अखिस  भारतीय  राज्य  सहकारी  बैक
 फेडरेशन  से  कोई  श्रनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुधा
 है  V
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 Grants  to  Social  ang  Cultural  Iniétitu-
 tions

 8i6.  DR.  BAPU  KALDATY:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  the  institutions
 grented  recognition  and  grants  for
 social]  and  cuiture  activities  in  Delhi,
 Maharashtra,  Karnataka,  Andhra  Pra-
 @esh  and  Madhya  Pradesh  for  the
 1977-78  period;

 (b)  whether  a  large  number  of  ins-
 titutions  getting  grants  have  been  de-
 recognised  for  the  purpose  of  grants
 during  ‘1977-78;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  these  insti-
 tutions  and  the  re@Song  for  their  dere-
 cognition?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  The  Departments  of  Social
 Welfare  and  Culture  do  not  have  any
 system  of  granting  recognition  to
 social  and  cultural  institutions.
 Grants  to  such  institutions  are  given
 in  accordance  with  approved  pattern
 of  schemes/programmes,  List  of  In-
 stitutions  receiving  grant  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No  LT—7l/78}.

 (b)  and  (९),  Do  not  arise.

 Rehabilitation  of

 ‘1817.  DR.  BAPU  KALDATY:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 Tibetan  Refugees

 (a)  the  total  number  of  Tibetan  re-
 fugees  rehabilitated  in  India  indicat-
 fg  (i)  the  places  where  they  have
 been  rehabilitated  (ii)  the  number  of
 Tibetan  refugees  at  each  place;  (iii)
 the  amount  spent  on  each  of  the  set-
 tlement;  and
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 (by  whether  the  amount  is  debited
 to  the  External  Affairs  Ministry's
 grant?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  (SHRI  RAM  KINKAR):
 (a)  A  statement  indicating  the  total
 number  of  Tibeteri  refugees  rehabili-
 tated  in  India,  the  places  whert  they
 have  been  rehabilitateq  and  the
 number  of  each  place  is  ertclosed,  a
 total  expenditure  of  Rs.  6.66  crores
 on  the  relief  ang  rehabilitation  and
 education  of  Tibetan  refugees  upto
 3i-3-977,

 (b)  Upto  ‘1968-69,  the  expenditure
 was  being  debited  to  the  budget  of
 the  Ministry  of  External  Affairs.
 Thereafter,  it  is  being  borne  by  the
 Department  of  Rehabilitation.

 Statement

 Place  of  scttlement  No.  of
 persohs

 ARUNACHAL  PRADESH
 i  Tegu.  .900
 2.  Tanzingaon  1,350,
 3.  Namchik  Mao  3,359

 KARNATAKA
 a  Bylakuppe  नि  3,700

 2  Cauvery  Valley  4.549
 3.  Mundgod  43093,
 +

 Sole  Bylakuppe)  gis
 Be  Old  people’s  Home  .  547
 6.  Kollégal  .  3,630
 7.  Chowkur  @  gi2

 SIKKIM
 t.  Rumtak,  Kewzing  1,890
 2.  Kowzing,  Robang.  1,000,
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 ORISSA  |
 i.  Chandragiri/Mohendragarh  —2,6:4

 MAHARASHTRA
 t.  Gothangaon  goo

 MADHYA  PRADESH
 7  Mainpat.  +  1,883

 HIMACHAL  PRADESH
 Te  Tibetan  Industrial  Rehabi-

 litation  Society  Scttlement.  4,688
 2.  Delonji  t70

 UTTAR  PRADESH
 co  Dehradun  (Clement  town)  600

 JAMMU  &  KASHMIR
 te  Leh  .  ¥,523
 ae  Spituk.  766

 Norz:  0}  About  3000  Tibetan  refugees
 have  been  settled  in  Bhutan.

 (2)  About  70,000  refugees  have  re-
 acttled  themselves  in  small  tra  de  |
 employment.

 ब॒क्षों  के  नीचे  लगने  वालों  कक्षाओं  के  बारे  में
 सर्वेक्षण

 8i8.  8  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  जौर  संल्कृति  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  इस  बात  को
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया है
 कि  देश  में  ऐसे  प्राइमरी  स्कलों  की  संख्या  कितनी
 हैं  जिनमें  बालकों  ौर  बालिकाशों  को  वृक्षों
 के  नीचे  पढ़ाया  जाता  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनकी  राज्यवार
 संख्या  कितनी  है  ;  भौर

 (ग)  सरकार  ने  नये  भवनों  के  निर्माण
 के  लिए  चालू  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  की  मंजूरी
 दी  है?

 छिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संसक्ति
 संत्री  (डा०  प्रताप चना  चना):  (क)  जी,  हां
 3  दिसम्बर,  973  को  संसदर्प  निधि  मानते

 हुए  देश  में  किये  गये  तीसरे  शक्षिक  सर्वेक्षण  में
 आवास  की  उस  किस्म  की  सूचना  एकत्र  की  गई
 जिसमें  प्राथमिक  विथालय  चल  रहे  थे।  सर्वेक्षण
 परिणामों  के  भ्रनुसार  I-  2-7 3  की  स्थिंति
 के  अनुसार  4,55,729  प्राथमिक  विद्यालयों
 में  से  27,707  (6.  08%  प्राथमिक
 विद्यालय  खुले  स्थानों  मे  चल  रहे  थे  ।

 ख)  एक  विवरण  संलग्न  है  t

 (ग)  देश  में  प्राथमिक  विश्वालयों  में
 भवन  के  निर्माण  हेतु  भारत  सरकार  सीधे  कोई

 ग्रनुदान  नहीं  देती  ।  राज्य  सरकारें  प्राथमिक
 विद्यालय  भवनों  पर भ्रपने  योजनागत  प्रथवा
 योजनेता  प्रावधानों  में  से  व्यय  करती  है  ।

 विवरण

 खुले  स्थानों  पर  चल  रहे  प्राथमिक  विद्यालयों  की  संख्या  (31-12-1973  को  )
 (=)

 राज्यातंब  क्षेत्रका  नाम...  विद्यालयों  बुलें  स्थानों
 पर

 कुल  संख्या  चल  रहें  विधा-
 लबों  की  सद्या

 ]  2  3
 l.  wet  प्रदेश  36974  “T173
 2  ग्रसम  39696  744
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 ]  2  3

 3.  बिहार  50426  7506
 4  गुजरात  2237)  998
 5.  हरियाणा  528

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3922  54
 7.  जम्मू और और  काश्मीर  5576  39
 8.  कर्नाटक  हे  2988  68
 9.  केरल  705  7

 10.  मध्य  प्रदेश  मु  मु  48967  2342
 lL  महाराष्ट्र  3093  758
 12.  मनीपुर  मु  360
 13.  मेघालय  3044  3
 4.  नागालैण्ड  979
 15.  उड़ीसा  33822  2823
 16.  पंजाब  ही  मु  9427  729
 WZ  राजस्थान  9603  427
 18.  तमिलनाडु  26820  47
 19.  ब्रिपुरा  487  4
 20.  उत्तर  प्रदेश  63025  8]77
 2h  पश्चिमी  बंगाल  3932  968
 22.  अंडमान  शौर  निकोबार  द्वीप  समूह...  :44
 23.  अरुणाचल  प्रदेश  483
 24.  चण्डीगढ  39
 25.  दादरऔर  नागर  हहेली  35
 26.  दिल्‍ली  469  3
 27.  गोझा,  दमन  श्र  दीव  834  4
 28.  नक्ष्यद्वीप  9
 29.  मिज़ोरम  मु  4I6
 30.  पाण्डिचेरी  है  286  l0

 क्‌ल  455729  27707
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 Rural  Housing  Programmes

 8i9.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 templating  to  take  up  rural  housing
 programmes;

 (b)  the  amount  spent  under  the
 head  of  Works  and  Housing  this
 year;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  State-
 wise  in  this  respect?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  With  a  view  to  improv-
 ing  the  housing  condition  of  the  people
 living  in  rural  areas,  the  Government
 introduced  two  schemes,  namely,  the
 Village  Housing  Projects  Scheme  and
 the  Scheme  for  provision  of  House-
 sites  to  Landless  Workers  in  Rural
 Areus.  Both  these  plan  Schemes  are
 in  the  State  Sector.

 HUDLO  has  also  introduced  a
 scheme  io  provide  loans  to  the  agen-
 cies  nominated  by  State  Governments
 tor  construction  of  houses  in  rural
 areas  Loans  will  be  available  for
 construction  of  low  cost  houses,  the
 cost  not  exceeding  Rs,  4,000.  HUDCO
 will  provide  loan  to  the  extent  of  50
 per  cent  of  the  cost  of  a  project,  the
 balance  being  found  by  the  construc-
 tion  agencies  from  their  own  resources
 which  can  be  in  the  lorm  of  the  allot-
 tees’  own  contribution  in  cash  or  kind,
 subsidy  and/or  loan  from  State  Gov-
 ernment

 (b)  and  (c).  Central  financial  assis-
 tance  for  all  State  Scctor  plan  schemes
 including  housing,  is  released  to  the
 State  Governments  in  the  shape  of
 ‘block  loans’  and  ‘block  grants’  with-
 out  their  being  tied  to  any  particular
 scheme  or  head  of  development.  The
 Stale  Governments  are  free  to  utilise
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 funds  for  various  State  Sector  pro-
 grammes,  including  rural  housing,  ac-
 cording  to  their  requirements  and
 priorities.

 The  approved  plan  outlay  for  hous-
 ing  for  the  year  ‘1977-78  for  all  the
 States/Union  Terrftories  is  Rs.  33.20
 crores.  Apart  from  this,  for  the  Cen-
 tral  Sector  plan  scheme—Subsidised
 Housing  Scheme  for  Plantation  Wor-
 kers—the  approved  plan  outlay  for  the
 year  1977-78  is  Rs.  2.0  crores.

 Request  from  Andhra  Pradesh  for
 relaxation  in  specifications  of  Rice

 and  Paddy

 1820.  SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:

 SHRI  K.  MALLANNA:
 SHRI  K.  PRADHANT;
 SHRI  D.  B.  CIIANDRE

 GOWDA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Central  Govern.
 ment  have  turned  down  the  request
 of  Andhra  Pradesh  Government  for
 relaxation  in  specifications  of  rice
 and  paddy;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  and  (b).  Some  relaxation
 in  the  specifications  of  paddy  have
 been  agreed  to  safeguarding  the  in-
 terest  of  growers  in  the  cyclones  af-
 fected  districts  only  instead  of  the  en-
 tire  State  of  Andhra  Pradesh.

 It  was  not  considered  advisable  to
 allow  a  general  relaxation  in  the  con-
 text  of  abolition  of  restrictions  on
 movement  and  having  regard  to  the
 interests  of  the  consumers.

 Environment  Health  studies  in
 College  course

 ‘1821,  SHRI  M  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
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 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 been  urged  to  introduce  environment
 health  studies  in  college  courses;  and

 (b)  ig  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  and  (b).  There  is  at  present  no
 proposal  under  consideration  of  the
 Government  to  introduce  environmen-
 tal  health  studies  88  a  subject  in  the
 extension  administration;  and

 Central  assistance  for  Agricultural
 extension  administration

 1822.  SHRI  हर.  RAMAMURTHY:;
 SHR]  CHATURBHUJ:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  Central  assistance,
 State-wise,  given  to  those  States
 which  have  finalised  the  proposals  for
 re-organisation  of  the  agricultural
 extension  administration  and

 (b)  how  many  States  are  yet  to
 formulate  specific  proposals  in  this
 matter  and  the  steps  taken  to  expedite
 this  work?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b),  Cen-
 tral  assistance,  State-wise  sanctioned
 by  the  Government  of  India  for  the
 year  1977-78  under  the  Centrally  Spon-
 sored  Schemes  for  the  Reorganisation
 of  Agricultural  Extension  Administra-
 tion  in  the  State,  is  as  under:—

 State  Amount  of  Central
 assistance  sanctioned

 (Rs.  in  lakhs.)
 Assam.  39.30
 Madhya  Pradesh  5.95
 Orissa.  >  85.86
 Rajasthan  5  38.64
 West  Bengal  48,20

 Tora,  Rs.  397  75  lakhs.
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 The  State  Governments  of  Andhra
 Pradesh,  Arunachal  Pradesh,  Gujarat
 and  Karnataka  have  recently  sent
 their  proposals  for  Central  assistance
 and  these  are  under  consideration.

 The  remaining  States  have  not  yet
 sent  their  specific  proposalg  for  Cen-
 tral  assistance,  and  they  have  been
 requested  again  to  send  the  same  im-
 mediately.

 Vocational  Survey

 1823.  SHRI  K.  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  steps  have  been  taken
 to  conduct  vocational  surveys  of  490
 districts  in  a  phaSed  manner;

 (b)  if  so,  in  how  many  districts
 such  a  survey  has  been  completed;
 and

 (c)  the  reasons  for  the  delay?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUND-

 ER):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  So  far,  financial  assis-
 tance  has  been  given  under  the  Central
 Scheme  of  Vocationalisation  of  Hg-
 her  Secondary  Education  for  the  con-
 duct  of  vocational  surveys  in  50  selec-
 ted  districts  of  Assam,
 Jammu  and

 Gurarat,
 Kashmir,  Madhya

 Pradesh,  Orissu,  Karnataka,  Nagaland,
 Rajasthan,  Sikkim,  Tamil  Nadu  and
 Tripura.  The  work  is  in  progress  and
 the  survey  reports  are  yet  to  be  re-
 ceived.  The  delay  in  certain  cases  is
 due  to  some  administrative  and  pro-
 cedural  difficulties  experienced  by  the
 State  Governments.
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 Less  dus  to  Floods  in  Delhi

 824  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  total  loss  in  Delhi  on  ac-
 count  of  recent  floods;

 (b)  the  details  of  the  plan  formu-
 lated  to  check  the  floods  in  Delhi;

 (c)  what  progress  has  been  made  in
 this  direction;  and

 (d)  when  this  plan  will  be  com.
 pleted  and  what  will  be  its  cost?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA),  (a)  The  damage due  to  floods  in  Delhi  during  977  has
 been  estimated  by  the  Delhi  Adminis-
 tration  to  be  about  Rs,  68  lakhs.

 (b)  to  (d).  The  Central  Water  Com-
 mission,  97  consultation  with  the  Gov-
 ernments  of  Rajasthan,  Haryana  and
 Delhi  Administration  is  preparing  an
 integrated  Master  Plan  to  tackle  the
 flood  problem  of  the  Sahibi  river.  The
 following  proposals  have  been  identi-
 fied  by  the  Working  Group  and  the
 Committee  of  Direction  set  up  by  the
 Government  of  India,  as  a  part  of  the
 proposed  Master  Plan

 (3)  Construction  of  a  dam  on
 the  Sahib:  river  at  Ajmeripura  in
 Rajasthan.

 (a)  Construchion  of  a  detention
 basin/barrage  in  Haryana.

 (i)  Increasing  the  capacity  of  the
 Natlafgarh  Drain  in  Delhi  from  its
 existing  capacity  of  3000  causecs.

 The  Central  Water  Commission  have
 undertaken  surveys  and  investigations
 for  determining  the  technical  feasibi-
 lity  and  economic  viability  of  these
 proposals.  Alternative  proposals  are
 also  under  examination.  The  cost  of

 execution  and  period  of  completion
 will  be  known  after  the  Master  Plan
 is  formulated.

 Pending  formulation  of  Master  Plan
 the  Delhi  Admunistration  contempla-
 tes  undertaking  interim  measures  for
 flood  control  lke  strengthening  of
 Dhansa  Bund,  strengthening  banks  of
 Najafgarh  drain  and  tributary  drains
 etc.

 Construction  of  unauthorised  markets
 in  Delhi

 1825.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Wil,  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  many  unauthorised
 markets  have  been  constructed  in
 Delhi  in  the  last  9  months;

 (b)  whether  Government  are  also
 aware  of  the  fact  that  the  staff  of  the
 DDA,  Delhi  Municipal  Corporation
 and  other  agencies  are  mixeq  up  with
 those  who  have  been  constructing  the
 unauthorised  markets;

 (c)  if  so,  the  details  of  the  com.
 plaints  received  by  the  Government
 in  this  connection;

 (d)  is  it  a  fact  that  not  even  one
 such  market  has  been  demolished  80
 far  in  the  last  9  months;

 (e)  the  steps  taken  by  the  Govern-
 ment  to  check  the  unauthorised
 construction  of  the  markets  in  Delhi;
 and

 (f)  how  many  complaints  have
 been  received  by  Government  in
 the  past  one  year?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c),  Municipal  Corporation
 of  Delhi  have  reported  that  complaints
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 regarding  connivance  of  staff  have
 been  received.  These  are,  however,
 the  concern  of  the  local  body,  which
 has  also  taken  disciplinary  action
 against  the  staff  found  negligent  in  the
 performance  of  their  duty.

 (b)  No,  Sir.
 (e)  The  Municipal  Corporation  of

 Delhi  have  set  up  a  special  squad  for
 taking  eftective  steps  to  demolish  un-
 authorised  constructions.  Regular
 rounls  are  made  by  D.D.A.  staft  in
 the  areas  falling  under  their  jurisdic-
 tion  to  detect  unauthorised  construc-
 tions.  The  unauthorised  constructions
 are  Looked  and  subsequently  demolis-
 hed  :n  due  process  of  the  law.

 (i)  D.D.A.  received  three  complaints
 reading  sadar  Bazar  area.  The
 Municipal  Corporation  of  Delhi  are
 not  maintaing§  separate  record  of
 unauthorised  markets  constructed.

 Provision  of  basic  facilities  in  Pitam-
 pura  Residential  Scheme  Colony,

 Delhi

 1826.  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  necessary  basic  facili-
 ties  have  since  been  provided  in
 Pitampura  Residential  Scheme  Colo-
 ny,  Delhi:

 (b)  the  position  regarding  deve-
 lopment  of  parks,  roads,  water,
 sewerage,  school  buildings  ang  shop-
 ping  centre  and  street  lighting  there;
 and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Ministry  had  deposited  amount  for
 street  lighting  with  the  DESU,  it  so,
 when  and  what  is  the  progress  since
 then  in  providing  street  lighting
 there?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR

 MARCH  6,  3978  Written  Answers  200

 BAKHT):  (a)  to  (c).  The  works  for
 provision  of  civic  services  are  in  pro-
 gress.  The  position  of  various  develop-
 ment  works  is  as  under:—

 (l)  Parke.  Demarcation  and  grill
 fencing  has  been  provided  in  all  the
 pockets  except  pocket  ‘B’  Dakshini
 and  ‘S’  Uttari.  The  works  in  pocket
 ‘B’  Dakshini  and  ‘S’  Uttari  are  at
 the  tender  stage.  One  park  measur-
 ing  3.5  acres  has  been  developed.

 (2)  Roads.  Road  work  has  been
 completed  upto  Phase  I  except  in
 pockets  ‘K’  and  ‘T’.

 (3)  Water  Supply.  80  per  cent  of
 water-supply  lines  have  been  com-
 pleted.  In  pockets  ‘D’,  ‘H’  ‘K’
 (Poorvi),  ’UT’  (Vttari)  and  ‘C’  and

 ‘G’  (Dakshim),  the  work  वह  at
 various  stages  of  design  estimating,
 tendering  and  allotment.  Some  tube-
 wells  have  been  installed  as  an  in
 terim  arrangement.

 (4)  Sewerage.  70  per  cent  werk  on
 the  main  scheme  has  been  completed
 except  for  the  pocket  originally  ear-
 marked  tor  Group  Housing  where
 the  work  is  ut  various  stages  of  de-
 signing,  estimating,  tendering  and
 allotment,  For  interim  disposa]  of
 sewage,  sumpwell  and  oxidation
 ponds  etc.  have  been  proposed  for
 which  gesigns  are  being  finalized.

 (5)  Schools  The  MCD  has  report-
 ed  that  primary  schooling  facilities
 have  been  provided.

 (6)  Street  lighting.  In  September
 i976  funds  were  deposited  with  the
 DESU  and  the  work  has  since  com-
 menced

 बेतूल,  मध्य  ह...  में  सुखा  प्रभावित  क्षेत्र

 कार्य  क्रम  के  प्रन्तर्गत  डेरो  तलिकास  बोजना

 i827.  श्री  सुभाष  श्राहजा  :  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  सरकार  द्वारा  बेतूल,  मध्य  प्रदेश
 में  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगेंत
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 मजूर  की  गई  डेरी  विकास  योजना  को  कार्या-
 न्यित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  क्यि  गय  है  ,
 और

 (@)  क्‍या  इस  योजना  को  उच्चतर
 अधिकारियां  की  असावधानी  +  कारण  श्रभी
 तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सका  है  ?

 कृषि  जौर  सियाई  मन्रालय  मे  राज्य  मत्रो
 (भी  भानु  प्रताप  सिंह)  (क)  भारत  सरकार
 द्वारा  पशु  तथा  डेरी  विकास  कार्यक्रम  हेतु
 चालू  वश  के  लिए  बेतल  जिले  को  सखा  ग्रस्त
 क्षेत्र  कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  37  50  लाख  रुपए
 का  भ्रावटन  किया  गया  है  |  कार्यक्रम  म  500
 डेरी  यूनिटो  की  स्थापना  75  डेरी  सहकारी
 सोपायटिया  का  गढन  एक  द्गुतशीतन  कन्द्र
 की  स्थापना  एक  शक  सचयन  कद्र  की
 स्थापना,  75  सहकारी  सासायटिया  के  लिए
 प्रशिक्षण  का  आयोजन  गायो  क  लिए  बछडा
 पानने  का  केन्द्र  27  पश्‌,  चिकित्सानया  तथा
 ओऔपषधाजपा  को  दवाइया  की  द्रापनि  तथा  एक
 तक  जीकी  परिथो  जना  सैन  को  स्थापना  ब्रा
 परिकन्पित  है।

 (ख)  राज्य  सरकार  द्वारा  स्वीकृति
 देने  म  कुछ  विलम्ब  हुआ  था  क्याकि  राज्य  बजट
 मे  इन  योजनाआ  के  जिए  प्रावधान  व्यय  की
 नई  मद  व॑  रूप  म  शामिल  क्या  गया  था  तथा
 कुछेव  औपचारिकताए  पूरी  की  जानी  थी  t
 राज्य  सरकार  माच  978  व  श्रन्त  तक
 प्रावधान  का  उपग्रोग  में  लाने  की  आणा  करती
 है।

 Engineering  graduates  mm  C  P.WD

 828  SHRI  AGHAN  SINGH  THA-
 KUR  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques
 tion  No  4498  on  9th  December  4977
 regarding  ‘Need  for  graduate  Engine-
 ers  In  CPWD’  and  state:

 (a)  the  number  of  graduates  and
 Diploma  holders  separately,  selected
 for  the  post  of  Junior  Engineers

 (Civil)  during  last  three  Examuna-
 tions  conducted  by  CPWD,

 (b)  the  number  of  graduates  and
 Diploma  holders  separately  who  jon-
 ed  their  duties  against  the  above
 selections,  and

 (c)  the  number  of  the  graduates
 Junior  Engineers  who  resigned  their
 Services  during  the  last  three  }ears?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)

 (a)  ear  of  Faam-  No  of  _  candidates nation  selec’
 Graduates  Diploma

 holders

 January,  7076  24  84
 October  976  64  487
 July  37077  342  330

 candidates
 Joined  against  abou

 selections
 \b)  YearofExam:  No  of

 nation

 Graduates  Diploma holders

 Januar,  3976  Ir  a8
 October  7979  27  362
 July,  1977  48  233

 (c)  26  (Twenty  sir)

 Misappropriation  of  funds  in  D.D  A.

 829  SHR]  SAMAR  MUKHERJEE
 DR  V  A  SEYID  MUHAM-

 MAD
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  attention  of  Govern
 ment  has  been  drawn  to  the  allega-
 tion  made  bv  the  DDA  Employees
 Association  that  Government  ts  hid-
 ing  large-scale  corruption  in  the
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 authority  and  that  the  200  crore
 rupees  revolving  fund  has  disappear-
 ed  mysteriously;

 (b)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  institute  a  high  powered
 Central  enquiry  and  a  CBI  investiga-
 tion  into  the  DDA  mess;

 (c)  if  so,  whether  corrupt  officers
 will  be  suspended  during  the  time  of
 investigation;  and

 (१)  if  the  answer  to  (9)  be  in  the
 negative,  the  reasong  thereof?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  to  (५७).  The  Lt  Governor  of
 Delhi  has  been  requested  to  send  a
 report  on  the  allegations.

 Improvement  of  small  and  marginal
 farmers  through  land  reform

 1830.  SHRI  SAMAR  MUKIIERJEE,
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state
 the  steps
 take  to  protect  the  interests  ot  small

 Government  propose  to

 and  marginal  farmer,  and  improve
 their  purchasing  power  in  villages  by
 adopting  lund  reforms?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNAI.A)  The  following
 land-reform  measures  are  designed  to
 help  small  and  marginal  farmers

 (a)  State  Governments  have  been
 requested  to  provide  for  conferment
 of  ownership  rights  on  cultivating
 tenants

 (b)  Ag  long  as  tenancy  subsists,
 it  should  be  strictly  regulated,  so
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 that  the  tenant  is  not  subjected
 either  to  wilful  ejectment  or  rack-
 renting.

 (९)  The  landlords’  right  of  re
 sumption  of  tenants’  lands  has  been
 terminated  in  many  States.  Wher-
 ever  such  a  right  exists,  its  exercise
 is  subject  to  a  minimum  area  being
 left  with  the  tenant.

 (d)  Allottees  of  Ceiling-surplus
 land  are  provided  with  financial  as-
 sistance  for  bringing  their  lands
 under  productive-agriculture.

 Foodgrains  supplieg  to  States  after
 Cyclonic  devastation

 1831  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  toodgrains  sup-
 plied  to  the  State  Governments  after
 the  cyclone  devastation  of  Southern
 States,  State-wise,  and

 (b)  what  wag  the  foodgrain  stock
 position  of  Food  Corporation  of  India
 before  and  after  devastation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  The  total  alloca-
 tions  of  foodgrains  made  by  the  Cen-
 tral  Government  and  the  quantity  ac-
 tually  drawn  by  the  State  Govern-
 ments  against  the  allocations  are  as
 under



 20§  Written  Answers  PHALGUNA  I5,  899  (SAKA)  Written  Answers  206

 (Figures  in  thousand  tonnes)

 State  Total  Total
 alloca-  Quantity tionsof  drawn  bv
 Food-  the  State
 grains  Govern-

 ment.

 Andhra  Pradesh  Nov.  7077  24  ०  t2°5

 Dec.  977  44°90  72

 Kerala  a  Nov.  7977  56°0  94°8
 Dec.  3977  759°6  304°5

 Tamil  Nadu  Nov.  977  ig  67  784
 Dec.  3997  वदना  703°0

 Karnataka  Nov.  1977  30°4  24°70
 Dee.  3077  304  23°7

 Note  :—(+)  The  total  allocations  of  foodgrainsindicated  above  include  allocations  made  to  the  State
 Governments  under  the  normal  monthly  allocations  against  the  demands  of  the  State
 Govts.  and  the  spec  ial  allocations  as  gratutious  reliel  for  issue  in  cyclone  affected  areas  of
 Kerala,  Andhra  Pradesh  and  Tamil  Nadu.  In  the  case  cf  Kerala,  the  allocations
 offoodgrains  also  include  aflocations  made  under  thr  scheme  for  generation  of  additional
 employment  opportunities  in  Rural  Areas  on  maintenance  of  public  works  ete.

 (2)  ‘Fhe  hgures  under  'l'amil  Nadu  include  Pondicherry  also.

 (6)  The  stock  position  of  foodgrains  held  by  the  Food  Corporation  of  India,  including  paddy  in
 an  terms  of  rice,  was  as  under  ‘—

 State

 (Figures  in  thousand  tonnes)

 Andhta  Pradesh
 Kerala
 Tamil  Nadu
 Karnataka

 As  on  As  on
 I-79  I-2-I978

 1082"  9  995"  7
 3369  384

 I03I-  5  985°8
 49578  353  4
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 Storage  gap  of  foodgrains  stock  and

 public  distribution
 1832,  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  expected  storage
 gap  of  foodgrains  stock  and  public
 distribution  this  year;  and

 (b)  how  much  stock  of  foodgrain
 the  Food  Corporation  of  India  _  is
 having  now?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  and  (b).  The  total  stocks
 of  foodgrains  with  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  as  on  1-2-1978,  was  of
 the  order  of  about  34.3  mullion  tonnes
 out  of  which  about  9.2  million  tonnes
 was  stored  in  covered  accommodation
 owned  and  hired  by  the  F.C.I.  and
 about  5.l  million  tonnes  in  CAP
 storage  (cover  and  plinth):  It  38  diffi-
 cult  to  predict  the  gap  in  the  storage
 accommodation  during  the  remaining
 Part  of  the  978  as  it  would  depend
 upon  the  level  of  internal  procurement
 and  leve]  of  public  distribution  which
 in  themselves  are  dependant  upon  a
 number  of  variable  factors.  Every
 effort,  however,  is  being  made  to  create
 additional  scientific  storage  capacity.

 Development  grants  to  colleges  in
 towns  and  rural  areas

 1833.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  colleges  in  small
 towns  and  rural  areas  are  getting
 developmental  grants,  State-wise;

 (b)  how  many  such  colleges  can
 not  avail  this  concession  due  to  lack
 of  fulfilling  conditions,  State-wise;  and

 (c)  what  are  the  proposals  under
 consideration  to  help  higher  educa-
 tion  in  rural  areas?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (c).  According  to  the  in-
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 formation  furnished  by  the  University
 Grants  Commission,  the  Commission
 has  recently  decided  to  relax  the  muini-
 mum  eligibility  conditions  with  8  view
 to  assist  colleges  located  in  rural/
 backward  areas.  Under  these  relaxed
 conditions,  a  college  located  in  a  rural/
 backward  area  will  be  entitled  to  deve-
 lopment  assistance  from  the  Commis
 sion  if  it  has  a  student  enrolment  of
 200  and  teacher  strength  of  0  against
 the  normal  requirement  of  400  and  20
 respectively.  A  statement  showing  the
 number  of  colleges,  which  were  assisted
 under  the  relaxed  conditions  and  the
 number  of  those  who  could  not  avail
 of  the  assistance,  State-wise,  is
 attached.

 Statement

 State-wise  ent  indicating  the  be:
 of  colleges  assisted  by  U.G.C.  under  the
 relaxed  conditions  and  the  number  of  those
 who  could  not  avail  of  the  assistance.

 Number  of  Number  of
 colleges  colleges S.No.  Name  of  the  assisted  which

 State  under  =  could  not
 relaxed  avail
 conditions  assistance

 i,  Kerala.  76
 2  Andhra  Pradesh  gt  8

 g.  Karnataka  2  tg
 co  TamilNadu.  7  5
 5.  Rajasthan  8  32
 6.  Maharashtra.  25  ara
 7.  Bihar  64  ™%
 8.  Orissa  +  7  34
 9.  Nagaland  a

 to.  Meghalaya  4
 coos  Mizoram  2
 Wd  West  Bengal»  36  ~
 0  Assam.  WB
 i4.  Manipur  °  5  2

 ‘15.  Arunachal  Pradesh  I
 16.  Punjab.  39  2
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 20

 t  2  3  4

 गए,  Haryana  9  I

 18,  Jammu  =  and
 5  A

 ig.  Gujarat  3  7
 20,  Madhya  Pradesh.  3  4
 at,  Uttar  Pradesh.  g8  42

 Rice  procured  from  Balaghat  District

 1884,  SHRI  KACHARULAL  HEMRAJ
 JAIN  Will  the  Manister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 40  state:

 (a)  the  total  quantity  of  rice  pro-
 cured  by  Government  from  Balaghat
 district  in  Madhya  Pradesh  quring
 the  last  three  years,  year-wise  and
 the  :ate,  at  which  procured,  and

 (b)  the  attitude  of  the  Government
 towards  ~he  minor  urigation  scheme
 an  the  District?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  The  quantity  of  rice  pro-
 Cured  by  Government  agencies  from
 Balaghat  district  in  Madhya  Pradesh
 alongwith  the  rates  at  which  procured
 during  the  last  three  years  are  given
 below:

 Khari
 Marketing  Season  Quantity  Procurement

 procured  rate
 (In  Tonnes)  (Rs__  per

 Qu)

 9974°75  2178  :6—228
 3975-76  के  39954  120-132,
 1976-77 -  0  16461  23—93

 (b)  It  has  been  reported  by  the
 State  Government  that  as  per  figures
 worked  out  in  ‘1975-76,  the  total  net
 sown  area  in  Balaghat  district  i»  679
 lakh  acres  of  which  2.69  lakh  acres  38
 under  irmgation.  This  works  out  to
 39.6  per  cent  against  the  average  of  9.6
 percent  for  the  whole  state  During
 ‘1976-77  and  ‘1977-78,  a  total  number  of
 46  minor  irrigation  Schemes  costing
 Rs  247.43  lakbs  with  proposed  uriga-
 tion  of  7665  acres  have  been  sanction-
 ed,  Out  of  these,  74  Schemes  are  in  the
 Tribal  areas  costmg  Rs  ‘198-67  lakhs
 and  are  likely  to  irmgate  4005  acres.
 In  all  79  mnor  irmgation  works  costing
 Rs.  350  lakhs  are  under  constructions
 in  the  dustrict.

 सौरा्र,  गुजरात  में  मंगफनों

 835  शी  धमंसिह  भाई  पटेल  :
 क्या  कृषि  और  सिलाई  मती  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  गजरात  के  सोराष्ट्र  क्षेत्र  में
 मगफली  का  उत्पादन  बढाने  के  लिये
 डा०  कुरियन  द्वारा  कोई  योजना  बनाई  गई
 है,  जौर  यदि  हा,  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या
 है,

 (ख)  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में
 कितना  परिव्यय  होगा  और  इस  परिव्यय
 का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाएगा  ;

 (ग)  इससे  मूगफली  का
 कितना  और  कब  बढ़ेगा  ,  और

 उत्पादन

 (ध)  क्या  इस  प्रयोजनाथ  विश्व  बैक
 से  कोई  सहायता  मिलने  की  सभावना  है
 और  यदि  हा,  तो  कब  ब्ौर  उसकी  राशि
 कितनी  है  ?

 कृषि  धौर  सिचाई  मंत्रों  (श्री  सुरजीत
 सिह  बरगाला)  :  (क)  जी  हा।  गुजरात
 के  लिये  डा०  कुरियन  द्वारा  तैयार  की  गई
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 योजना  का  उद्देश्य  किसानों  को  ऐसी
 तकतनीके  भपनाने  मे  सहायला  करना  है
 जिनसे  मौसमी  विभिन्नताशों  के  अनुसार
 मूगफली की  फसल  की  दुबंलता  कम  होगी
 शौर  उपज  में  वृद्धि  होगी  इससे  हर  वर्ष

 मूल्यों  मे  स्थिरता  श्राएगी  जिसके  परिणाम-
 स्वरूप  उत्पादक  की  आय  मे  वृद्धि  होगी।
 इस  उद्देश्य  के  लिये,  मृगफली  के  उत्पादन,
 परिसंस्फसरण  व  विपणन  का  समन्वय
 तिलहन  उत्पादक  सहकारी  संस्थानों  का
 एक  संघ  बनाकर  किया  जाएगा।  योजना
 की  मुख्य  विशेषताए ंये  है  —

 (1)  उपयुक्त  स्थानों  पर  फार्मों  की
 स्थापना  करके  बीजो  का  उत्पादन
 करने  तथा  उत्पादको  की  सहकारी
 संस्था  को  उनकी  आपूर्ति
 करने  की  व्यवस्था  करना  ।
 य  फार्म  भ्रनुकुली  श्रनुसन्धान
 का  भी  कार्य  करेगे।

 (ii)  उत्पाद  की  समन्वित  मूल्यों
 पर  अधिप्राप्ति  श्रौर  परिसस्करण

 |  की  व्यवस्था  करना।

 (iii)  उपभोक्ता  सहकारी  सस्थाओं
 के  माध्यम  से  बनस्पति  तेलो
 का  विपणन  करना।

 (ख)  इस  समय  परिव्यय  की  सही
 राशि  ज्ञात  नही  है।  तथापि,  7  वर्षो

 की  अवधि  के  लिये  भ्रनुमानित  परिव्यय
 jiso  करोड  रुपये  है।  इस  परिव्यय

 का  उपयोग  मूगफली  के  समन्वित  उत्पादन
 परिसंस्करण  व  विपणन  की  व्यवस्था  करने
 में  किया  जाएगा।

 (ग)  योजना  के  कार्यान्वयन  द्वारा
 मूंगफली  के  उत्पादन  मे  संभावित  बृद्धि
 के  अनुमान  झभी  तैयार  नहीं  किए  गए
 है
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 (4)  इस  उद्देश्य  के  लिये  विश्व  बैंक
 से  कोई  सहायता  प्राप्त  करने  का  विचार
 नहीं  है  ।  तथापि,  परियोजना  के  लिये
 अपेक्षित  धनराशि  को  उपहार  में  प्राप्त
 तिलहनो  भौर  वनस्पति  तेलों  की  भारत  में
 बिक्री  करके  प्राप्त  करने  का  विचार  है।

 गन्ने  के  मूल्य  में  वृद्धि  करन  को  मांग

 1836.  श्री  धर्म  सिह  भाई  पटेल  :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली
 मे  23  दिसम्बर,  977  को  किसान
 दिवस'  को  श्रायोजित  रेली  में  गन्ने  का  मूल्य
 i5  रुपए  प्रति  क्विंटल  घोषित  किया  गया

 था  अ्रथवा  इसकी  माग  की  गई  थी  शौर  यदि
 हा,  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की  है  भ्रथवा  करने  का  विचार  है,

 (ख)  नवम्बर,  977  4  शब  तक
 महीनेवार,  राज्यवार,  चीनी  का  मृल्य
 प्रति  क्विटल  क्‍या  रहा  ,  और

 (ग)  सरकार  ने  इस  बात  को
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  है  कि  किसानो  को  समय  पर  गन्ने  का
 उचित  मूल्य  प्राप्त  हो  ?

 कृषि  झ्ोर  सिचाई  संज़ञालय  में  राज्य
 संतरी  भी  भान  प्रताप  सिंह) :  (+क)
 समाचार  प्रो  मे  प्रफाशित  समाचारों  से
 पता  चला  था  कि  रेली  मे  एक  प्रस्ताव
 पारित  किया  गया  था  जिसमे  गन्ने  के  5  कुठ
 प्रति  क्विंटल  के  मूल्य  की  माग  की  गयी
 थी।  तथापि,  सरकारी  तौर  पर  कोई
 ऐसी  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई।  भ्रत  इस
 सम्बन्ध  मे  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई।
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 (ख)  एक  विवरण  संलग्न  है,
 जिसमें  न्यूनतम  भ्रधिसूचित  मूल्य  श्र
 मौजूदा  चीती  मौसम  (1977-78)  के
 दौरान  फैक्ट्रियो  हारा  दिए  जा  रह  वास्तविक
 मूल्य  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  (परिशिष्ट-1)

 (ग)  गन्ना  उत्पादो  को  समय  पर
 गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  पग
 उठाए  हैं

 (i)  गन्ने  के  मूल्य  का  विलम्ब  से
 भुगतान  करने  वाली  चीती  फैक्ट्रियों
 पर  रोक  लगाने  के  लिए  गन्ना
 (नियन्त्रण)  ऑ्रादेश  में  2-2-78

 से  सशोधन  क्र  दिया  गया  है  जिसमे
 यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  विलम्ब

 विवरण

 से  भुगतान  करने  की  दशा  में
 5  प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज
 लिया  जाएगा।

 (ii)  163-78  से  सभी  जोनो'
 में  लेवी  चीनी  के  निकासी  मूल्यो
 में 18.  03  रुपये  प्रति  क्विटल
 की  वद्धि  कर दी  गई  है  ताकि
 फैक्ट्रिया  सक्षम  रूप  से  कार्य
 कर  सके  और  राज्य  द्वारा  बताए
 गए  मूल्यों  का  भुगतान  कर  सके  ;
 और

 (iti)  गन्ने के  मूल्य  के  बकायो  को
 कम  से  कम  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारो  से  बराबर  बातचीत  की
 जाती  है  1

 फम्ट्रिया  द्वारा  दी  गई  सूचना  पे  श्रतुसार  विभिन्न  राज्यों  की  फैक्ट्रिया  क॑  लिए  श्रधियुचित  गन्ने
 के  मूल्य  कारज  और  977-78  मायम  व  दौरान  फ्री  के  दरवाजे  पर  फीडिया  द्वारा  वास्तव
 में  दिय  गये  |  दिय  जा  रहे  माय  7  बतान  वाला  विवरण  1

 (  रपय  प्रति  क्विलत  )

 राज्य  न्यूनतम  अभ्रधिसूचित  फैविट्रया  द्वारा  दिया
 मय  गया  नन्य

 उत्तर  प्रदेश  8  50से  ]  00  32  50@M73  50

 बिहार  8  50स  0  80  I2  25 से  i2  50

 पजाब  8  60से  0  20  3  50

 हरियाणा  8  50 से  9  80  43  50

 असम  8  50 से  9  0  li  00  --परिवहन
 राज  सहायता

 पश्चिमी  उगाल  9  3079  40  I2  50स  4  50

 उडीमसा  8  50 से  8  80  Ll  00स  l4  20

 मध्य  प्रदेश  8  50 मे  0  20  I2  50
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 2  3

 राजस्थान  8.  50  से  10.  20  12.25%  14,  25

 महाराष्ट्र  8.50% 12.40  9.30*  3 16.20*

 गुजरात  8.50  से  2.  80  9.00%  से  14.13%

 आनक्  प्रदेश  8.504  10,  80  9.50%  से  12. 00*

 तमिलनाडु.  8.50%  0  00  @@p9.  30%  से  12.  70*

 कर्नाटक  8.50% 11.30  10.60% ©  24  60*

 केरल  मर  8.50%  8.  60  3.00

 पाडिचेरी  हे  8.70  9  30*

 नागालैण्ड  हे  5  8.60  ll  25

 गोभा  8.60  6.50

 @  ज्ञात  हुआ  है  कि  '  काशी  नामक  एक  फेक्ट्री  2  25  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  भुग-
 तान  किया  है।

 #सहकारी  फैक्ट्रियों  द्वारा  अधिकतर  खेत  पर  श्रम्रिम  तौर  पर  दिए  गय  ये  अ्रस्थायी  मूल्य
 है  1

 @@  बल्‍्लोर  की  एक  फैक्ट्री  ने  शुरू  में  50  रुपये  यति  क्विटल  की  दर  से  भूगतान  उरता  गुरू
 किया  था  लेकिन  श्व  यह  i.50  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  भुगतान  कर  रही  है  1

 राध्यों  को  सिंचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं

 837.  श्री  धर्मसिंह  भाई  पटेल  :  क्‍या
 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि:

 (क)  गेहूं,  कपास,  मगफली,  धान  शौर
 गन्ने  की  खेती  के  लिए  इस  समय  राज्यवार,
 प्रति  एकड़  अ्रथवा  हैक्टर  उपलब्ध  सिचाई
 सम्बन्धी  सुविधाएं  क्‍या  है  ;

 (ख)  सभी  राज्यों  में  गृजरात
 की  सिंचाई  सुविधा  की  कम  दर  होने  के  क्या
 कारण  हैं  ;

 (ग)  गुजरात  में  सिंचाई  सुविधाश्रों
 को  बढ़ासे  झथवा  न्य  राज्यों  के  समान

 इस  राज्य  को  सिचाई  सुविधा  देने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  क्‍या  कार्यवाही  करने
 का  है  ,  श्रौर

 (घ)  क्‍या  सभी  राज्यों  को  समान
 सिंचाई  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 कृषि  झौर  सिद्याई  मंत्री  (श्री  सुरजीत
 सिंह  बरताला)  :  (क)  =  1974-75.
 के  वर्ष  (जिसके  लिए  भ्रद्यतन  अकड़े  उपलब्ध
 है)  के  लिये  नवीनतम  भूमि  उपयोग
 आंकड़ों  के  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  से  धान,
 गेहूं,  कपास,  मूंगफली  भ्रौर  गन्ने  के  श्रन्तर्गत
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 कुल  फसल  क्षेत्र  की  तुलना  में  सिचित
 क्षेत्र  की  प्रतिशतता  संलग्न  बिवरंण  में  दे
 दी  गयी है

 (ख)  प्रनुबन्ध  में  प्रतीत
 कि  विभिन्न  फसलों  के  लिए  उपलब्ध
 सिंचाई  सुविधाओं  की  प्रतिशतता  गुजरात
 में  निम्ततम  नहीं  है  (परन्तु  यह  भ्रखिल
 भारतीय  श्रीसत  से  कम  श्रवश्य  है)  ।  राज्य
 में  सिंचाई  की  निम्न  प्रतिशतता  मुख्यतया
 राज्य  मे  प्रपर्याप्त  जल  संसाधनों  के  कारण

 है  विशेषत.  उत्तरी  गुजरात,  सौराष्ट्र  श्ौर
 कच्छ  क्षेत्रों  में,  क्योंकि  वहां  वर्ष  के  लगभग
 चार  महीनों  मे  कम  वर्षा  होती  है  1

 होता  है
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 (ग)  राज्य  सरकार  ने  सिंचाई

 सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिये  कई  बड़ी-मध्यम  व
 छाटी  योजनाएं  शुरू  की  हैं  और  इस  कार्यक्रम
 के  लिये  प्रत्येक  योजना  में  वित्तीय  व्यवस्था
 को  बढ़ाया  जा  रहा  है।

 (घ)  एक  क्षेत्र  मे  सिंचाई  सुविधाझों
 का  विकास  जल  संसाधनों  की  उपलब्धि
 पर  निर्भर  करता  है  और  प्रत्येक  राज्य  में

 उपयोग  मे  न  आए  हुए  संसाधनों  का

 यथाशी क्र  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  हर
 सम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा  है

 विवरण

 कप  राज्य  का  नाम  ध्रान  गेहू  मूगफली  गन्ना  कपास
 स्पा  (चावल)

 1.  प्रान्ध्र  प्रदेश  95.1  60.0  5.6  98  5  l2.!

 2  श्रम  (क)  33  8

 ie  बिहार  33,3  63.9
 '

 27  0  38.  2

 A  गजरात्  24  8  TA.A  2.9  73.2  I8.9

 5.  हरियाणा  y3.1  88.6  gt  89.4  98.8

 6.  हिमाचल  प्रदेण  54.  8  6.9  25.0

 7.  जम्म्‌  प्रौर
 कम्मीर  92.0  23.0  i00,0  5.5

 8.  कर्नाठक  63.5  2.7  6.3  00.0  7.2

 oo  केरल  1,  4  40  0

 L0.  मध्य  प्रदेश  I2.7  22.1  0.4  95  ख.

 ll.  महाराष्ट्र  25.7  39.1  2.6  300  0  2.0

 i2.  गणिपुर  42  6

 13.  मेघालय  45.0

 14  नागार्लण्ड  58.5

 i5.  उड़ीसा  24,4  8i.8  25.2
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 क्रम.  राज्य  का  नाम  धान  बॉड  मूगफली  गन्ना  कपास
 सख्या  (चावल)

 16.  परजाब  95.3  88.  9  22.6  89.4  99.1
 17.  राजस्थान  40.0  72.6  6.6  96.1  76.8
 18.  सिक्किम

 l9.  तमिलनाड़  90.6  7.3  00.0  40.0

 20.  बिपुरा  7.0  69.0  os  50.0

 21.  उत्तर  प्रदेश  20.8  74.5  0.7  7l.6  88.9

 22.  पश्चिम  बगाल
 (@)  28.7  40.  40.7

 23.  कुन  राज्य  38.  8  5i.  8.6  76.4  2  6

 (4)  953-54.  बप  के  झ्राकडा  पर  श्राधारित  ।

 (@)  967-68  47  के  झाकड़ो  पर  आधारित  |

 American  Soyabean  Oil  for  Cyclone
 Affected  People

 1838.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  American  Soya-
 bean  oil  sent  for  cyclone  affected
 people  has  been  taken  away  in  tran-
 sit;

 (b)  whether  a  large  number  of
 empty  tins  of  Soyabean  णो  sent  from
 America  as  an  assistance  has  been
 found  in  a  pond  near  Sihor  town  in
 Madhya  Pradesh;

 (ce)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  to  detect  the  racket  indulg-
 ing  7  such  a  heinoug  crime;  and

 (d)  whether  such  a  racket  has  so
 far  been  unearthed?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  to  (d).  The
 Department  of  Agriculture  has  had  no

 information  on  this  matter  so  far.
 However,  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  and  the  concerned  Munis-
 tries/Departments  of  the  Government
 ra  India  are  being  consulted  in  this
 regard.

 स्वतंत्रता  झ्रान्दोलन  का  इतिहास  लिख।  जाना

 I839.  श्री  श्रोम  प्रकाश  ब्यागों  8
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  ह... अ  संस्कृति
 मन्नी  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  देश  के  स्वतंत्नता  संग्राम
 में  भाग  लेने  वाले  क्रान्तिवारियों  का  प्रामाणिक
 इतिहास  सरकार  की  ओर  से  नही  लिखाया
 गया  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 है;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसा
 इतिहास  लिखाने  का  है  और
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 (8)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण
 ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  जौर  संस्कृति
 मंत्री  [हान  प्रताप  चचग्दा  ख) :  (क)
 से  (घ)  भारत  सरकार  ने  डा०  तारा  चन्द
 द्वारा  सम्पादित  भारत  का  “स्वतंत्रता
 आन्दोलन  का  इतिहास”  चार  खण्डों  से

 प्रकाशित  किया  है।  सरकार  ने  “हु  इज
 हु प्राफ  इडियन'  मार्टयर्ज”  के  तीन  खण्ड
 भी  प्रकाशित  किए  हे  ।  इतके  अलावा
 देश  के  स्वतत्नता  सग्राम  के  क्रान्तिकारियों
 का  एक  अलग  इतिहास  प्रकाशित  करने
 का  सरकार  का  कोई  प्रन्ताव  नही  है
 सरकार  का  यह  मत  है  कि  सब  से  अच्छा
 यही  है  कि  इतिहास  का  प्रकाशन  इति  सकारो
 पर  ही  छोड  दिया  जाए  ।

 कस्त्री  को  उपलब्ध्ता  ट्लौर  कस्तूरी  मग  का
 सरकण

 i840.  श्री  चतुर्भुज :  क्‍या  कृषि
 और  सिलाई  मत्री  यह  बताने  की  क््पा
 करेग  कि  क्‍या  देश  म  कस्तुरी  मूगो  को  सरक्षण
 देकर  तथा  उतकी  सख्या  म  वृद्धि  करके
 सरकार  द्वारा  स्वदेशी  उपयोग  तथा  निर्यात
 के  लिये  कस्तूरी  उपलब्ध  करने  के  लिय
 क्या  उपाय  किये  जा  रहे  है?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्री  थनी  सुरजीत
 सह  बरनाला)  :  देश  में  निर्यात  व्यापार  के
 लिए  अत्यधिक  शिकार  व  चोरी  क्यि  शिकार
 के  परिणामस्वरूप  कस्तूरी  मृग  खतरे  से
 पडी  हुई  एक  प्रजाति  बन  गई  है।  इसे
 विलुप्त  होने से  बचाने  के  लिए,  इसे  वन्यप्राणी
 (सरक्षण)  भ्रधिनियम,  .972  की  प्रनुसूची
 ?  मे  सम्मिलित  किया  गया  है,  जिसके

 प्रन्तगेत  कस्तूरी  मृग  का  शिकार  प्रतिबंधित
 है  7  इसको  निर्यात  व्यापार  नियन्तण
 झादेश  की  अनुसची  भाग  “के”
 में  सम्मिलित  किए  जाने  के  कारण  कस्तूरी
 के  निर्यात  व्यापार  की  भी  भ्रनुमति  नहीं  दो
 जाती  है।

 पर्वतीय  श्रावास  स्थलों  के  कुछ
 वन्यप्राणी  आरक्षित  क्षेत्रों  मे  कसूर  मृग
 को  सरक्षण  देने  से  यह  श्राशा  की  जाती
 है  कि  इसकी  सख्या  में  वृद्धि  होगी।
 सरकार  का  देश  मे  और  निर्यात  व्यापार
 के  लिये  कल्ष्त्री  उपलब्ध  कराने  का  प्रभी
 कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।

 झालावाड़ों  राजस्थान  में  छोटो  सिचाई  योजना
 के  लिए  फेन्रीय  सहायता

 i84..  श्री  चतुरभुज :  क्‍या  कृषि
 शर  सिचाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  राजस्थान  के  झाजावाड  जिले
 में  किस-किस  छोटी  सिचाई  योजना  को

 केन्द्रीय  सहायता  दो  जा  रही  है  और  प्रत्येक

 योजना  के  बारे  मे  इस  समय  क्‍या  स्थिति

 है  और  इनके  कक्‍य  तक  पुरा  हो  जाने  की

 सभावना  है  ?

 कृषि  और  सिखाई  मंत्री  थी  सुरजीत
 सिह  बरनाला)  :  कन्द्रोय  सहायता  राज्य

 की  सम्पूर्ण  वाषिक  यांजना  के  लिए  एक-मश्त
 ऋण  तथा  अनदान  के  रूपम  दो  जाती  है
 तथा  यह  विकास  योजना  के  क्सी  विशिष्ट

 शीर्ष  से  सम्बद्ध  नहा  हांती  है।  प्रत

 राजस्थान  के  झानावाड  जिले  मे  लघु
 सिंचाई  योजनाओ्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 देने  का  प्रश्नही  नहीं  होता
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 Tapping  Himalayan  Water  Resources

 842  SHRI  VISAY  KUMAR
 MALHOTRA.

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK

 SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  what  is  the  specific  nature  of
 the  plan  for  tapping  Himalayan  water
 resources  announced  iecently  by  the
 Prime  Minister  at  Gauhat:  as  report-
 ed  in  the  Hindustan  Time,  of  6th
 February,  ‘1978,  and

 (0)  what  are  the  objectives  intend-
 ed  to  be  achieved  by  this  plan  and
 how  much  money  and  time  will  be
 needed  to  achieve  the  objectives?

 IHE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJ.:
 SINGH  BARNALA)  (a)  and  (b)  Thre
 38  no  specific  plan  for  tapping  Him  +
 layan  water  resources  However,  Cupt
 Dastur  has  suggested  4  Garland  (  inal
 Screme  envisaging  construction  of  a
 Himalavin  Canal  connec  ling  Ravi  te
 Brahmaputia  along  the  southern  slopes of  the  Himalayas  and  extending  beyong Brahmaputra  with  imitegrated  re  ei~
 ४०३३  and  subsidiaty  canal,  from  the
 Himalavan  Canal  at  tight  angles  at two  miles,  yn  crval  The  waters  of  the Himalavan  Canal  are  further  proposed to  be  transferred  to  another  cant: called  Centra}  and  Southern  Garland Canal  encompassing  the  Central  and
 Southern  Peninsula  through  five  pipes of  I2  ft  dia  cach  (which  can  be  in-
 ercaed  Jf  necessary)  ot  two  points The  Centril  and  Southern  Garland Canal  will  have  200  integrated  reser-
 voirs  on  the  various  Iver,  and  subsi-
 diary  canals  at  two  miles  interval  fiom
 the  main  canal  Construction  of  re-
 Servoirs  near  Nagaur  with  a  cap  icity of  300  million  acre  ft  and  on  the  Sone
 river  with  a  capacity  of  100  millon
 acre  ft  are  also  proposed  The  obyec-
 tive  of  the  scheme  is  to  tap  the  Hima-
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 Jayan  water  resourceg  for  utulsation
 in  regiong  of  water  deficiency

 The  scheme  involves  many  complex
 issues  and  it  is  too  early  to  arrive  at
 and  estimated  cost  and  time  schedule
 at  this  stage

 दिल्‍ली  में  वाय  प्रदूषण

 4843  श्री  हरगोबिन्द  बर्मा :  क्‍या
 निर्माण  और  झावास  तथा  पृति  और  पुनर्वास
 मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (+)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में
 वायु  प्रदूषण  राकने  हेतु  सरकार  ने  किसी
 अमरीकी  फ्म  से  बातचीत  की  श्रौर

 ख)  यदि  हा  ता  कसि  र्फ्मं  से  और
 किन  शर्ता  पर  बातचीत  की  गई  है  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पूति  और

 पुमर्वास  मी  (क्री  सिकन्‍्दर  कहत)  :  (क)  और
 (ख)  दितली  विद्वन्‌  बितरण  सस्थान  ने  एक

 अमरीकन  फर्म  यूनिवर्सल  श्रायल  प्राडेक्ट्स
 कम्पनी  के  मैसस  एयर  कारक्शन  डिवीजन  से
 एक  विणएज्ञ  का  हन्द्रप्रस्थ  पावर  स्टेशन  वे
 यूनिट  सरया  2  3  और  ॥  के  मौजुद्दा  प्रदण
 निरोधक  सयत्रना  की  स्थिति  का  अध्ययन
 करते  ओर  उनके  काय  में  सुधार  लानत  के
 बारे  म  सलाह  देन  के  लिए  आमन्त्रित  क्या
 था  ।  फ्म  के  विशेषज्ञ  की  यात्रा  और  भारत
 में  ठहरन  का  व्यय  ढिल्ली  विद्युत  वितरण
 सस्थ।न  ने  वहन  करना  मान  लिया  था  ।

 Proposeq  Mass  Rally  by  Primary
 School  Teachers

 844  SHRIMATI  PARVATHI  KRI-
 SHNAN  Wu  the  Minster  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Primary  teachers
 all  over  the  country  have  decided  to
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 stage  a  mas,  rally  before  the  Parlia-
 ment  on  March  27,  978  to  press  for
 their  demands;  and

 (b)  ff  so,  the  details  and  Govern-
 ment’s  reactien  to  their  demands?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI-
 MATI  RENUKA  DEVI  BARAKA-
 TAKI):  (a)  The  Government  has  no
 information  in  the  matter.

 (b)  Does  not  arise

 वदिलली  विकास  प्राजिकरण  हारा  कसजोर
 बगों  को  कलेटों  का  झावंदम

 I845.  श्री  दयाशम  शाक्य  :  क्‍या
 निर्माण  और  भ्रावास  तथा  पूंति  और  पुनर्वास
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  हरिजनों  और  घरेलू  कर्मचारियों  के
 लिए  फ्लैंटो  के  आवटन  की  जनवरी,  978
 मे  घोषणा  की  है,  और

 (ख)  प्दि  हा,  तो  उन  फ्लैटो  को  कब
 तक  प्रावंटित  कर  दिया  जाएगा  और  कीमत
 का  भुगतान  किस  प्रकार  लिया  जाएगा  ?

 जिर्माण  भौर  नानात  तथा  बूति  और
 पुनर्थास  त्र  (क्रो  लिकादर  स्त)  :  (क)
 जी,  हा  ।

 (ख)  झावेदन  पत्र  प्राप्त  करने  की
 अन्तिम  तारीख़  25  जनवरी,  978  थी  ।
 293  श्राबेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  है।  भावेदन

 पत्नो  की  जाच  करने  के  बाद  आवंटन  किया
 जाएगा  ।  मकानो  की  कीमत  लगभग  4500/-
 रुपये  प्रति  मकान  होगी  जिसमे  भूमि  की
 कीमत  शामिल  नहीं  होगी  ।  900  स्पये
 (मामूली  समयोजन  के  असूसार)  आवटन

 की  पेशकश  स्वीकार  करने  के  समय  देने
 होगे  ।  भाश्तीय  स्टेट  बैक  ने  झ्रावेदको  को

 3852  LS—8

 3600/-  रुपये  का  कर्जा  दैने  की  व्यवस्था
 की  है  यदि  बैंक  ट्वारा  उन्हें  पाल  माना  जाएगा  ’
 यह  राशि  एकमुश्त  दी  जाएंगी  t

 सहारनपुर  में गद  शीर  गुड़  का  कम  च््ल्य

 1846.  श्री  व्धाराण  शाक्य  :  /क्‍या
 कृषि  और  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेगे  कि

 (क)  देश  के  विभिन्न  राज्यों  मे  दिस-
 म्बर,  977  और  जनवरी,  i978  के
 दौरान  मझे  शौर  गुड  के  मूल्य  क्या  थे;

 ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  सहारनपुर  जिले  में  गन्ना  की  पेराई  करमे
 वाले  निजी'  मालिको  ने  6  भौर  7  रुपये  प्रति
 क्विंटल  की  दर  से  गन्ने  का  भुगतान  किया  है
 और  गूड  के  मूल्य  भी  00  स्चये  प्रति
 बिवटल  से  भ्रधिक  नहीं  बढे  है,  औौर

 (ग)  गन्ना  कृषकों  को  भारी  हानि  होने
 से  बचाने  के  लिये  सरकार  हारा  क्‍या  कार्य-
 बाही  की  गई  है  ?

 धि  श्ौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  (सी  भान्‌  प्रताप  सिह):  (क)  दिसम्बर,
 977  भौर  जनवरी,  978  के  दौरान

 विभिन्न  राज्यों  मे  गुढ  के  थोक  मूल्मों  को
 बताने  वाला  एक  विवरण  (परिकिष्ट-1)
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  प्रम्बालय
 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  LT  1712/78)
 चीनी  मौसम  i977-78  में  न्यूनतम  झधि-
 सूचित  मूल्य,  साथ-साथ  देश  के  विभिन्न
 राज्यों  में  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों
 को  वास्तव  में  दिए  जा  रहे  मूल्यों  को  बताने
 वाला  एक  श्म्य  विवरण  (परिशिष्ट-2)  t
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  [प्रन्थालय
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  ्  1712/78)
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 आन्ध्र  प्रदेश,  उत्तर  प्रदेश  और
 हरियाणा  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  खंडसारी
 यूनिटों  के  लिए  निर्धारित  गन्ने  के  मूल्यों  को
 बताने  वाला  तीसरा  विवरण  भी  सभा  पटल  पर
 रख  दिया  गया  ह  an  [  प्रस्थालय  में  रखा  गया  |
 बेखिए  संख्या  LT  1712/78]

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  न
 सूचित  किया  हे  कि  उन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर
 खडसारी  यूनिटो  द्वारा  गन्ना  खरीद  जाने  के
 बारे  में  शिकायते  प्राप्त  हुई  है  1

 उत्तर  प्रदेश  के  सहारनपुर  जिल  में
 चल  रहे  गुड  के  मूल्यों  के  बारे  मे  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  -  तथापि,  हापुड,  कानपुर
 और  मुजफ्फरनगर  के  विपणन  केन्द्रों  में
 दिसम्बर,  977  से  20-2-78  की  भ्रवधि
 के  दौरान  90707  से  25  रुपये  प्रति
 क्विंटल  के  बीच  मूल्य  चलते  रहे  है  t

 (ग)  गुड  उद्योग,  जोकि  गन्ने  के
 उत्पादन  का  पर्याप्त  भाग  उपयोग  मे  लाता
 है,  वस्तुत.  बिना  लाइसेस  वाला  तथा  अनि-
 बंतित  एक  कुटीर  उद्योग  है  1  इसके  उत्पादन
 अथवा  मूल्य  पर  कोई  नियत्रण  नहीं  है  ।
 तथापि,  सरकार  देशभर  की  निर्यात  पात्र
 चीनो  फैक्ट्रियों  तथा  उत्तर  प्रदेश,  हरियाणा
 झौर  प्रान्ध्र  प्रदेश  में  स्थित  खण्डसारो
 कारखानों  द्वारा  देय  गश्ने  के  मूल्यो  को  निर्धारित
 करती  है  झौर  उत्पादको  को  लाभकारी  मूल्य
 सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।  गुड  उत्पादक
 कारखानों  को  गे  की  सप्लाई  करने  वाले
 गन्ना  उत्पादकों  के  हितो  को  रक्षा  करने  के
 लिए  निम्नलिखित  उपाय  फ़िये  गये  है

 प)  निर्यात  की  जाने  वाली  मात्रा
 पर  बिना  कोई  प्रतिबन्ध  लगाए
 गुड  के  निर्यात  करने  को  अनुमति
 दे  दी  गई  है  ।

 (॥)  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
 संघ  ने  समर्थन  मूल्य  पर  गुड
 की  खरीदारी  शुरु  कर  दी  है
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 ताकि  गुड़  के  मूल्य  लगभग  25
 रुपये  प्रति  क्विंटल के  स्तर  तक
 पहुंच  जाए  |

 हस्तिनापुर  में  नहर  का  कार्य

 18 1],  शबी  बयाराम  शाक्य  :  क्‍या
 कृषि  हौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  जिला  मेरठ  के  हस्तिनापुर  क्षेत्र  म ेएक  ऐसी
 विशाल  नहर  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो
 गया  है  जो  शुक्रताल  से  निकल  कर  राजस्थान
 में  जायेगी,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  यह  निर्माण
 कार्य  केन्द्रीय  सरकार  के  श्घीन  किया  जा
 रहा  है  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 जायेगी  तथा  उसके  पूरा  होने  में  कितना  समय
 लगने  की  सभावना  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रों  (श्री  सुरजीत
 सह  बरनाला)  :  (क)  उत्तर  प्रदेश  की
 मध्य  गगा  नहर  परियोजना  में  मुजफ्फरनगर
 और  बिजनौर  जिले  की  सीमा  पर  शुक्रताल  के
 lo  किलोमीटर  अनुप्रवाह  मे  गया  पर  एक

 बराज  और  i20  किलोमीटर  लम्बी  और
 8280  क्यूसेक  क्षमता  वाली  फीडर  नहर  का
 निर्माण  करना  परिकल्पित  है,  जो  गगा  के
 दाएं.  किनारे  से  निकलेगी  श्रौर  मेरठ  जिले
 के  हस्तिनापुर  क्षेत्र  से  गुजरेगी  -  इस  नहर
 से  सहारनपुर  मुजफ्फरनगर  ब्‌लन्दशहर
 झलीगढ,  मथुरा,  आगरा  और  एटा  जिलो  को
 अतिरिक्त  सिंचाई  सुविधाए  मिलेगी  i  यह
 फीडर  नहर  बुलन्दशहर  जिले  में  मठ  ब्राच
 में  अपने  जंक्शन  पर  समाप्त  ा  जाएगी
 और  इसका  विस्तार  राजस्थान  तक  नहीं
 किया  जाएगा  ।

 (ख)  66  करोड  रुपय  की  अनुमानित
 लागत  की  दस  परियोजना  का  क्रियान्वयन
 उत्त  र  प्रदेश  सरकार  के  सिचाई  विभाग  द्वारा
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 किया  जा  रहा  है  1  राज्य  सरकार  ने  सूचित
 किया  है  कि  परियोजना  का  काये  झपनी
 प्रारम्भिक  अवस्थाभों  में  है  भौर  इसके  लगभग
 5  वर्षों  में  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 कखोय  सरकारों  कर्ंचारियों  के  लिए  झावास

 848  श्री  श्रजुनसिर  भदौरिया  :  क्‍या
 निर्माग  और  श्रावस  तथा  पूति  शौर  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  दिल्‍्ली/नई  दिल्‍ली  ओर  गाजि-
 याबाद  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के
 लिए  इस  समय  क्वाटेरों  की  टाईपवार  संख्या
 कितनी  है;

 (ख)  दिलली/नई  दिल्‍ली  और  गाजि-
 याबाद  में  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू
 ष  में  प्रव  तक  बनाये  गए  क्वार्टरों  की  टाइपवार
 झौर  वर्ष  वार  संख्या  कितनी  है,

 (गम)  विल्ली/नई  दिल्‍ली  और  गराजि-
 याबाद  मे  इस  समय  कितने  कर्वाटर  निर्माणाधीन

 '  है  शौर  इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रा
 होने  की  सभावना  है,  और

 (घ)  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितने  क्वार्टरों  का
 निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  बारे  में
 सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  ब्म्रिम  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 निर्माण  भौर  झायास  तथा  पूति  सर
 पुणर्थास  मंत्री  (थो  सिकन्दर  बस्त)  :  (क)
 शौर  (ख)  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें
 निर्माण  और  झावास  मंत्रालय  के  श्रधीन
 दिल्ली/नई  दिल्‍ली  शौर  गाजियाबाद  में
 सामात्य  पूल  में  उपलब्ध  क्‍्वार्टरों  की  सख्या
 तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  28  फरवरी,  978
 तक  और  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान
 बनाये  गए  क्वार्टरों  की  संख्या  दी  गई  है  ।

 (ग)  दिल्ली/नई  दिल्‍ली  में  507
 और  गाजियाबाद  में  300  क्वार्टर  निर्माणा-
 धीन  हैं  इन  क्वार्टरों के  पूर्ण  हो  जाने  की
 संभावित  भ्रवधि  नीचे  दी  गई  है

 1977-  1978  979-
 78  79  80

 दल्ली  /
 नई  दिल्‍ली  13  2,559  1,835
 गाजियाबाद  36  264

 (3)  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  6000
 क्वार्टर  और  श्न्य  शहरों  में  6000  क्वार्टर
 बनाये  जाने  है  ।  इसके  लिए  टाइप  प्लान  की
 मंजूरी  दी  जा  चकी  है  1  मकानों  का  डिजाइन
 और  भाकलन  बनाये  जा  रहे  है  ।
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 इंजीनियरी  कालेज  झौर  विश्वविद्यालय

 is49.  श्री  अर्जन  सिह  भवीरिया  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संर्क्ृति
 मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  में  इस  समय  सरकारी
 मान्यता  प्राप्त  कितने  इंजीनियरी  कालेज
 श्रौर  विश्वविद्यालय  हैं  और  वे  कहां-कहां
 स्थित  है  और  उनमे  से  प्रत्येक  में  अ्रध्ययत
 के  लिए  कौन-कौन  से  विषय  शामिल  किये
 गये  हैं;  शर

 (ख)  आ्रागामी  शिक्षा  सत्र  मे  कितने  नये
 इंजीनियरी  कालेज  और  विश्वविद्यालय  खोलने
 का  सरकार  का  विचार  है  और  उनके  किन-
 किन  स्थानों  पर  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर'  संह्कृंति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  चना  न) :  (क)  दो

 विवरण,  जिनमें  ख़रकारी  मान्यता  प्राप्त
 इंजीनियरी  कालेजों  शौर  विश्वविद्यालयों  की
 संख्या  तथा  स्थान  अ्लग-अ्रलग  दिए  गए  हैं
 wr  पटल  पर  रख  दिये  गए  है!  [प्रस्यालय
 में  रखे  गए।  देखिए  संख्या एल  टी  713/78)
 इनमें  से  प्रत्येक  के  भ्रध्ययन  में  शामिल  विषय

 “यूनीवर्तिटीज  हैन्ड-बुक-इण्डिया,  1977”
 में  दिये  गये  है,  जिसकी  एक  प्रतिलिपि  लोक  सभा
 सचिवालय  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 (@)  प्रागामी  शैक्षिक सत्र  1978-79
 के  दौरान  कोई  नया  इंजीनियरी  कालेज
 झयवा  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीत

 नहीं  है  t

 मकानों  के  सिर्माण  में  धांचलो

 1850.  ओ  अर्जुन  सिह  भदौरिया :  क्या
 निर्माण  और  झायास  तथा  कूति  जौर  पुनर्वास
 मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  जनवरी
 978  के  “नवभारत  टाइम्स”  में  रिश्वत

 दीजिए  और  मकान  बनाइये  शीर्षक  के
 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 है,

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  प्रकार  के  पश्रनु-
 चित  कदम  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या
 कार्मबवाही  करने  का  विचार  है,  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  मकानों  के  निर्माण
 के  मामले  मे  घाधली  को  समाप्त  करने  हेतु
 किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  और
 यदि  हा,  तो  तत्सत्रधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  और  झ्रावास  तथा  युति  और
 पुनर्वास  संतरी  (भ्  सिकन्दर  बरत)  :  (*)
 जी,  हा  ।

 (ख)  गौर  (ग).  जे०  जे०  पुनर्वास
 कालोनियो  में  प्लाटों,  की  गैर  कानूनी  बिक्री
 के  कतिपय  मामलों  की  सूचना  मिली  थी।
 इन  मामलों  को  पुलिस  में  दर्ज  कराया  गया
 है  ब्रौर  मामले  की  जाच  कर  रही  है  ।  वें
 सरचनाए  जो  उन  व्यक्तिया  द्वारा  बताई
 जा  रही  थी  जिन्‍्हीने  धोखेधडी  से  भूमि  का
 आवटन  किया  था  उते  मामलों  में  सरचनाये
 गिरा  दी  गई  है  जहाँ  कोई  रह  नहीं  रहा  था
 उन  कुछ  अभ्रधिकारियों  को  जिनके  विरुद्ध
 स्पष्ट  मामला  बनाया  गया  था,  निलम्बित
 करं  दिया  गया  हैं  प्रौरे  विभागीय  जाच  श्रारम्भ
 की  गई  है  दिल्‍ली  प्रशासन  की  अश्रष्टाज्ञर
 विरोध  शाला  से  भी  प्रतुरोध्ष  किया  गया  है



 235  Written  Answers

 कि  ये  इन  भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्रष्टाचार
 निवारण  अधिनियम  के  झ्रधीन  मामला  द्जे
 करे  t

 Ra@io  Carbon  tes;  for  Archaeological
 Finds

 85l,  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  radio  carbon  test  in  dating
 Archaeological  finds  has  been  proved
 to  be  not  so  reliable;  and

 (0h)  if  so,  whether  Archaeological
 Department  propose  to  re-date  the
 various  finds  and  correct  the  distor-
 tions  in  Indian  history?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN.
 DER):  (a)  and  (b)  According  to  the
 latest  researches,  one  of  the  basic
 assumptions  of  radio-carbon  dating—
 namely  the  constancy  of  the  atmos
 pheric  inventory  of  C“  C,_  is  not
 strictly  valid.  Corrections  are,  there-
 fore,  required  to  be  applied  to  radio-
 carbon  dates  to  adjust  them  to  true
 ages.  The  suggested  corrections  are  in
 the  torm  of  a  calibiration  curve  deri-
 ved  from  the  ro  dating  of  tree-ring
 dated  samples.  There  is,  however,  no
 unanimity  in  the  application  of  calibra-
 tion  curves.  Archaeological  Survey  of
 India  is  keeping  itself  abreast  of  ‘he
 latest  development  on  the  subject.

 Sugarcane  Arrears

 1852.  SHRI  D  D.  DESAI:  Will  the
 Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  reports  of  heavy  arrears
 of  payment  of  dues  to  cane  growers
 by  various  sugar  mills  during  this
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 crushing  season;  and

 (b)  if  so,  what  steps  have  been
 taken  to  help  the  growers  get  their
 dues  in  time?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  following  steps  have  been
 taken  by  Government  to  reduce  areas
 of  cane  price:-

 rep)  Frequent  communication  35
 maintained  with  the  State  Govern-
 mentg  to  reduce  the  arreas.

 (2)  The  Sugarcane  (Control)  Order
 hag  been  amended  w.e.f.  2-2-78  to
 provide  for

 (a)  5  per  cent  interest  on  delay-
 ed  payment  of  cane  price,  and

 (b)  the  transfer  of  cane  price
 areas  for  which  there  are  no  bona-
 fide  claimants  from  amongst  the
 cane  growers  concerned,  to  the
 State  funds,  with  the  stipulation
 that  the  same  will  be  utilised  by
 the  State  Government,  as  far  as
 possible,  for  the  gevelopment  of
 sugarcane.

 Position  of  Loan  sought  from  World
 Bank  for  Building  Food  Storage

 ‘1853,  SHRI  S.  D.  SOMASUNDARAM:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state’

 (a)  the  present  position  regarding
 the  loan  sought  from  the  World  Bank
 for  building  up  food  storage  capacity;
 and

 (b)  the  various  locations  at  which
 the  storage  capacity  is  proposed  to  be
 augmented  or  built?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  An  agreement  with  the
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 International  Development  Association
 (IDA)  hag  been  gigned  in  January,  978
 according  to  which  the  IDA  would  pro-
 vide  $107,  million  for  the  construction
 of  3.575  million  tonnes  capacity  for
 storage  of  foodgrains.  The  total  cost
 of  the  project  is  $2I55  million  and  the
 remaimng  §  08.5  million  approxima-
 tely  will  be  contributed  by  the  C:overn-
 ment  of  India

 (b)  A  statement  3  laid  on  the  Table
 of  the  House  [Placed  im  Library  See
 No  LT-74/78]

 राम  गंगा  परियोजना  कालागढ़  के  कर्मचारी

 1854.  श्री  मही  लाल  क्या  कृषि
 झौर  सिचाई  मत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेगे
 फि

 (क)  राम  गगा  परियोजना,  कालागढ
 में  तृतीय  शरीर  चतुर्थ  श्रे  गी  >  कितने  स्थायी
 कर्मचारी  तथा  प्रशिक्षित  आर  अनृभवी
 ब्मेचारिया  को  श्रलग-अप्रलग  निभुक्‍त्र  क्या
 गया  था  और  इस  परियोजना  की  समाप्ति
 के  बाद  श्रेणीवार  कितने  कमंचारिया  को
 नौतरी  से  निकाल  दिया  गया

 (ख)  मध्य  गंगा  राहुल  घाटी,  टिहरी
 और  हलब्वानी  परियोजनाञ्ाा  में  उपरोक्त
 प्रशिक्षित  तथा  पअ्रनुभवी  कर्मचारियों  को
 भारी  सख्या  में  आवश्यव॒ता  की  दृष्टि  मे  रखने
 हुए  इन  प्रशिक्षित  तथा  अनुभवी  उर्मचारिया
 को  सौकरी  से  निकालने  और  उनके  स्थान  पर
 निजी  या  गैर-परक्तारी  ठेकेदारा  के  कमं-
 चारियो  को  काम  पर  लगान  के  क्‍या  कारण
 है,  और

 (ग)  नौकरी  से  निकाले  गय  उक्त
 प्मंचारियों  का  कब  तक  शझ्रन्यत्ष  काम  पर
 लगाया  जायगा  ?

 कृषि  झ्ौर  सिंचाई  मंत्री  (थी  सुरजोत
 सिंह  बरनाला)  (+)  से  (ग)  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  सुचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा
 प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रामगंगा  परियोजना  कालागढ़  के  लिए
 निधि  का  झावंटन

 1855.  श्री  मही  लाल  :  क्या  कृषि
 और  सिश्वाई  मत्र। यद,  ्तो  की  कया  करेगे
 वि

 (क)  राम  गगा  परियोजना  कालागढ़
 के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  कुल  क्तिनी
 घधतराशि  झ्ावटित  की  गई  है,  और

 (खा  इसवे  लिये  मूलत  क्तिन  परि-
 व्यय  का  प्रनुमान  लगाया  गया  था  और
 वास्तविक  रूप  में  क्तिना  व्यय  ह्भ्ा  है  ?

 कृषि  और  सिलाई  मंत्री  (श्री  सुरजात
 सिंह  बरनाला)  (7)  सिंचाई  एक  राज्य-विषय
 है  ब्रौर  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ्रायोजन,
 अन्वेगण,  निर्माण  तथा  वित्त-पोपण  राज्य
 सरकारा  द्वारा  स्वय  किया  जाता  है  -  बेन्द्रीय
 सहायता  समूची  राज्य  योजनाआ  के  लिए
 ब्लाक  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाती  है  श्रौर  इसका
 मब्ध  जसी  विशिष्ट  विक्रास  क्षेत्र  झंयवा
 परियाजना  से  नहीं  होता  ।

 (खि)  रामगगा  बहुप्रथाजनी.  परि-
 योजना  मल  रूप  से  959  म  39  8  करोड
 रुपये  पु  लिए  मजूर  की  गई  थी।  उत्तर  प्रदेश
 की  i978~79  की  वाषित  योजना  रिपार्ट
 वे  श्ननसार,  परियोजना  की  उदयतन  अनन
 मानित।  लागत  lon  5  कराइ  कयये  है
 जिसमे  117  19  करोड  रूपय  सिचाई  और
 45  3.  रय  विद्यत  भाग  जे  लिए
 है  ।  977-78  +  अन्त  तक  तसचाई  भाग
 पर  425  89  करोड  रुपय  नथा  विद्यत
 भाग  पर  39  75  करांद  स्यय  मच  आन
 या  सभावता  2  जा  अतिरित  ्प््थ  क्या
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 गया  है  वह  परियोजना  के  पुरा  होते  पर
 विशेष  भ्रौजरा  आर  सबो  की  विक्री  से
 ब्राप्त  होने  वाली  राशि  के  एवज  में  किया
 गया  है  Tt

 झनधिक्रत  कालोनियों  के  नियमित  करने
 के  बारे  में  प्रतिबेशन

 i856  शो  मही  लाल  :  क्‍या
 निर्माण  धौर  झावास  तथा  पूति  शौर  पुनर्वास

 मन्नी  i9  दिसम्बर,  977%  अताराकित

 मरन  सख्या  4386  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  की
 अध्यक्षा  मे  गठित  कार्याव्वयन  दल  ने
 झनधिकृत  कालोनियो  के  नियमित  करने
 के  प्रश्न  की  इस  बीच  जाच  पूरी  कर  ली  है,

 (ख)  यदि  हा,  तो  उस  के  निष्कर्ष
 क्‍या  हैं  ,

 (ग)  ऐसी  कालोनियो  को  नियमित
 करने  के  लिए  श्न्य  क्या  कदम  उठाये  गए  है  ;

 (घ)  कालोनियो  को  किस  झाधार  पर
 नियमित  किया  जाएगा  ,  श्रौर

 (ड)  सभी  कोलोनियो  को  कब  तक
 नियमित  कर  दिया  जाएगा  ?

 मिर्माण  झोर  श्राभास  तथा  पृति  शोर
 ुनर्बास  संत्री  दमी  सिकमदर  बचत)  :

 (क)  जी,  नहीं

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 (ग)  एक  हवाई  सर्वेक्षण  किया  गया
 है  ।  प्रत्येक  कालोनी का  भूमि  सर्वेक्षण प्रौर
 विकास  प्लान  बनात  का  निर्णय  किया
 यथा है  ।  इस योजना पर पहले पर  पहले  से  ही
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 गठित  तकनीकी भूष'  द्वारा  विचार  किया
 जाएगा  tv  इस छुप प्र्  में  दिल्ली नगर  नियम
 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  दोनीं  के

 ही  प्रशिनिषि  हैं।  दिल्‍ली  नगर  निगम  में
 3  कॉलीनियो  का  भूमि  सर्वेक्षण  पूरा

 कर  लिया  है  ।  इसी  प्रकार  की  झन्य
 30  कालोनियो  का  सर्वेक्षण  प्रगति
 पर  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  भी
 अपने  क्षेत्र  मे  इसी  प्रकार  के  सर्वेक्षण  कर
 रहा  है  ।

 (घ)  ये  शर्ते  निर्माण  भौर  श्रावास
 मत्ालय  के  दिनाक  66  फरवरी,  977
 के  पत्र  मे  लिखि  है  (  प्रतिलिपि  सभा  पटल
 पर  रखदी  गई  है)  [|  प्रथालय  में  रखो
 गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०्टी-1715/
 78]

 (ड)  कोई  सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती।

 Policy  of  Agricultural  Graduates
 to  work  in  Villages

 3857  SHRI  DURGA  CHAND.  will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  are  formulating  any  policy  for
 sending  agricultural  graduates  to
 villages  for  working  there  for  a  parti-
 cular  period,

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  the  State  Governments
 and  the  Agricultural  Universities
 have  been  asked  to  give  their  com-
 ments  77  this  regard,  and

 (d)  2  so,  what  78  their  response?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURAT
 SINGH  BARNALA)  (a)  No,  Sir
 While  there  38  no  specific  policy  in
 this  matter,  students  of  many  agri-
 cultural  Universities  and
 participate  in  Kharif  and  rabi
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 (b)  Doeg  not  arise.
 (6)  Does  not  arise
 (a)  Does  not  arise.

 Correspondence  Courses  by  Universi-
 tes

 1058,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  sOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  number  of  Universi-
 ties  have  started  correspondence
 courses  for  various  examinations;

 (b)  if  so,  names  of  such  Univerai-
 ties  and  courses  they  have  started;

 (c)  whether  lessons  for  the  courses
 are  delayed  by  the  Universities  put-
 ting  the  students  to  great  inconveni-
 ence;

 (d)  whether  some  Universities  do
 not  send  lessons  even  to  the  fag  end
 of  the  session;

 (e)  if  so,  whether  the  Central  Gov-
 ernment  or  UGC  have  any  control
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 over  the  Universities  in  running  these
 courses;  and

 (£)  if  so,  what  steps  Central  Gov.
 ernment  or  UGC  are  taking  for
 ing  instructions  to  such  Universitiés
 for  streamlining  the  correspondence courses?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  attached.
 (e)  to  (7):  The  Central  Governme t

 or  the  University  Grants  Commission
 has  no  control  over  the  actual  imple
 mentation  of  correspondence  vourses
 by  the  universities.  The  Commission
 has,  however  forwarded  g  set  of  guide-
 lines  to  be  followed  by  the  universities
 which  offer  correspondence  courses.  The
 Commission  reviews  the  progress  of
 these  courses  from  time  to  time.  The
 shortcomings  which  have  come  to  no-
 tice  and  the  complaints  received  are
 also  looked  into  during  such  reviews,
 on  the  basis  of  which  the  universities
 are  advised  to  remedy  them.

 Statement
 S.  No.  Name  of  the  University  Courses  approved  by  U.G  CG.

 .  Allahabad  B.A./B.  Com,
 2  Andhra  .  P.U.C..  8.  A.,  8.  Gom.,

 3  Bhopal  B.A./B.  Gom.
 4  Bombay  Inter  (Arts  &  Com.),  B.A..  8.  Com.
 5  Delhi  /B.  Com
 6  Himachal  Pradesh  rep.  B.A.  M.A.  in  English

 Hindi,  Sanskrit,  History  Economic.
 Pol.  Scienee,  M:  Ed.,  M.  Com

 7  Jammu  B.A./B.  Com.
 8  Kashmir  5  .  B.A./B.  Com
 9  Madurai  Prep.,  B.A.,  8.  Com

 0  Meerut  zi  A
 ir  Mysore  P.U.C.,  B.A.,  B.  Com.  B.G.I...  M.A  in

 TW  Osmania
 i9  Punjab

 24  Punjabi
 15  Rajasthan
 76  Sri  Venkateswara
 गा  Utkal

 ae  :
 tg  CIBFL,  Hyderabad
 20  Gujarat

 English,  Kannada,  History Science  &  Sociology.  8.  दले,
 B.A./B.  Com,
 Prep.B.A.,B.  Com.,  M.A.  in  English,  Public

 Administration,  Economics,  Polttical
 Science  and  History

 Prep.B.A.,M:A.  in  Punjabi,  English.  Hisotrys Political  Science.
 B.  Com.,  M.A.  in  Historv  and  Political

 Scienee.
 B.A.  &  B.  Com.
 A.  &  B.A.
 B.A
 Post-graduate  in  the  teaching  of  English, M.A.'in  Rassian,  French  and  German.

 Political
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 Conference  of  Dairy  Industry
 1859.  SHR’  M.  KALYANASUNDA-

 RAM;  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  conference  of  Indhan
 Dairy  industry  was  held  in  Bangalore
 recently;

 (b)  if  so,  whether  this  conference
 hag  proposed  setting  up  of  a  National
 Milk  Grd;  and

 (९)  if  so,  what  are  the  details  and
 Union  Government’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (A)  Dairy  In-
 dustry  Conference  was  held  at  Bunga-
 lore  from  l8th  to  20th  January,  978
 under  the  auspices  of  the  Indian  Diary
 Association.

 (9)  Yes,  Sir.

 (९)  The  Conference  has  rece  nd-
 ed  the  formation  of  a  National  Milk
 Grid  free  of  legal  constraints  in  the
 intefa-and  inter-State  movement  ी
 milk  and  milk  products  through  esta-
 blishment  wf  a  chain  of  feeder  talanc-
 ing  dairies,  bilateral  arrangements  on
 price,  quality  and  quality  of  milk  to
 be  shipped  and  with  modern  where-
 withalas  for  road  and  rail  transoort,  tn
 order  to  balance  equably  surpluses  and
 deficits  in  milk  production  due  to
 season  and  regions  of  production

 The  Government  is  already  se.zei  of
 the  need  to  form  a  National  milk
 Grid.  Some  progress  has  already
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 been  made  under  on  going  Operation
 Flood  Project’  wiich'  will  be  further  ex-
 tended  during  the  Sixth  Plan.

 निर्माण  और  श्रावास  मंत्रालय  के  श्स्तर्मत
 प्रशिक्षण  संस्थान

 i860.  st  नवाब  सिह  चोहान  :  क्‍या
 निर्माण  झोर  श्राजास  तथा  पृति  ौर  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  उन  के  मंत्रालय  तथा  उस  से
 सम्बद्ध  भौर  भ्रधीनस्थ  कार्यालयों  के  अ्न्तगेत
 कूल  कितने  प्रशिक्षण  संस्थान  है;

 (ख)  हिन्दी  माध्यम  और  श्रग्रेजी
 माध्यम  से  पृथक  पृथक  कल  कितने  पाठ्य-
 क्रम  पढ़ाये  जाते  है  ;  और

 (ग)  जो  पाद्यक्रम  श्रभी  तक  अंग्रेजी
 माध्यम  से  पढ़ाये  जाते  है  उन्हें  हिन्दी  माध्यम
 से  चलाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 2?

 निर्माण  शौर  भाथास  तथा  पूति  झोर
 पुनर्वास  संत्री  श्ी  सिकन्‍दर  wer)  :

 (क)  इस  मत्ालय  तथा  इसके  सम्बद्ध
 और  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  प्रशासनिक
 नियत्रण  में  कोई  प्रशिक्षण  संस्थान  नहीं
 है  1

 (ख)  प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 निर्माण  और  झावास  मंत्रालय  सें  प्रयुक्त  किए
 जा  रहे  नियम  पुस्तक  और  फार्म

 86i.  की  नवाल  सिंह  चौहाम  :  क्या
 निर्माण  और  भाषास  तथा  सूति  और  पुनर्वास



 245  Written  Answers  PHALGUNA  I6,  899  (SAKA)  Written  Answers  246

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  उन  के  मंत्रालय  /  विभाग  में  कुल
 कितने  नियम  पुस्तके  (मैनुभल)  और
 प्रपक्ष  (फार्म)  काम  में  लाए  जाते  है  ,

 (ख)  इन  मे  से  कितनो  का  हिन्दी  में
 झनुवाद  हो  चुका  है  भौर  कितनो  को
 द्विभाषी  रूप  में  प्रकाशित  |  मुद्रित  किया
 जा  चुका  है  ,

 (ग)  जिनका  श्रभी  अनुवाद  नहीं  ह््झा
 है  या  जिन्हें  भ्रभी  द्विभाषी  रूप  में  नही
 छपवाया  गया  है,  उस  के  क्या  कारण  है,
 शौर

 (घ)  इन्हे  कब  तक  द्विभाषी  रूप  में
 तैयार  करा  लिया  जाएगा  ?

 निर्माण  शौर  झ्रावास  तथा  पूति  शौर
 पुनबसि  मंत्री  (श्री  सिकन्‍दर  बख्त)  :

 (क)  मैनुअल  40
 फार्म  638

 (=)  (i)  प्रनुवित
 मनुश्ल  5
 फार्म  448

 (॥)  हदिभाधथी  रुप  में  प्रकाशित/
 मुद्रित

 9  मैनुअल  तथा  सभी  448  फार्म
 द्विभाषी  रूप  मे  प्रफाशित/मुद्रित  किए  गए  है।

 4  मैनुभ्ल  हिन्दी  व  प्रग्रेजी  में  श्रलग  अलग
 छपवाई  गई  है  t  एक  मैनुभ्नल  मुद्रणाधीन
 है  तथा  शेष  एक  मैनुश्नल  भ्रनुवाद के  बाद
 पुनरीक्षणाधीन  है  ।

 (ग)  शेष  मैनुझलो  तथा  फार्मो  का
 शिक्षा  मत़्ालय  के  केन्द्रीय.  हिन्दी  निद-
 शालय  तथा  गृह  मत्नालय  के  केन्द्रीय
 अनुवाद  ब्यूरो  म  अनुवाद  किया जा  रहा  है  ।
 इन  “में  से कुछ  का  विभागो  मे  पुनरीक्षण
 भी  किया  जा  रहा  है  t

 (घ)  प्रनुवाद  कार्य  पूरा  होने  के  बाद
 इन्हे  छपवाया  जाएगा  ।

 Institutions  fo,  Training  in  Hotel
 Management  and  Catering  Courses

 3862  SHRI  ८  K  JAFFER  SHARIEF
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  ४९  pleased  to
 to  state

 (a)  the  number  of  institutions  in
 the  country  having  arrangements  for
 training  in  hotel  management  and
 catering  courses,  state-wise,

 (b)  whether  in  view  of  the  large
 number  of  admission  seekers  to  such
 institutions,  Government  propose  to
 stait  more  institutions  to  impart  train.
 ing  in  hotel  management  and  catering
 in  the  near  future,  and

 (c)  ४  so,  the  plan  of  Government
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  A  Statement  showing  the
 institutions  having  arrangements  for
 training  in  hotel  management  and
 catering  courses  and  allied  crafis  is
 attached

 (b)  and  (०)  It  is  proposed  to  set  up,
 in  a  phased  manner,  additional  Food
 Craft  Institutiong  in  different  parts  of
 the  country  for  imparting  training  in
 the  various  crafts  connected  with  the
 hotel  and  catering  industry  Some  of
 the  Foodcraft  Institutes  may  in  due
 course  introduce  management  courses
 also  depending  on  the  requirements  ५
 the  hotel  industry  The  questi  ०
 meeting  the  requirements  of  manpower
 either  by  increasing  seats  in  existing
 institutions  or  by  establishing  new
 institutions  is  kept  constantly  under  re-
 vlew
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 Statement
 Lost  of  Institutions  umparting  training  in  the  jeld  of  Hotel  Management  and  Catering  and

 Ali ae  Crafts
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 Name  of  the  Institutions  State  Remarks

 Food  Crait  Institute

 Instutute  at  Hot  |  Maiag  m  nt,  Catering  and
 Nutrition  New  Delh:

 Delhi  Both  management and  craft  courses
 Institute  of  Hotel  Manag  ment  Cattring  |  ech-

 nology  and  Apphed  Nutrition,  Bombay  Maharashtra  हि
 Institute  of  Catering  I«chnology  and  Applied Nutrition  Calcutta  Wost  Bengal  wm
 Institute  of  Catering  Icchnology  and  Apphed Nutrition  Madris
 Food  Cratt  Institute
 Food  Ci  aft  Institute

 Hyderabad
 Chandigarh
 (s0a
 Ahmedabad
 Bangal  ore
 Kalamassery
 Bh  opal

 Food  Cratt  Institute
 Poot  (  alt  Instutut
 Food  Craft  Institute
 Food  Graft  Institut:
 Food  Craft  Institut  Pune
 Tuo  l  Ciatt  Institute  Bhubaneswar
 Food  Craft  Institute,  Jaipur
 Food  Graft  Institute,  |  ucknow

 lami  Nadu  7
 Andhra  Pradesh

 Chandiguh  2
 Goa  Dam:  &  Du  5
 Gujarat
 Karnataka
 Kerala
 Madhya  Pradesh

 M  tharashtra
 Orissa
 Rajasthan
 Uttar  Pradesh

 (Only  C  raft  courses)

 (a)  यदि  हा,  तो  प्रगले  पाच  वर्षों  में
 सध्य  प्रदेश,  उडोसा  तथा  राजस्थान  में  झारम्भ

 को  जाने  वालो  सिचाई  योजनायें

 8  03.  श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मत्री'  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे कि

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  अगले
 पाच  वर्षों  मे  370  लाखे  हैक्टेयर  भूमि
 में  सिंचाई  सुविधायें  दी  जायेंगी  ,  यदि  हा,
 तो  क्‍या  क्षेत्रीय  असतुलन  को  समाप्त
 करने की  दृष्टि  से  श्रगले  पांच  वर्षी में
 देश  के  उन्ही  भागो ंमे सिंचाई  की  योजनाये
 क्रियाज्बिक  की  जायेंबी  जहा  सिचित  भूमि
 का  रषष्ट्रीय  सेत  26  प्रतिशंत  से
 भी  कम  है  ,  शौर

 मध्य  प्रदेश,  उडीसा  तथा  राजस्थान  में
 क्रियान्तवित  की  जामें  वाली  बडी  सिचाई
 योजनाझो  के  नाम  क्या  है?

 कृषि  और  सिश्ाई  सत्री  (थी  सुरजोत
 सिह  बरनाला)  (क)  राज्यों  के
 सिचाई  मत्नियो  के  नवम्बर,  977  मे
 हुए  तृतीय  सम्मेलन  द्वारा  भ्रप्रेल  978
 से  आरम्भ  होने  वाले  अगले  पाच  वर्षो  क॑
 दौरान  7  मिलियन  हैक्टेयर  की  अ्रतिरिक्त

 सिचाई  शक्‍्यता  को  सुजित  करने  के
 लक्ष्य  पर  सहमति  हुई  थी  ।  सम्मेलन
 ने  निर्मणाधीन  स्‍्कीमो  को  पूरा  करने
 तथा  सिचाई  विकास  के  सबंध  मे  क्षेत्रीय
 असमानताओ  को  न्यूनतम  करनें  एवं  यूखा-
 प्रवण  तथा  आरादिवासी  क्षेक्ञों  की  भ्रावश्य-
 कताशो  पर  बिचार  करते  हुए  निर्धारित
 समय  के  भनुसार  पूर्ण  की  जाने  वाली  मई
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 परियोजनाभो  को  हाथ  में  लेने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  भौतिक  जौन  पित्तीय

 कार्य  क्रम  तैयार  करने  का  भ्नुरोध  किया  1

 (ख)  सिचाई  मत्तियों  के  सम्मेलन  में
 निर्णण  के  प्रनुतार  अगली  योजना
 के  लिए  अपने  प्रस्तावों  को  तैयार  करने  के
 लिए  मध्य  प्रदेश,  उडीसा  और  शज
 स्थान  की  सरकारों  से  अनुरोध.  किया
 गया  है  ।

 राजस्थान  प्राच्य  विशा  प्रतिष्ठान  के  लिए
 केसीय  झनुदान

 1864.  श्री  राम  कथार  बेरवा  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  क्‍झौर  संस्कृति
 मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
 राजस्थान  प्राच्य  विद्या  प्रतिष्ठान

 टोक  (राजस्थान  )  को  वाषिक  कितना
 स्द्रीय  अ्रनुदान  दिया  जाता  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्य(ण  और  संस्कृति
 संत्रालय  में  राज्य  अंजी  (श्रोमती  रेणुका  वेबो
 अड़कटको  )  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 राजस्थान  प्रान्य  विद्या  प्रतिष्ठान
 (राजस्थान  इस्टीट्यूट..  आफ  श्लौरियस्ठल
 स्टडीज़ )  टोक  को  कोई  प्रदान  नही
 दिया  गया  है  क्योंकि  श्स  9»  किष्टान
 का  सचालन  सीधे  राजस्थान  गज
 सरकार  द्वारा  किया  जाता  है

 एल०एल०्बयो०  ककाझ़ो  मे  अ्निवायं  उपस्थिति
 समाप्त  करने  को  सांग

 1865.  श्री  रास  कंवार  बरवा :
 क्या  शिक्षा,  समाज़  कल्याण  शौर  सस्कृति
 मतली  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
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 (क)  क्‍या  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 एल०एल०बी०  की  कक्षाप्रो  में  उपस्थिति  की
 झनिवायंता  को  सम्राप्त  करने  के  लिए
 विद्याथियो  की  माग  बढ़ रही  है  ,  झोर

 (ख)  क्‍या  विश्वविद्यालय  प्रनुदान
 आयोग  ने  किन्‍्ही  विश्वविद्यालयों  को  नई
 व्यवस्था  लागू  करने  की  अनुमति  दे  दी  है
 श्रौर  यदि  हा,  तो  तत्सबधी  ब्यौरा  क्या  है
 आर  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया
 है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  चला  च्चसा)  :  (क)
 विश्वविद्यालय  भनुदान  झ्रायोग  द्वारा  दी  गई
 सूचना  के  झनुसार,  एल०  एल०  Fro  कक्षाओं
 में  भ्रनिवायं  उपस्थिति  को  समाप्त  करने
 की  बढ़ती  हुई  मांग  का  कोई  संकेत
 नहीं  है  1

 (@)  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  प्रायोग
 ते,  मई  i977  मे पत्र"चार'  के  माश्यम  से
 दो  वर्षीय  एल०एलण्बी०  (शैक्षिक)
 पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करने  के  जग्म  विश्व-
 विद्यालय  क  एक  प्ररताव  का  इस  शर्त पर
 झनुमोदन  क्या  था,  किजो  विद्यार्थी
 इस  पाठ्यक्रम  को  पूरा  करे  वे  एल ०एल०
 बीत  व्यावसायिक  डिग्री  के  'ततीय बच
 में  दाखिले  के  लिए  पात्र  होने  चाहिए।  तथापि,
 भारतीय  बार  परिषद्‌  ,  जिसकी  इस  प्रयोजन
 के  लिए.  विश्वविद्यालय  द्वारा  स्वीकृति
 मसागी  गई  थी,  ने  यह  सूचित  कया  कि
 वे  विधि  म  पत्राचार  पाठ्यक्रम  के  पक्ष  मे
 नही  हैं  ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  बंगलो  के  रख  'रखाब  पर
 किया  गया  व्यय

 i866  श्री  शामधारी  शास्त्री  :  क्‍या

 निर्माण  और  झावास  तथा  दरति  झौर  पुनर्वास
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 wet  यह  बताने  की  कृपा  फरेगे  कि

 (क)  वर्ष  1976-77  म  कांग्रेस
 सरकार  के  वेन्द्रीय  मत्रियो  बगलों  व
 रख  रखाव  तथा  साजोसज्जा  पर  किए
 गए  व्यय  की  तुलना  में  जनता  पार्टी
 सरकार  वे बच्दीय  मत्रियों  i  बंगलों  वे
 रखरखाव  झौर  साजसज्जा  पर  कितना
 व्यय  हुआ  है  ;  श्र

 (ख)  यदि  जनता  पार्टी  बमत्निया
 ब बगलों  i  रख  रखाव  पर  अधिक
 व्वपच  हुआ  है,  तो  इस?  क्या  कारण
 हैग

 निर्माण  झोर  श्रावात  तथा  पूर्ति  और

 पुनर्वास  मंत्री  धी  सिकन्‍्दर  बत्त)  (क)
 श्धघान  मत्नी  तथा.  कन्‍्द्रीय  मत्तिया
 का  बगला  ;  रख  रखाव  पर  निम्नलिखित
 आय  हुआ

 ‘1976-77  27,04,624  रुपय

 1977-78  8,9,38I  रपय

 {  3i--78  तक  )

 (ख)  इन  दाना  ग्रॉक्डा  की  सीधी

 तुलना  करना  समव  नहां  हूँ  क्योंकि
 वर्ष  976-77  4  उपलब्ध  आआकड  पूर्ण  वर्ष
 के'  है  जबकि  वर्ष  977-78  के  श्राकड़े
 10 मास  के  ही  है  a  यदि  अनुपातित

 तुलना  कीजाए  तोचालू  वर्ष  क  0

 महीनों  +  दौरान  हुआ।  व्यय  वष  976-
 974.0  महीना  7  व्यय  से  यम द  1

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भ्रपनाए  जाने
 बाले  सकानो  के  ऊपर  कसरा  शनाने  को

 झनुमति

 i867.  sit  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या
 ईनर्माण  और  झावास  तथा  पूर्ति  शोर  पुनर्वास
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 nat  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  एवं  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  के  विचाराधीन  30  वर्गेमीटर
 के  सी०  एस०पी०  मकानों  ह: अ  ऊपर  कमरा
 झादि  बनाने  का  कीई  सुझाव  या  प्रस्ताव  है,
 और

 (ख)  यदि  हा,  ता  न  गरीब
 एलाटियो  को  यह  सुविधा  कब  तकदे  दी
 जाएगी  ?

 निर्माण  और  झावास  तथा  पूति  और

 पुनर्वास  मस्त्री  भो  सिंकन्दर  बख्त)  :  (१)
 जी,  हु  |

 ख)  यदि  निर्माण  सरचनात्मक  का
 रूप  ब्यवहायें  पाया  गया  तो  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मानक  प्लान
 तैयार  किया  जाएंगे  1  अनमादत  7
 पश्चान  इस  आवटा  अपना  सकत  है  t

 Repairs  to  drains  and  Roads  in  a
 Puri  Del

 3868  SHRI  PHOOL  CHAND  VER-
 MA  Will  the  Minster  of  WORKS  AND
 HOUSINU  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  32६  is  a  tact  that  the
 work  of  cleaning  and  iepairing  the
 drains  and  roads  in  CSP  Houses  area
 of  Janak  Puri  is  being  done  neither
 by  the  DDA  nor  by  the  Delhi  Munici-
 pal  Corporation  aS  a  result  of  which
 the  residents  of  the  culony  have  been
 put  to  considerable  hardship  and

 (b)  ४  so  whether  Government  pro
 pose  to  take  appropriate  action  to  en-
 sure  proper  maintenance  and  repairs
 of  roads  and  drains  in  this  colony?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
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 REHABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Sanitation  and  maiaten-
 ance  of  roads/storm  water  drains  are
 being  done  by  the  Municipal  Corpora-
 tion  of  Delhi.

 {b)  Does  not  arise.

 ह॒स्तांतर  पत्र  (कन्वेयेन्स  डोड)

 i869.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या
 निर्माण  झोर  प्रावास  तथा  पूति  और
 पुनर्वास  मत्री  यह  बताने  की  बपा
 करेगे  कि

 (क)  क्‍या  सी०  एस०  पी०  फ्लैटो  #
 कछ  एलाटियों  ने  फ्लैट  की  पूरी  कीमत
 जमा  करने  »  बाद  हस्तातर  पत्र  (  4च्चे-
 ग्न्स  डीड  )  के  लिए  दिल्‍ली
 विकास  प्राधकरण  को  लिखा  है,
 किल्‍्तु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  एला-
 ट्यो  को  उनके  क्लैंटों  की  रजिस्ट्री  नही
 करा  रहा  हैं  तथा  अझ्लाटियों  को  न्यजा-
 यज  ढंग  सेपरेशान  कर  रहा  है  ;

 शरीर

 (ख)  यदि  नही,  तो  क्या  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  इन.  फ्लैठा  की  रजिस्ट्री
 एलाटियो  के  नाम  कराने  के  लिए  तैयार
 है?

 निर्माण  झोर  झावास  तथा  पति  और
 पुनर्वास  संत्री  पथी  सिकल्‍दर  बख्त)  :
 (क)  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  ने

 सुचित  किया  है  कि  दा  प्रावत्या  न
 पण  बकाया  अ्रदा  करने  3  बाद  दस्तावेजों
 के  लिए  कहा  है  और उन्होने  इन्हें  स्टेम्पिग
 फी  लिए  उन्हें  भेज  दिया  है  ।

 (ख)  हस्तान्तर  पत्र  फ्लैट  की  पूर्ण
 लागत  प्रदा  करने  के  बाद  निष्पादित  किए
 जात  है।

 a

 Dam  at  Kishau  Upstream  of  Tajewala

 1870,  SHRI  L.  L.  KAPOOR:  Will
 the  Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 considered  and  cleared  the  proposed
 scheme  for  construction  of  «  high
 storage  dam  at  Kishau  upstream  of
 Tajewala  across  the  river  Yamuna;

 and

 (9)  if  so,  the  details  of  the  scheme
 as  cleared  by  the  Ceneral  Govern-
 ment?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b).  The
 Government  of  Uttar  Pradesh  had  sub-

 _  mitted  a  report  on  Kishau  Dam  Project
 In  29689  which  envisaged  construction
 of  770  feet  high  dam  across  the  river
 Tons,  a  tributary  of  the  Yamuna  tor
 power  generation  and  also  uSe  of  reyu-
 lated  releases  for  water  supply  40
 Delhi  and  for  irrigation  from  Yamuna
 The  proposals  were  ined  and  ine
 State  Government  was  advised  to  carry
 out  investigations  at  alternative  dam
 sites  and  up-date  the  project  estimate
 The  modified  report  has  not  so  iar
 been  received  from  the  State  .Fovern-
 ment,

 Receipt  of  U.G.C.  Development  Grants
 by  Affiliated  Colleges

 87]  SHRI  L.  L  KAPOOR:  Will  the
 Minster  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  he  plcaseg
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstart-
 ed  Question  No  40  on  l4th  November,
 977  regarding  receipt  of  UGC.
 development  grants  by  affiliated
 colleges  and  state

 (a)  whether  the  required  mforma-
 tion  has  been  collected  and

 (b)  sf  so,  when  ‘  will  .e  placed  on
 the  Table  of  the  House?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
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 oe
 TAP  CHANDRA  CHUN-

 >:  hy afd  (b),  According  to  the
 information  furnished  by  the  Univer-
 ity  Grants  Commission,  the  inform«-
 ‘ton  has  since  been  compiled,  but  re-
 quires  checking  etc.  The  assurance
 will  be  fulfilled  ag  soon  as  it  Je  receiv-
 ed  in  the  Ministry

 Bangling  by  D.D.A.

 ‘1872.  SHRI  SIVAJI  PATNAIK  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ANG  »AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Audit  has
 exposed  some  cases  of  gross  bungling
 by  the  DDA,

 (b)  whether  DDA  spent  Rs  27
 crores  on  resettlement  colomes,  Rs  7
 crores  was  unaccounted  for  while
 Rs  4  crores  were  said  to  have  been
 spent  on  earth  fills,  and

 (c)  77  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKRT):  (a)  The  Accountant  General
 Central  Revenue  has  recently  conduct-
 ed  a  review  of  DDA  in  connection  with
 the  Report  of  the  Comptroile:  »nd
 Auditor  General  of  India  for  the  year
 ‘4976-77  Union  Government  (Civil)  and
 has  included  a  number  of  paras  regard-
 ing  financial  and  other  irregularit’es

 (b)  and  (ec)  As  reported  by  DDA
 the  expenditure  on  works  executed  in
 the  resettlement  colonies  from  the
 year  ‘1975-76  upto  January,  978  was
 Rg.  7747  crores  including  about  Rs  l
 crore  on  earth  filling  Besides,  cost  of
 Jand  woiks  out  to  Rs  227  crores  All
 this  exp  nditure  stands  accounted  for

 मध्य  प्रदेश  के  धार  जिले  में  गुप्त  युगीन  गुफायें

 1873.  भ्री  हुक्म  चन्द  कछवाय  :

 कया  शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  पंस्कृति

 MARCH,  6,  १978
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 प्मंजी मध्य ऋष  प्रदेश  के जिला  घोर  में
 गुफाी  केबारे में  5  विशम्वर,  पक  आल
 प्रताशंकित  प्रापत  संख्या  2572  के  उत्तर
 के  सम्बग्ध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि
 मध्य  प्रदेश  के  जिला  धार  में  बांदा  की
 गुफाशों  जो  गुप्तकाशीम  की  कही  जाती
 हैं  भ्रौर  जीर्ण  शीर्ण  भ्रवस्था  मे  है,  शौर
 महाबलेश्वर  मन्दिर  के  दक्षिण  मे  भत्‌'  हरि
 गुफा  जैसी  गुफाओों  जो  पुरातत्व  विभाग
 द्वारा  ठीक  प्रकार  से  भनुरक्षित  नही  की  जा
 रही  हैं  के  अनुरक्षण  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  कोई  प्रंबन्ध  किये  जा
 रहे  है  भौर  मध्य  प्रदेश  में  प्रत्य  कितनी

 गूफाये.  है  जिनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है
 प्रौर  ऐसी  गुफाये  कितनी  है  जिन  पर  केन्द्रीय
 तथा  राज्य  सरकारो  द्वारा  धनराशि  खर्च  की
 जा  रही  है?

 शिक्षा,  समाज  कल्फण  और  रूंस्‍्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  नद  चना):  अतारा-
 क्ति  प्रश्न  संख्या  2572  का  उत्तर

 बाघ,  जिला  धार  में  गृप्तकालीर  सात

 प्रपरिपूर्ण  गुफाओ  से  सम्बन्धित  है  1  मध्य
 ब्रदेश  के  जिला  धार  क॑  भ्रत्तशत  बाधा  में

 गृप्शकालीन  शैलगूहा  का  कोई  स्थल  नहीं
 है  1  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के

 सरक्षण  मे  मध्य  प्रदेश  के  महाबलेश्बर
 मदिर  के  दक्षिण  में  भत्‌'हरि  गुफा
 नाम  कीकोई  गुफा  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  म  केन्द्रीय  सरक्षण  क  भ्रम्तगेत

 धार,  द्ोशगाबाद,  मन्दसोर,  शहडोल,

 सरगुजाझौर  विदिशा.  जिलो  में  सात

 गुहा-समूह  है  ।  भारतीय  प्रातत्व  सर्वेक्षण

 इन  व  रुख  रखाव  न  पअ्रयना  उचित  ध्यान

 दे  रहा  है  i
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 जवाहर  ज्योति  पर  व्यय

 l874.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  |शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  ,संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  तीन  मूर्ति  के  अन्दर  जलने  वाली

 जवाहर  उ्बोति  पर  क्या  जाने  वाला  व्यय  किस

 शीर्ष  (हेड)  के  अन्तरगत  किया  जाता  है;

 (ख)  गत  तीन  वर्षों  मं  इस  पर  कल
 कितना  व्यय  किया  गया  ;  और

 नि (ग)  इस  पर  होने  वाला  औसत  दैनिक

 व्यय  कया  हैं  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री

 (डा०  प्रमाप  चन्द्र  चन्द्र)  :  (क)  तीन

 मू  भवन  ने!  अन्दर  जवाहर  ज्योति  का

 खर्च,  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  और

 पुस्तकालय  ढारा  उन  को  ब:नद्दीय  सरकार

 द्वारा  व्यि  गये  वार्षिक  अनुदान  में  से  किया
 जा  रहा  है  इस  खर्चे  प्र  ज्योति  के

 पोषण  30  गैस,  जो  कि  संग्रहालय
 शौर  पुन्‍्तकालय  को  भारतीय  तेल

 निंगम  द्वारा  निशुल्क  मुहैया  कीजा

 रही  हैं  का  खर्च  शामिल  नहीं  हैं  ।

 (ख)  गत  तीन  वर्षा  के  दौरान  ज्योति
 पर  किया  गया  कूल  खर्च  i7l  रु्ये

 हज

 (ग।  संग्रहालय  और  पुस्तकालय  द्वारा

 ज्योति  पर  किया  जा  रहा  झआसत  दैनिक

 व्यय  लगभग  i6  पैसे  बनता  हैं  ।

 Expenditure  incurred  on  Shantivana,
 Rajghat  and  Vijayghat

 i875.  SHRI  HUKAM  CHAND
 KACHWAI:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND
 SUPPLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  construction  work
 of  Shantivana,  Rajghat  and  Vijay-
 ghat  has  since  been  completed;

 3852  LS.—9
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 (b)  if  so,  the  total  expenditure  in-
 curred  thereon;  and

 (c)  if  not,  the  time  likely  to  he
 taken  in  completing  the  construction
 work  and  the  total  expenditure  esti-
 mated  to  be  incurred?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Major  construction  work
 of  Shantivana,  Rajghat  and  Vijayghat
 has  been  completed.  Some  additional
 works  are  in  progress.

 (b)  The  totai  expenditure  incurred
 on  Shantivana  so  far  is  Rs.  84.42  lakhs,
 Rajghat  Rs.  67.02  lakhs  and  Vijayghat
 Rs,  44.02  lakhs.

 (c)  The  additional  works  are  likely
 to  be  completed  by  980-8l.  The  ex-
 penditure  on  additional  works  of  all
 the  samadhis  taken  together  is  likely
 to  be  Rs.  6  lakhs.

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  निवास  स्थानों  पर

 किया  गया  व्यय

 1876.  श्री  हुक्म  चन्द  कछवाय  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 (क)  प्रधान  मंत्री  और  अन्य  केन्द्रीय

 मंत्रियों  को  नई  दिल्‍ली  में  ग्रावंटित  सरकारी
 निब्रास  स्थानों  पर  प्रतिदर्ष  कितनी  धनराशि

 खच  की  जा  रही  है;  ओर

 (ख)  वित्तीय.  वर्ष  i978-79  के

 दौरान  इस  शी  के  ग्रन्त्गत  कितनी  धनराशि

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पति  और

 पुनर्वास  मंत्री  (श्री  सिकन्दर  बख्त)  :
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 (क)  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  मंत्रियों  के

 निवास  स्थानों  के  रख  रखाव  तथा  साज-

 सज्जा  पर  किया  गया  खर्च  निम्नलिखित

 है.  —

 रुपये

 1976-—  77  27,04,  624

 हु  8  18,91,381

 (31-1-78  तक  )

 (ख)  मंत्रियों  के  बंगलों  के  लिए

 प्थक  से  कोई  बजट  व्यवस्था  नहीं  की

 जाती  है।  वर्ष  1978-79  के  लिए
 निवास  स्थानों  के  रख  रखाव  हेतु  कुल  व्यवस्था

 6.3  करोड़  रुपये  करने  का  प्रस्ताव

 है  t

 Linking  Ganga  with  Cauvery

 1877.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:

 SHRI  SHYAM  SUNDER
 GUPTA:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  a  much
 debated  and  controversial  scheme  of
 linking  the  entire  river  system  in
 India  for  controiling  flood  and  to  make
 water  available  all  over  India,  worked
 out  by  Sri  Dastur  called  “garland  canal
 scheme”’;

 (b)  if  so,  details  thereof  and  reac-
 tions  thereto;

 (c)  whether  the  Government  have
 abandoned  the  ambitious  scheme  of
 the  former  Government  to  link  Ganga
 with  Cauvery;  and

 (d)  if  so,  reasons  thereof,  and  if  not,
 the  progress  of  the  implementation  of
 the  project?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Garland  Canal  scheme  en-
 visaged  by  Capt.  Dastur,  as  revised  by
 him  in.  November,  1977,  comprises  the
 following:—

 (i)  A  Himalayan  Canal  connecting
 Ravi  to  Brahmaputra  500  miles  long
 and  000  ft.  wide  and  40  ft.  deep
 with  over  50  integrated  lakes  (each
 about  30  miles  X  mile  X  90  to
 00  ft.  deen)  along  the  southern
 slopes  of  the  Himalayas  at  the  ele-
 vation  varying  from  500  ft.  to
 00  ft.  above  the  main  sea  level.
 The  canal  is  proposed  to  be  extend-
 ed  00  miles  beycnd  Brahmaputra
 with  about  40  integrated  reservoirs!

 (ii)  Subsidiary  Canals  from  the
 Himalayan  Canal  at  right  angie  at
 interval  of  2  miles;

 (iii)  Central  and  Southern  Gariand
 Canal  about  5800  miles  long  between
 elevation  of  000  ft.  above  the  mean
 sea  level  encompassing  the  Central
 Piateau  and  Southern  peninsula,
 with  200  integrated  reservoirs  on  the
 various  rivers  and  subsidiary  canals
 at  2  miles  interval  from  the  main
 canal;

 (iv)  Connecting  the  Himalayan
 and  Garland  Canal  by  5  pipes  of
 i2  ft.  diameter  each  (which  can  be
 increased  if  necessary)  at  the  two
 points  for  transfer  of  waters  from
 the  Himalayan  Canal;

 (v)  Cons‘riction  of  a  veservoir
 near  Nagaur  in  Rajasthan  with  a
 capacity  vf  800  million  acre  fect;

 (vi)  Storage  with  a  capacity  of  400
 million  acre  ft.  on  the  Sone  River.

 (c)  and  (d).  The  Garland  Canal  pro-
 posal  and  Ganga-Cauvery  Link  Canal
 proposal  are  both  suggestions  for  for-
 mulation  oi  g  National  Plan  for  ihe
 optimum  develunment  of  the  water  re-
 sources  of  the  country.  Many  complex
 issues  such  as  technica]  feasibility,  eco-
 nomic  viavility,  legal  and  environmen-
 tal  aspects,  etc.  are  involved  on  a  na-
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 tion-wide  scale  which  are  under  study.
 This  would  take  some  time  before  a
 view  is  taken.

 Universal  Primary  Education

 1878.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 SHRI  PADMACHARAN

 SAMANTASINHERA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIA].,  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  has  drawn  up  a  scheme  for
 universal  primary  education  with
 special  emphasis  to  non-formal  edu-
 cation;

 (b)  if  so,  details  thereof  and  pro-
 gress  miade  in  the  field  of  implemen-
 tation;  and

 (c)  what  is  the  estimated  expendi-
 ture  for  implementation  of  the  schemes
 and  what  are  the  resources  for  rais-
 ing  finances?

 “VIINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  On  the
 basis  of  the  recommendations  of  the
 Working  Group  on  Universalisation  of
 Elementary  Education,  master  plans
 for  universalisation  are  being  drawn  up
 by  SSate  Governments  and  Union  Terri-
 tory  Administrations.  The  working
 Group  was  set  up  to  suggest  a  feasible
 plan  for  the  vuniversalisation  of  ele-
 mentary  educat.cn  for  children  of  the

 THE

 age-group  6—l4  (classes  I  to  VIII)  in
 another  5—7  years’  time.  The  uni-
 versalisation  is  proposed  to  be  achieved
 through  both  formal  and  non-formal
 programmes  of  education.  The  target
 of  additional  enrolment  in  the  6th  Plan
 ‘(977—83)  is  8.20  crores  (2.20  crores
 in  classes  I—V  atia  .00  crore  in  classes
 VI-VIII).  The  Working  Group  felt  that
 it  would  be  pessible  to  enrol  220  lakh
 children  in  classes  I—V  (100  iskh  in
 full-time  schoo]  and  20  lakh  in  part-
 time  classes)  and  00  lakh  children  in
 classes  VI-VIII  (60  lakh  in  full-time
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 schools  and  40  lakh  under  part-time
 non-formal  education).  On  the  basis  of
 the  recommendations  of  the  Wovkirg
 Group,  the  State  Governments  have
 been  called  upon  to  prepare  detailed
 masterplans  for  implementation,  The
 year  1978-79  wiil  be  treated  as  the  pilot
 year  for  making  the  necessary  prepara-
 tions,

 (c)  The  expenditure  for  covering
 the  non-enrolled  children  during
 978—83  estimated  by  the  Working
 Group  is  Rs.  1,000  crore.  This  amount
 is  likely  tg  be  available  under  the
 Sixth  Plan.

 Drop  out  in  Education

 1879.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  serious  pro-
 blem  of  drop  outs  in  our  education
 system  resulting  in  huge  waste;

 (b).  if  so,  the  details  regarding  the
 drop  outs  at  different  stages  of  edu-
 cation  and  what  is  the  extent  of
 wastage  in  terms  of  money  and  also
 in  terms  of  wasted  time;

 (c)  what  are  the  reasons  for  this
 phenomenon;  and

 have
 this

 (d)  whether  Government
 taken  steps  to  do  away’  with
 phenomenon,  if  so,  details  thereof?

 THE  MiNISIER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER):  (a)  Yes,  Sir,  particularly  at  the
 elementary  stage  (classes  I—VIII).
 Library.  See  No.  LT-I76/78]

 (b)  and  (ec),  There  are  no  recent  stu-
 dies  at  the  ali-india  level  on  ‘the  sub-
 ject.  However,  a  study  on  a  highly
 restricted  sample  basis  was  conducted
 in  1977,  confining  it  to  primary  stage
 only,  the  results  of  which  are  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-7I6/78].
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 No  study  hus  been  conducted  re-  (d)  Soci.  economic  reasons  ara  res-
 garding  the  extent  of  wastage  in  terms  possible  for  huge  rate  of  drop  out  in  न्
 of  money  an!  time.  schools  under  gq  total  strategy.  Some

 of  the  steps  identified  by  the  Working
 Whatever  studies  are  available  reveal  Group  relate  to  :—

 that  the  drop  outs  are  mainly  from  the
 category  of  chiscren  belonging  +o  un-  (i)  curriculum  reform,  to  make  it
 der-privileged  sections  of  the  society  more  meaningful  and  relevant  to  the
 and  girls.  The  Working  Grous  on  life  situation  of  the  children;
 Universalisation  has  identified  the  ee  I
 goltsWine  as  ene  Of  The  -Hasons~  for  Gu  hos

 of  instructionali

 non-attenAtance  of  the  children  telong-  hours  in  classes  I--ITT  to  three  hours

 ing  to  the  weaker  sections  like  Sche-  Ree  day  and  lengthening  the  acade-

 duled  Castes  end  Echeduled  Tribes:  Heese  ss  IO

 (iii)  imireducing  —  socially  useful
 productive  work  and  social  service
 activities  as  an  integral  part  of  edu-

 (i)  A  chila  begins  to  help  in  the
 economic  endeavours  of  the  family  at
 a  very  eaily  age.  Thus  attending  cation;
 a  full-time  formal  school  is  a  luxury  v4
 which  most  femilies  cannot  afford.  (iv)  better  teacher  preparation  to  a

 tackle  tne  ¢reblems  of  primary  ecdu-
 (ii)  The  timings  of  the  formal  cation;

 school  are  sux  h  that  they  cannot  pur  A  umodzovermicit.  est  sy  een sue  education  24078  with  their  eco-
 and  involvement  of  the  local  com-

 nomic  pursuit.
 munity  in  these  supervisory  tasks  by

 (iii)  Some  ot  the  children  drop  formation  of  effective  school  com-
 छ  है  के

 out  affer  one  or  two  years  due  te  mittees  which  will  assist  in  bring-

 vartous  reasons.  The  formal  system  ing  children  to  the  school  and  for

 does  rot  perreit  them  to  re-enter  ike  building  up  closer  relations  between
 school  !  the  school  ang  the  community  etc.;

 (vi)  but,  more  than  all  these,  is  the
 need  to  create  a  climate  and  organise
 a  mass  moverment  to  ensure  that  ail
 the  childven  of  the  age  group  ¢-—l4

 As  regards  the  girls,  some  of  the  rea-
 sons  identified  by  the  Working
 Group  for  non  attendance  of  girls  are—

 (i)  Fiom  a  very  carly  ave  picts)  are  enroiie@  and  remain  in  schools.
 ?  It  is  for  the  local  community  to  en-

 pane  0  ‘Show  cer  ae  Tg  ay  Bolsee  sure  that  the  children  of  this  age
 pect  bi

 fems
 Mie  DEaDC

 Cl
 Gt  YOURsET  group.  receive  education  either

 oid  as  EL  on  HO.  alu!  through  the  *orma!  or  through  the
 Reopen  htigs  li  eosin  non-formal  channels.
 Neither  the  timings  of  the  formal  4
 school  nor  the  curricula  suit  the  Residential  Government  Accommoda-

 requirements  of  this  category  of  tion  for  the  Staff  of  Parliament

 girls.  Secretariats

 (ii)  In  msry  communities,  due  1880.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 to  cultural  backwardness,  sending  Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 girls,  even  of  the  age  8  or  9  to  co-  HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 educational  screols,  does  not  find  HABILITATION  be  pleased  to  state:
 a  cae

 (a)  the  number  of  Government

 Gii)  The  village  communi‘y  is  quarters  of  Type  I  to  Type  IV  which

 not  convinced  of  the  usefulness  of  are  likely  to  be  allocated  to  Lok

 the  adi-caticnal  programme  for  the  Sabha  Secretariat  and  Rajya  Sabha

 girls  beirg  cffered  by  the  fermal  Secretariat  from  the  General  900

 school  system.  e  during  the  current  year;  and
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 (b)  the  details  thereof  (Type-wise
 and  date-wise)  as  to  when  these  will
 be  handed  over  to  both  the  Secreta-
 riats?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR

 *  BAKHT):  (a)  and  (b).  Out  of  the
 quarters  under  construction  in  the
 general  pool  in  the  DIZ  area,  the  fol-

 ,  lowing  quarters  will  be  allotted  tempo-
 rarily  to  the  Lok  Sabha  and  Rajya
 Sabha  Secretariats  during  the  current
 year:

 Type  f  हे  20  Nos,

 typed  45  Nos.

 Mype  Til  1  10,  Nos.

 Type  IV.  1  Nil.

 This  allotment  is  to  be  adjusted  sub-
 sequently  against  equal  number  of
 quarters  of  similar  types  presently
 under  cons:ruction  exclusively  for  the
 Lok  Sabha/Rajya  Sabha  Secretariats.

 These  quariers  will  be  allottei  as
 soon  as  they  ave  ce  mpleted.

 राज्यों  को  ावास  अनुदान

 I88i.  श्री  हुकमदेव  नारायण  यादव  :

 क्या  निर्माण  और  झावांस  तथा  सुत  और
 *

 धुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ©  (a)  निर्माण  और  आवास

 कि

 शीर्ष  के

 अन्तगत  विभिन्न  राज्यों  को  राज्यवार

 1975,  976  तथा  977  में  कितना

 केन्द्रीय.  अनुदान  दिया  गया  और  उसका

 आधार  क्या  था  ;  और

 (ख)  क्या  सरकार  का  विचार  अनुदान
 देने  के  सम्बन्ध  में  पिछड़ेपन  और  जनसंख्या

 को  आधार  बनाने  का  है  और  यदि  नहीं
 5  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और

 पुनर्वास  मंत्री  (श्री  सिकन्दर  बख्त)  :  (क)
 और  (ख)  राज्य  सरकारों  को  निर्माण

 और  आवास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अधीन  कोई
 केन्द्रीय  अनुदान  नहीं  दिए  जाते  ।  राज्यों

 ग्रादि  को  सभी  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के

 लिए  केन्द्रीय.  सहायता  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  'समेकित  ऋण  तथा

 'समेकित  अनुदानों'  में  दी  जाती  है  जो  किसी

 विशेष  योजना,  परियोजना  या  विकास

 शीर्ष  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  ।  राज्य

 तरकारें  अपनी  आवश्यकताशों  और  प्राथमिक-

 ताद्रों  के  अनुसार  समेकित  सहायता  को

 विभिन्न  ग्रोजनाग्रों  के  लिए  तियत  करने

 तथा  उपयोग  करने  में  स्वतन्त्र  हैं  ।

 राज्यों  को  राज्य  प्लानों  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  का  नियतन  गडगिल  फार्मूला  के
 श्राचार  पर  किया  जाता  है  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  जनसंख्या  और  पिछड़ेपन
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 Percentage  of  Allocation  for  Agricul-
 tural  Sector

 1882.  SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  raise  budget  allocations  for
 the  agricultural  sector  from  23  per
 cent  to  40  per  cent;  and

 (0)  if  so,  the  percentage  of  funds
 to  be  used  for  irrigation  in  drought
 prone  areas:  State-wise?

 THE  MINISFER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRiSALiL0N  SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (४).  The
 position  in  these  respects  will  be  indi-
 cated  in  the  plan  for  the  next  five
 years  after  cons'deration  by  ६४४2  Na-
 tional  Development  Council.
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 Demand  for  U.P.  for  fixing  Support
 Prices  of  Oilseeds  and  Pulses

 1883.  SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Uttar  Pradesh  have  demanded  for
 fixing  the  support  prices  for  oil  seeds
 and  pulses  to  ensure  stability  in  their
 production  which  fluctuated  with  price
 variations;  and

 (b)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURS
 AND  IRRIGATICN  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (oe).
 At  the  Chief  Min:siers  Conference  held
 on  0th  and  11th  January,  1978,  the
 Chief  Ministers  including  that  of  U.  P.
 had  emphasised  the  need  for  fixation
 of  suitable  support  prices  for  vilseeds
 and  pulses,  with  a  view  to  increasing
 their  production.  Support  prices  for
 i978-79  season  have  already  been
 announced  for  groundnut,  soyabeen
 and  sunflower  seed.  The  Agricul-
 tural  prices  Convrission  has  also  sub-
 mitted  its  recommendations  on  the
 level  of  support  prices  of  rapeseed  and
 mustard  which  are  at  present  under
 consideration,  As  regards  pulses  sup-
 port  price  for  the  gram  crop  to  be  mar-
 keted  in  1978-79  had  been  announced
 in  October,  1977.  The  Agricultural
 Prices  Commission  has  also  submitted
 its  recommendations  on  the  level  of
 support  prices  of  arhar  and  moong  and
 the  Government’s  decision  thereon  is
 likely  to  be  announced  shortly.

 Writing  off  Bad  Debates  by  DDA

 1884.  SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  _  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  a  large  number  of  contractors  had
 been  advanced  huge  amounts  of  money
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 by  the  DDA  officials  without  ensur-
 ing  any  collateral  and  the  DDA
 officials  have  moved  that  Rs.  0  lakhs
 advanced  to  a  contractor  be  written
 off  as  he  is  not  traceable;

 (b)  if  so,  the  steps  Government
 propose  to  take  in  this  matter;  and

 con-
 matter

 (c)  whether  Government  is
 sidering  to  enquire  into  the
 raised?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  ND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No,  Sir.  The  Delhi
 Development  Authority  has  reported
 that  no  advance  has  been  paid  to  any
 contractor  without  ensuring  any  col-
 lateral.  Also  there  is  no  move  to  write
 off  an  advance  of  Rs.  0  lakhs  to  a
 contractor.

 (b)  and  (c).  Does  not  arise.

 Central  Government  Staff  Quarters,
 Howrah

 1885.  SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  _  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  memorandum  from  the  Gene-
 ral  Secretary.  Welfare  Association,
 Santragachi  Central  Government  Staff
 quarters,  Howrah;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto?

 THE  “WINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUFPLY  AND  REHA.
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.  A  Memoran-
 dum  has  been  received  recently.

 (b)  The  Assaciniion  has  reprsented
 for  the  provision  of  certain  facilities
 like  medical  facilities  central  School,
 Railway  overbridge  boundary  wail  etc.
 The  concerred  Departments  have  been
 requested  te  cansiter  provision  of  these
 facilities  in  the  colony.

 Py

 4



 269  Written  Answers

 New  Plan  for  integrated  rural  deve-
 lopment  Programme

 ‘1886.  SHRI  PRASANNABHAI
 MEHTA:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  an  entirely  new  pro-
 gramme  for  comprehensive  and  inte-
 grated  rural  development  will  be
 launched  by  the  Government  soon;

 (b)  if  so,  whether  Government
 feels  that  the  current  programme  like
 SFDA,  DPAP  and  Command  Area
 Development  have  not  done  enough
 and  hence  the  need  for  a_  fresh
 approach;

 (c)  if  so,  the  main  features  of  the
 new  Scheme;  and

 (d)  when  the  same  is  likely  to  be
 started  and  the  cost  of  expenditure
 involved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  S.  ्  D.  A.  is  mainly  a  bene-
 ficiary  oriented  programme  while
 D.  P.  A.  P.  and  Command  Area  Deve-
 lopment  Programmes  mainly  follow
 the  ‘area’  approach.  These  pro-
 grammes  are  restricted  to  selected
 areas  and  beneficiaries  and  have  been
 quite  successful  Under  the  new  pro-
 gramme  it  is  proposed  to  cover  8  much
 larger  area  in  the  country.  The  need
 for  the  fresh  approach  has  arisen  with
 a  view  to  achieve  the  national  objec-
 tive  of  full  employment  in  rural  areas
 within  a  certain  time  frame.  Under  the
 new  programme  the  main  elements  of
 the  area  programmes  and  the  benefi-
 ciary  orinted  programme  _  will  be
 brought  to  bear  on  each  of  the  areas
 covered  by  any  one  of  these  program-
 mes  depending  on  the  suitability  of  the
 programme  for  the  area.  Also  pro-
 gramming  under’  the  new  approach
 will  be  based  on  decentralised  micro-
 planning  at  the  block  level.  It  is  also
 proposed  to  involve  voluntary  organi-
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 sations  of  standing  and  repute  in  the
 formulation  and  implementation  of  the
 Block  Plans.

 (c)  The  new  Scheme  is  under  fer-
 mulation.

 (d)  It  will  be  started  from  ‘1978-79.
 A  token  budget  pievision  of  Rs,  20.00
 crores  has  been  Wade,

 2.00  hrs,

 RE:  MOTION  FCR  ADJOURNMENT
 DELAY  IN  INVITING  THE  LEADER  OF  THE
 CONGRESS  COALITION  TO  FORM  GOVERN-

 MENT  IN  MAHARASHTRA

 SHRI  VAYVALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Sir,  my  motion  is  given  on  the
 basis  of  the  latest  report  recieved  from
 Maharasitra.  i49  Members  of  the
 Legislative  Assembly  have  been  parac-
 ed  and  nresent  tefere  the  Governoi.
 He  has  not  taken  any  step.  The  re-
 port  is  that  the  Ccvernor  is  himself
 trying  to  make  Members  change  their
 mind  instead  of  woiking  on  the  consti-
 tutional  basis  to  respect  the  Constitu-
 tion.The  Governor  is  today  trying  to
 become  an  instrument  of a  political
 party  at  the  Centre.  This  is  a  complete
 violation  of  the  Irdian  Constitution.
 On  that  hasis  I  seek  your  perm'ssion
 to  move  an  adjournment  motion:

 “That  this  House  be  adjourned  for
 the  delay  in  inviting  the  leader  of  the
 majority  87099  of  Congress  Coalition
 in  Maharasht-:  to  form  his  govern-
 ment  even  after  the  physical  appea-
 rance  of  his  49  legislators.”

 I  appeal  to  the  hon’ble  Speaker  to
 allow  my  muoticn.

 MR,  SPEAKER:  Mr,  Sathe,  you  have
 not  given  any  netice.  Mr.  £tepnen
 has  given,

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola)  My
 submission  is  that  the  matter  is  of
 such  an  ucgency  thxt  an  adjournmert
 motion  jis  alright  My  friends  from
 Maharashtra  an  all  our  Members  an
 this  Side  fee]  very  much  concerned
 and  disturbed  particularly  when  Morar-
 jibhai  is  the  Prime  Minister.
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 {Shri  Vasant  Sathe]
 You  will  read,  Sir,  hon’ble  Shri

 Morarjibhaj  to  get  an  election  in  Gu-
 jarat  went  to  the  extent  of  going  on  a
 hunger  strike  himself,  went  to  the
 extent  of  threatening  a  gherao  and
 Satyagrah  in  this  House.  (Interrup-
 tions).

 Sir,  50  electes  reyresentatives  of  the
 Maharashtra  Assembly  have  been.  para-
 ded.  Photographs  have  been  taken,
 Signatures  have  been  taken.  If  Gov-
 ernor  is  not  going  to  allow  a  people’s
 government  to  be  formed  in  Maha-
 rashtra,  if  is  not  within  his  powers.
 Under  Article  63  he  has  to  have  the
 Council]  of  Ministers.  There  jis  no
 choice  for  him.  Janata  Government
 is  trying  to  bring  pressure  on  the  Gov-
 ernor  for  enceuraging  horse-trading.
 There  is  delay  of  two  days.  (Interrup-
 tions)  Morarjibhai,  I  want  to  promise
 from  you  thai  the  Governor  will  call
 Shri  Vasantdada  Patil........

 (Interruptions)  *  *

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.
 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  You  better  take
 your  seats.  I  have  called  upon  the
 Prime  Minister.  (interruptions)

 THE  PRIME  TINISTER  (SHRI
 MORARJI  BESAT):  May  I  request  my
 hon,  friends  not  to  get  excited  fer
 nothing?  There  is  nc  question  of  the
 Centre  interfering  with  the  dis:retion
 of  the  Governors  inc  if  I  may  make  a
 positive  statement,  we  will  not  have
 use  of  that  Governor.  If  any  Governor
 does  not  act  impartially,  independent-
 ly.  There  is  ro  qvestion  of  Central
 Government  influencing  any  Governor
 ang  in  this  very  particualr  case,  on  the
 very  first  da.7  wnen  the  Governur  told
 me  about  the  result,  J  told  him  “you
 decide  completely  impartially  and  do
 what  is  right.  Don’t  be  bothered  about
 anyanything  else.”  (  (Interruptions)

 SHRt  WVASANT  SATHE:  Aco  vou
 satisfied  yourself*  i50  persons  have
 been  paraded.  (Interruptions)
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 MR.  SPEAKER:  Why  don’t  you  hear
 him?

 SHRI  MORARII  DESAI:  I  am  very
 sorry  that  an  exciiement  is  created  for
 nothing.  fds  not  see  why  they  should
 be  excited  in  this  metter.  }  see  it  in
 the  papers.  I  have  not  had  any  con-
 tact  with  the  Gecvernor.  Peco  nos,
 want  to  have  any  contact.  (Interrup-
 tions).

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (We  thi
 Sadar):  Sir  on  a  ncint  of  order.

 SHRI  KISHORE  LAL  (East  Jelhi):
 Sir,  they  do  not  even  allow  the  Prime
 Minister  to  speak.  Why  do  you  allow
 them  to  speak?  (Interruptions)

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Sc.
 please  read  Article  64  of  the  Constitu-
 tion.  It  5893:

 “764(I),  Other  provisions  as  to
 Ministers:  «dy  The  Chief  Mrnister
 shall  Se  appointed  by  the  Governcr
 ang  the  other  Ti‘risters  shall  be  ap-
 pointed  by  the  Gcvernor  on  the  ad-
 vice  of  ike  Chief  Minister,  and  the
 Ministers  shall  hold  office  during  the
 pleasure  of  the  Cc  vernor:””

 ग्रध्यक्ष  महोदय,  यह  गबर्तर  का  गअधि-

 कार  है  कि  वह  सेटिस्फाई  हो  जाय  कि  कौन-

 सी  पार्टी  बहुमत  में  है  1  श्री  तक  दोनों

 पार्टियां  क्लेम  कर  रही  हैं,  इस  लिए  जब  तक

 वह  दूसरी  पार्टी  से  नपूछ

 MR  SPEAKER:  The  point  raised  is
 that  the  Central  Government  has  been
 trying  to  intacfere  with  the  diseretioi
 of  the  Governor.  Otherwise  it  is
 completely  the  discretion  of  the  Gov-
 ernor.  ‘The  Pre  Minister  has  made
 a  positive  statement  that  they  are  not
 interfering..........  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  We  doa  not
 accept  that  ..  (Interruptions)

 MR.  SPHAKER:  The  Prime  Minister
 is  speaking  for  the  Government......
 (Interruptions).  There  is  no  point.  of
 Governor.

 ert
 **Not  recorded.
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 SHRI  K,  LAKKAPPA
 On  a  point  of  uriler,

 (Thuraxur):

 SHRI  KANW.°R  LAL  GUPTA:  The
 Central  “rovernoment  does  not  canis  i.
 The  Prime  Mian'su2>  has  categoricaily
 stateqd  that  he  hei  not  talked  ty  the
 ‘Governor,

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  have  not
 made  any  ai’egition  against  the  Prime
 Minister  kir:self.  व  have  said  that
 from  the  Centcal  Government  some
 Ministers  are  influencing.  We  want  a
 guarantee.

 MR.  SPEAKER.  The  Prime  Minister
 speaks  on  beheil  of  the  Goverinncnt.

 SHRI  VASANTY  SATHE:  He  is  a
 helpless  man  What  are  you  talking

 (Interruptions)  *  *

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record,

 I  have  heard  the  Prime  Minister.  3
 have  disallowed  the  adjournment.
 motion.  The  adjournment  motion  is
 disailowed.

 SHRI  C.  M  STEPHEN  (Idukki):  You
 have  to  hear  me.

 MR.  SPEAKER  Urder  what  rile?

 SHRI  C.  M.  SiLPHEN:  Under  rule
 69  read  with  dire  tion  2,  Under  Direc-
 tion  No.  2  and  adjournment  motion  has
 got  to  be  takeh  up  after  the  Question
 Hour.  it  is  on  tht  basis  that  the  aJ-
 journment  motion  was  brought*io  your
 notice.  I  had  giver  notice  of  en  ad-
 jurnment  motion.  When  the  inatter
 comes  up  you  have  got  three  courses
 open  to  you:  you  can  reject  it;  you  can
 allow  it.  Another  course  js  there.
 Here  it  says:  proviced  further  thet
 where  the  Speaker  is  not  in  possessio2
 of  full  facts  about  the  matter  mention-
 ed,  he  may  before  giving  or  refusing
 his  consent  read  the  notice  of  the  rne-
 tion  and  Kear  from  the  Minister  or  the
 Members  concerned  a  brief  state-
 ment  of  facts  and  then  give  nis  deci-
 sion  on  the  admissibility  of  the  motion.
 When  the  matter  vf  adjournment  mo-
 tion  was  taken  up  the  Prime  Minister

 **Not  recorded.
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 being  the  Minister  concerned  about  it
 or  speaking  tor  the  government  pre-
 sumably  under  this  rule  stood  up  cs:
 clarified  the  position  of  the  govern-
 ment.  Once  thet  has  been  done  I
 am  entitled  to  clarify  my  position  m
 support  of  the  motion.

 The  Rule  says:  ‘‘and  hear  from  the
 Minister  and  Or  members  concerned  a
 brief  statement.”......

 MR.  SP#AKER:

 SHRI  a  M.
 cond  proviso’

 which  rule?

 STEPHEN:  Ruie  66  go-
 which  says:

 “Provided  further  that  where  the
 Speaker  is  not  in  possession  of  full
 facts  about  the  matter  mentioned
 therein,  he  may  wv¢lore  giving  or  re-
 fusing  hs  consent  read  the  notice  of
 the  motion  and  bear  from  the  Minis~
 ter  and/oc  xernbers  concernel  a
 brief  statement  en  facts....”

 Here  I  would  like  tc  submit  that  there
 were  two  aidjournrcent  motion;.  One
 motion  Mr.  Vayalar  Ravi  made  his
 submission.  My  motion  was  there  and
 when  the  matter  csme  up,  the  Prime
 Minister  stood  up  and  clarified  the
 position  of  the  Government.  isis
 necessary  that  as  a  person  who  gave
 the  notice  of  adjrurnment  motion  J
 also  must  be  heard  ir  support  of  my
 motion.  This  igs  under  rule.  This
 is  in  consonance  with  the  natures]  j.25-
 tice.  This  has  “got  to  be  done.  The
 Prime  Minister  spoke.  (Interruptions)
 I  am  entitled  to  say  my  point  of  view
 about  it.  How  d>  you  refuse  me  the
 right?  Parliamer.t  will  not  be  righ-  ir
 refusing  me  the  right.  You  could”
 have  initiatly  said:  “Nobody  shail  sey
 anything  about  jt.”  You  permit:ed
 one  Member  to  mike  his  submission:
 you  permitted  the  Minister  and  the
 Minister  mad.  hig  arguments  abut  it.
 Under  what  rule,  under  what  right,
 under  what  justice,  can  you  refuse  me
 permission  to  make  my  submissiscn
 about  the  notice  I  gave  you  on  the  ad-
 journment  mcticr?  May  I  sudmi:.
 Sir?  The  Pr'me  Minister  asked:  “Why
 are  you  excited?”
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 SHRI  MORARII  DESAT:  I  wart  to
 be  heard  on  this  very  matter.

 MR.  SPEAKER:  Yes,  I  will  hear  you.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  This  is  a
 matter  in  whicn  there  is  considezable
 concern  75  different  Parts  of  the  Fouse.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Let  me  first
 speak  on  his  point  of  order.

 SHRI  C  .M.  STEPHEN:  The  Prime
 Minister  riade  a  Sul:mission....

 SHRI  MOR.ARJI  DESAI:  Let  me  5५७४
 something  about  it.

 MR.  SPEATER:  I  wiil  hear  you,  Mr
 Prime  Minister.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  But  he  can:
 not  go  into  the  merits  of  the  case.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  The  Prime

 Minister  asked:  “Why  are  you  getting
 excited?”  Why  should  I  not  feel  excit-
 ed  because  this  is  an  extraorcirary

 situation....
 MR.  SPEAKER:  No.  No.  You  are

 going  into  the  merits  of  the  case.  T

 am  hearing  your  point  of  orders.  If

 J  allow....

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Are  ४04  go-
 ing  to  refuse  me  permission?

 MR.  SPEAKER:  I  will  consider  t”ét.

 SHRI  a  M  STEPHEN:  There  were

 about  it.  The  other  notice—you  heard
 about  it.  The  other  notice—you  will

 not  hear  about  if?  You  have  heard

 the  Minister  aktout  it.  You  must  hear

 me  also,
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Mr  Prime  Minister.
 SHRI  K.  LAKKAPPA:  On  a  pgint

 of  order.

 MR.  SPEAKER:  No,  I  am  hearing
 the  Prime  Minister.

 SHRI  MORARJI  LESAI:  When  my

 hon.  friend  wants  {Lat  he  has  a  right

 to  speak,  because  I  had  explained  what

 was  the  tmaiter,  Rute  60,  which  he  has

 quoted,  says:
 “The  Speaker  if  he  gives  consent

 under  rule  56  and  holds  that  the  mat-
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 ter  proposed  to  be  discussed  i;  in
 order,  shall  call  the  member  con-
 cernea  who  shali  rise  in  his  place
 and  ask  for  leave  to  move  the  ad-
 journment  of  the  House.

 SHRI  c,  ७.  STEPHEN:  I  am  not  say-
 ing  under  that.

 SHRI  MORABJI  DESAI:  That  is  a
 different  mattez  altogether.  The
 Speaker  nas  net  etlowed  it.

 AN  HON.  MEMBER:  Ab  initio  he
 has  no  right  to  raise  it.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Therefore
 that  does  not  arise.  Even  then,
 let  me  say  this:  Why  all  this
 excitment?  I  was  explaining,  but  1
 was  not  allowed  ty  complete  my  ex-
 planation.  What  can  I  do?  I  am  not
 helpless  in  ‘Zover:ment,  but  I  am
 helpless  against  shouting  in  this  House,
 I  carnot  0०  anything.  I  have  got  tc
 bear  with  it.  I  caiimct  do  it  in  return,
 I  cannot  do  that  because  that  will  ag-
 gravate  it.  Therefore  I  canot  do  it.
 I  was  not  heard  when  I  was  s:uying
 that  for  the  Goverrment  to  issit=  any
 direction  to  the  Governor  in  this  matter
 would  be  very  wrong  and  unconstitu-
 tional.  It  was  stafed  that  the  Prime
 Minister  is  helpless,  the  other  Minisers
 do  it.  No  other  Ministers  can  try  to  do
 it.  I  am  not  helpless  with  my
 Ministers.  I  am  helpless  with  my  hon.
 friends.  IJ  am  not  at  all  helpless  there.

 SHRI  VASANT  SATHE:  What  is  the
 use?  You  are.  With  one  particular
 Minister,  you  are  ccmpletely  helpless,

 (Interruptions)

 SHRI  VITRARJI  CESAI:  Why  Jo  you
 want  to  udd  to  his  skcuting?  Let  him
 about.  If  there  is  one  Member  shout-
 ing  we  can  cope  with  it.  But  if  all
 of  them  shout  together  how  can  we
 cope  with  it?

 Therefore,  it  is  not  right  when  I  szid
 that  we  do  not  want  to  interfer2  in
 matters  I’ke  this,  there  is  no  question  of
 Government  interfering.  Then,  about
 this  question  of  delay,  I  read  about
 it  in  papers.  I  have  not  enquirer  be-
 cause  that  also  can  be  taken  as  inter-
 ference.
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 SHRI  VASANT  SATHE:  How  did
 you  interfere  in  Karnataka?  Please
 tell  us.

 SHRI  MORAKSI  DESAI:  That  I  will
 reply  not  now.  I  will  do  it  when  i  renly
 to  the  debate  on  the  President’s  Ad-
 dress.  Why  don’t  you  have  patience?

 SHRI  VASANT  SATHE:  On  3rd
 January  the  A:sen  bly  was  to  meet.
 But  on  3lst  you  dissolved  it.  How  did
 you  do  that?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Will  you
 have  some  patien:'2?  You  don't  scam
 to  have  ny  patience.

 SHRI  VASANT  SATHE:  These  are
 doubts  in  our  soinds.

 MR.  SPEAKER;  You  are  on  a  diffe-
 rent  point  altogether  now.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  That  will
 be  covered  when  I  give  my  reply  on
 the  President’s  Address.  I  am  going
 to  explain  anc  teli  you  all  890५६  it,
 but  just  iow  i  am  not  going  to  te
 drawn  into  it  because  that  would  not
 be  right.  I  have  been  reading  for  the
 last  two  days  that  they  have  given  a
 list  of  49  Members  and  have  also
 produced  them  before  the  Governor.
 The  other  side  has  given  a  list  of  45
 Members

 SHRI  VASANT  SATHE:  How  can
 that  be?  We  have  given  150.  How
 can  they  give  a  list  of  145?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  do  not
 want  to  go  into  the  details  of  it,  and  I
 read  also  that  the  Governor  is  taking
 time  to  see  who  is  right.  7  believe
 the  matter  msy  have  been  decided  now,
 by  2  O’clock.  That  is  what  i  was
 tolq  by  others  from  Bombay,  not  by
 the  Goverament  that  it  will  be  decited
 today.  T  don’t  kaow  all  this  excite
 ment.  I  do  not  think  there  is  any
 cause  for  grievance.  Unnecessarily
 they  are  excited  over  this.  I  do  not
 know  why  there  is  this  excitment.

 SHRI  VASANT  SATHE:  It  is  a
 question  ultimately  of  democracy.
 People  have  their  rights.  You  should
 have  a  democratic  rule.

 (Interruptions)
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 MR.  SPEAKER:  I  am  deciding  ihc
 point  of  order  first.

 SHRI  VASANT  SATHE:  The  point
 of  order  is  not  important.  This  is
 more  important—the  substance.

 MR,  SP@#AKER:  When  it  is  raised,
 it  is  important.  When  the  matter  is
 raised  [  have  to  decide.  Two  hon.
 Members  have  given  notice  of  adjourn-
 ment  motion  on  identical  matters.  Cne
 was  Mr.  Vayalar  Ravi  and  the  other
 was  Mr.  Stephen.  Mr.  Vayalar  Ravi’s
 motion  nad  come  earlier.  I  have  not
 given  consent  to  either  of  them  under
 Rule  60,  I  have  not  given  consent  at
 all  and  in  fact,  when  Mr.  Stephen  met
 Me  in  my  chamber,  I  said  I  would  con-
 sider  it  atfecwards,  That  is  what  i  toisi
 them  and  that  is  what  my  former  order
 is.  Without  my  consent,  Mr.  Vayvalar
 Ravi  raised  the  c-uestion.  When  Mr.
 Vayalar  Ravi  raised  a  certain  point,
 he  said  that  the  Central  Government
 was  interfering  with  the  discretion  ot
 the  Governor.  ‘that  is  why  I  asketi
 the  Prime  Minister  whether  it  was  2
 fact.  The  Fiime  M’rister  has  denied
 it  and  he  has  denied  it  on  behalf  of
 the  Government.  I  have  to  accept
 that.  Now  there  is  no  question  of
 any  Member  being  entitled  to  say  be-
 cause  the  second  proviso  to  Rule  60
 Says:

 “Provided  further  that  where  the
 Speaker  is  not  in  possession  of  full
 facts  avout  the  matter  mentioned

 therein,’—the  question  is  whether
 the  Centsal  (;ov27rment  is  interfer-
 ing  or  not  “he  may,  before,  giving
 or  refusing  his  consent,  read  the  ro-
 tice  of  the  motion  and  hear  from
 the  Minister/or  Members  concerned.

 It  is  entirely  left  to  the  Speaker  to
 find  out  the  facts.  It  is  not  a  question
 of  anybody  having  any  right,  The
 ‘allegation  is  that  the  Central  Govern-
 ment  is  intarf2ring.  Therefore,  I  have
 allowed  the  Prime  Minister  to  clarify
 that  point  and  so  ‘there  is  no  quesiion
 arising  at  all.  TI  keve  not  given  con-
 sent  under  Rule  60  and  I  do  not  pro-
 pose  to  give  any.  This  is  not  a  mat
 terse
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 SHRI  VASANT  SATHE:  Whaid  is  the
 use  now?  (Interruptions)  The  Prime
 Minister  was  goog  enough  to  explain.
 Where  is  the  qucsiion  of  your  conseni?
 It  has  becoine  redundant.  You  have
 become  redundant  now.  (Interrup-
 tions)

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  We  don’t
 want  io  participate  in  the  delibera-
 tions.  I  want  to  make  a  statement  about
 that.  Why  is  it  hapening?  (Inter-
 ruptions).  I  am  not  going  to  yield.  If
 you  are  rot  going  ty  allow  me,  it  would
 be  a  most  unprecedented  procedure.  I
 rise  as  the  leader  of  the  party.  (Inter-
 ruptions).

 MR.  SPEAKER:
 028  it  come?
 is  any  rule.

 Under  what  rule
 T  will  allow  it  i*  there

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Will  you
 allow  me  only  ‘f  tnere  is  a  rule?  You
 will  not  allow  me  if  I  am....  (Inter-
 ruptions)  Under  what  rule  do  I  walk
 out?  Before  walking  out,  would  you  not
 allow  me  to  make  a  stateemnt?  (In-
 terruptions)  What  is  the  sort  of  thing
 that  is  toing  on?  Cne  side  you  have
 heard.  The  other  side  you  are  not
 prepay'ed  to  hear.

 MR.  SPEAKER:
 anything,

 I  have  not  heard

 SHRI  C,  M.  STFPHEN:  Before  any-
 body  was  called,  ycu  could  have  said
 ‘No  discussion  under  rule  60’.  You
 permitied  a  discussion  for  a  full  hatt-
 an~hour.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  am  not  permitting.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  The  matter
 involved  is  very  very  importan<.  It
 is  a-matter  on  which  al]  of  us  are  agi-

 tated,

 MR.  SPEAKER:  I  am  not  in  agree-
 ment.  JI  don’t  allow  this  any  more.
 Don’t  weeord,

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  allow  any-
 thing.

 (Interruptions)
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 MR.  SPEAKER:  Show  me  the  j  rece-
 dent.  I  will  allow  it,

 SHRI  C,  M.  SITEPHEN:  There  are
 any  number  of  precedents.

 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  No.  Not  allowed.  I
 would  not  bon?  recerd.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:
 record,

 Until  |  say,  ४०77६

 (Interuption)  ae

 MR.  SPEAKER:  Den’t  record  unt  I
 ask  you.

 (Interuption)  ***

 MR,  SPEAKER:  Wething  is  8००६  cn
 record,

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKRR:  I  have  already  taken
 the  decision,  you  are  not  obeying  it...
 I  called  upon  the  Trime  Minister  ic
 reply,

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  I  want  to  ex-
 plain  my  stand.

 MR.  SPEAKER:  i:  you  are  giving
 your  reason  for  v.alking  out,  then  I
 will  get  it  recorded.

 SHRI  C,  M.  STEPREN:  Take  ifetact
 way.

 SHRI  KANWAR  LAL  GuPTtA:
 Under  what  rule,  you  are  allowing
 him?

 MR.  SPEAKER:  The  reasons  for
 walking  sut  have  teen  allowed.  from
 the  preced:nt  I  have  found  that  eaviter
 also  when  the  pecp*e  walked  out,  they
 had  made  a  statement.

 (Interruptions)  **

 I  have  made  the  decision.  I  am  allow-
 ing  the  reasons  Any  leader  who  is
 walking  out,  ९७0७  make  a  statement
 why  he  is  walking  out.  (Interruptions)
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 SHRI  VASANT  SATHE:  Either  allow
 us  to  walk  ovi  by  making  a  stat?ment
 or  allow  us  to  sit  kere  and  not  listen
 to  the  Prime  Minisier.  Choose  vetweer
 the  two.

 MR.  SPHZAKER:
 There  is  a  prec2dan!:

 “On  10-3-75,  cfter  the  Minister  cf
 Home  Affairs  replied  to  the  debate
 on  the  resolution  regarding  the  Presi-
 dent's  Frocinmetson  under  articie
 356  in  relation  to  Tamil  Nadu,  Shri
 Era  Sezhiyan,  the  leader  of  the  DME
 group,  made  a  statement  that  the
 action  taken  by  the  Central  Govern-
 ment  was  wjnvoarstifutional  and  that
 they  were  not  satisfied  with  the  reply
 given  by  the  Minister.  Thereafter,
 the  memhezs  waiked  out.”

 Now,  you  record,

 So,  I  am  permi‘ting  him  to  make  a
 statement  giving  reasons  for  walking
 out.

 SHRI  C.  M.  SIEFHEN:  Mr  Spe2aice>

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  On
 a  point  of  order.  Sir.  I  have  aothing
 to  say  if  you  pe:mit  any  hon.  Nlenier
 or  the  leader  of  any  party  or  group  ०
 make  a  statement.  There  is  nothing
 wrong  in  that.  Ett  if  the  intention  is
 expressed  before  that  he  is  making  a
 statement  giving  reasons  as  a  prelude
 to  walk-out,  it  is  creating  a  danger-
 ous  precedent.  You  can  allow  him  to
 make  aq  S:.iterasnt  tut  not  a  staternent
 just  for  giving  reasons  for  walkout.  It
 [t  will  be  a  dangerous  precedent.  What
 wil]  be  a  dangerous  precedent.  What
 time  a  group  leader  will  say,  “I  want
 to  walk  out  and,  therefore,  you  allow
 Me  to  make  a  giatement.”  It  wiii  be
 creating  a  mess  ci  the  whole  !.usiness
 of  the  House.  Therefore.  I  would
 make  a  submission  to  you,  please  don’t
 mention  that  you  are  allowing  him  to
 give  reasons  for  walking  out.  You  are
 entitled  to  allow  any  member  to  make
 any  statement.  But  please  don’t  men-
 tion  that  it  is  because  they  are  walk-
 ing  out.  It  is  their  choice  if  they
 want  to  walk  out.

 MR.  SPEAKER:  I  am  allowing  aim
 to  make  a  siatemert
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 SHRI  MuUdD.  SHAFI  QURESHI
 (Aanatnag):  Mr.  Krishnappa  from  our
 party  also  wants  to  speak.

 SHRI  ्  M.  STEPHEN:  A  siluatien
 has  arisen  to  which  my  party  spokes-
 men  have  taken  objection.  Our  party
 has  taken  onject:on  to  certain  things
 that  are  hepsening  in  the  country...  ५

 SHRI  AMRIT  NAHATA  (Pali):  Mr
 Speaker,  Sir.  supposing  I  want  to
 stage  a  walk  cut.  will  you  allow  ms  ito
 make  a  statement?

 MR.  SPEAKER:  [  will  consider  wacn
 you  think  of  it.

 SHRI  AMRIT  NAHATA:  Will  ycu
 allow  everybody?  (Interruptions)
 Everybody  will  méke  a  statement  tren.

 SHRI  C,  M.  SLEPHEN:  We  are  not
 able  to  cooperate  with  you  for  three
 reasons,  One  is  that  it  is  elemanetar.
 in  parliamemary  practice  that  when  an
 issue  is  before  the  House,  wher  one
 aspect  of  the  issue  has  been  permitted
 to  be  place:  befe~e  the  House,  the  other
 interested  party  must  be  permitted  to
 have  its  say  also.  This  fundamental
 rule,  according  to  me,  was  vioiatec.
 The  issue  befur2  the  House,  was,  whe-
 ther  you  wii]  allow  or  give  permission
 for  an  adiournment  motion  for  which
 I  had  given  notice.  On  that  matter,
 when  the  Jiscussion  took  palce,  with
 your  permission  or  without  your  per-
 mission,  the  Fiime  Minister  put  forth
 a  point  of  view  of  the  Government

 This  is  an  elementary  parliamen-
 tary  courtesy  that  the  interest  of  party
 on  the  other  side  must  also  be  heard
 before  the  Chair  finally  gives  his
 ruling.

 (Interruptions)

 AN  HON.  MEMBER:  No,  (Inter-
 ruptions)  :

 MR,  SPEAKER:  Why  don’t  you  have
 patience?

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Although  I
 sought  your  permission  to  place  my
 point  of  view  tefore  you.  I  was  not
 given  permission.  Against  that,  I  have
 got  the  greaiest  objection.  Sir,  ॥  re-
 cord  my  objection  to  that,  (2)  on  the
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 {Shri  C.  M.  Stephen]
 question  abcut  the  Government’s  ac-
 tion  with  respect  to  the  Maharashtra
 issue......  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  Whaf  you
 are  asking  about  West  Bengal......
 (Interruptions).  Your  behaviour  in
 Maharashtra  is  undemocratic,  high-
 handed  and  arbitrary,  This  is  why
 we  are  walking  out.  (Interruptions)

 SHRI  Cc.  M  STEPHEN:  The  F-zime
 Minister  mace  6  statement  that  he  has
 nothing  to  do  with....  (Interruptions).
 These  are  the  very  fundamentals  of
 the  way  the  polity  has  got  to  function

 (Interruptions).  It  is  submitted
 that  the  Governor........  (Interrup-
 tions).  It  is  for  the  Prime  Minister  to
 say,  to  give  up  his  basic  responsibility
 in  a  federal  polity  against  that  atti-
 tude.  (Interruptions).

 SHRI  VASANT  SATHE:  We  wil!  aiso
 disturb  you.  (Interruptions).

 SHRI  fo)  M.  STEPHEN:  It  is  for  the
 Prime  Minister  to  say....(Inter-
 ruptions).  Government  will  have
 nothing  to  do  with  it.  (Intervuptions).
 To  give  up  his  basic  responsibility  in
 a  federa]  polity  against  that  attitude
 (Interruptions).  (3)  A  people  selec-
 tion  took  place.  Members  who  have
 returned......  It  is  fundamental  that
 a  Ministry  must  be  formed  and  any
 constitutional  lawyer  says.........
 (Interruptions)  Either  the  major
 party  can  be  called  or  the  party
 which  commands  qa  majority  can  be
 called.  Here  iwo  parties  emerged.
 One  is  the  Janata  Party.  The  other
 two  Congress  whict.  happen  to  be  in
 the  parliameniary  parties  the  major
 parties,  they  should  have  been........
 ‘Unterruptions).

 AN.  HON.  MEMBER:  Only  in
 Maharashtra.  (Interruptions).

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  (Pondi-
 cherry):  i50  Members.  (Interrup-
 tions).  What  happens  is  this.  In
 Maharashtra,  elections  took  place  on
 the  plea  that  it  was  necessary........

 SHRT  A.  BALA  PAJANOR:  I  want  to
 know,  Sir....  (Interruptions).
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 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  (Interrup-
 tions).  To  continue  in  this  House..

 (Interruptions).

 SHRI  M.  V.  KRISHNAPPA  (Chick-
 ballapur):  For  the  same  reason,  we
 also  show  our  protest  and  walk  out.
 (Interruptions).

 At  this  stage,  some  hon.  Members
 left  the  tIouse.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Mr,  Speaker,
 we  protest...  The  Governor,  who  is
 acting  in  utter  aisregard  of  the  Const:-
 tution,  should  be  recalled  immediate-
 ly.  We  make  a  protest  and  walk  out.

 MR.  SPEAKER:  Prime  Minist2:.

 2.55  hrs.

 MOTION  OF  THANKS  ON  THE
 PRESIDENT’S  ADDRESS—Contd.

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  May  I  say,  Sir,
 that  it  is  very  unfortunate  that  all  this
 time  should  heve  teen  taken  for  doing
 what  they  have  done  now.  I  do  not
 think  it  }elps  any  cause.  Yet,  I  cannot
 quarrel  with  their  liberty  to  Jo  even
 wrong  things  which  they  want  to  do.
 Why  have  I  to  say  anything?  But
 I  do  say  that,  when  they  think  about
 what  has  happened,  they  will  realise
 that  they  have  said  all  this  for  noth-
 ing;  for  nothing  they  spent  their
 energy,  and  the  time  of  the  House.  I
 do  not  know  how  much  money  has
 been  wasted.  But  all  these  things  are
 inescapable  in  Parliamentary  life  and,
 therefore,  I  have  no  quarrel  about  it.
 But  in  this  matter  I  do  not  see  how
 this  Government  is  to  blame  for  any-
 thing.  We  have  issued  no  directions
 whatsoever;  we  cannot  issue  direc-
 tions  in  this  matter,  and  we  will  not
 issue  any  directions  in.  this  matter.
 Even  now  if  they  want  me  to
 say,  ‘Expedite  it’,  I  cannot  do  that.
 But  if  the  Governor  ac‘s  wrongly,
 then  certainly  I  can  take  action,  but
 I  cannot  force  him  to  do  anything.
 That  must  be  understood  by  the  hon.
 friends.  But  they  cannot  forget  their
 habits  they  have  acquired.  That  is  the
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 difficulty.  If  they  want  me  to  act  as
 they  did  in  the  past,  1  am  not  going  to
 do  that,  I  am  not  going  to  act  in  that
 manner  whatever  may  be  the  provo-
 cation.  That  is  all  that  I  can  say.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  (Pondi-
 cherry):  Sir,  I  want  to  make  a  clari-
 fication.

 SHR™T  MCRARJI  DESAI:  te  can
 make  his  clarifications  afterwards.

 I  was  surprised  that  the  same  argu-
 ments  are  beng  repeated  every  time
 even  when  =  satisfactory  explaaations
 were  given.  It  was  said  that  the  Pre-
 sident  should  not  have  been  apologe:ic
 for  his  inability  te  deliver  the  Address
 in  Hindi.  He  was  not  apologetic  at  all.
 I  do  not  know  why  the  President  should
 be  apologetic.  Those  who  are  against
 Constitutionsl  yropriety  ought  to  be
 apologetic.  It  is  not  for  him  to  he
 apologetic.  That  must  be  ~eviised.
 There  is  no  question  of  this  Govern-
 ment  wanting  ie  force  Hindi  on  any-
 body.  That  is  not  the  idea  at  all.  But
 that  does  not  mean  that  those  who
 want  Hindi  cannot  say  that  there
 shoulda  be  Hindi.  If  they  call  them
 fanatics  they  are  greater  fanatics.
 They  are  fanatics  against  the  Con-
 stitution;  if  I  may  say  so.  What  is
 the  meaning  of  saying  such  things?
 That  does  not  help  anybody.  I  have
 explained  that  Government  will  not
 force  this  issue,  but  the  compulsion
 of  patriotism  will  force  it,  and  I  am
 waiting  for  that  to  happen.  And  that
 will  happen;  I  have  no  doubt  about  it.

 AN  HON.  MEMBER:  You  cannot
 force  it,

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  cannot
 force  anybody  to  be  good;  I  know
 the  result  will  Le  otherwise.  There-
 fore,  I  never  make  that  attempt

 Then.  it  was  saic  that  Hindi  Com-
 munications  go  from  the  Centre  to
 Kerala  «anda  cther  non-Hindi  spe2king
 States.  J  ao  not  know  from  which
 office.  This  is  not  the  practice  of
 the  Central  Government.  We  send  Com-
 munications  jn  English  and  a  copy
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 of  that  in  Hindi  is  sent  along  with  it.
 I  do  not  know  why  that  should  t2  ok-
 jected  to.  That  is  the  policy........

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  They
 send  only  in  Hindi...  (Interruptions)

 SHRI  MORARJI  DESAI:  No:  Chief
 Minister  has  complained  to  me  I  have
 met  the  Chief  Minister  and  he  has  not
 told  me  about  it  at  all  Lf  any  gove.~
 ment  department  does  that,  I  will  cer-
 tainly  hold  it  79  for  action.  I  ce  not
 want  any  devaitment  to  do  that  kind
 of  a  thing.  That  will  not  be  done,
 Point  out  to  me  if  there  is  any  failure
 in  that  matter....

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  The  Pre-
 sident  expressed  it.  (Interrwptionsa

 MR.  SPEAKER:  The  President  has
 not  saiq  that.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  The
 President  exvressed  it.  We  presented  3
 memorandum...  (Interruptions)

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  am  not
 yielding.  This  is  not  the  way  to  deal
 with  the  whole  ratter.  I  do  not  stop
 him  even  when  he  shouts.  Why  does
 he  want  to  stop  me  when]  am  speak-
 ing?  He  can  speak  when  he  has  a
 chance  to  speak,  when  he  has  occasion
 to  speak.  but  he  must  not  go  on  in-
 terrupting  in  this  manner.  I  have  said
 very  clearly  that  whenever  instances
 are  brought  to  my  notice,  I  will  cer-
 tainly  take  action  and  see  that  it  is
 not  repeated  anywhere.

 43  hrs.

 One  inadvertant  thing  had  happened.
 When  a  reply  was  sent  to  a  Member
 who  had  written  in  Hindi,  and  it  was
 sent  to  me,  I  found.  that  no  English
 version  was  sent  and  asked  for  it.
 Thev  said  it  was  a  mistake  that  the
 English  version  was  not  sent  along
 with  it  to  me.  But  that  was  a  solitary
 instance  where  it  was  a_  mistake.
 When  a  mistake  was  admitted  as  a
 mistake.  there  was.  therefore.  no  eues-
 tion  of  forcing  anybody  in  this  matter;.
 force  cannot  do  anything.  My  Hon,
 friends  ought  to  recognise  that  they
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 cannot  force  me  to  do  what  they  want
 Me  to  do.  That  must  be  fecognised.
 I  cannot  force  them  to  do  anything
 and  they  cannot  force  me  to  do  any-
 thing.  It  would  not  be  right  and  it  is
 not  provided  in  the  Constitution.

 But  what  I  surprised  me  was  when
 some  Hon.  Member  gaid  that  the  ad-
 dress  was  imposed  on  the  Presicert.
 that  he  was  not  allowed  to  say  that
 he  wanted  to  say.  Being  a  Member  of
 Parliament,  he  does  not  even  know
 what  the  Constitutional  practice  is  und
 what  the  functions  of  the  President  and
 the  Government  are!  when  the  Presi-
 dent  gives  an  Address  on  the  opening
 day  of  Parliament  it  is  always  the
 statement  of  Government  policy.  It  is
 not  the  first  time  that  the  President  has
 delivered  an  Address.  But  when
 nothing  could  be  said,  what  else  would
 be  said?

 I  was  more  surprised  when  it  was
 said  that  the  President’s  Address  lacks
 sharpness,  inspiration  and  direction.
 Now,  we  do  not  want  to  be  sharp  with
 anybody:  that  is  left  to  my  hon,  friends.
 I  don’t  like  to  be  sharp  at  ail  with
 anybody,  nor  would  the  President  I:ke
 to  do  that.

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN
 (Satara):  You  are  always  blunt!

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  am  20
 blunt:  I  am  truthful.  If  what  I  am
 saying  now  is  bluntness.  I  cannot  help
 it.

 Then,  Sir,  it  was  said  that  it  was
 disappointing.  If  they  are  disaopoint-
 ed,  they  are  disappointed,  how  can  I
 say  they  should  be  satisfied?  I  2annot
 order  satisfaction.  But  I  do  not  ses
 any  evidence  of  disappointment  on
 their  faces.  That  is  all  I  can  say.

 Then,  it  was.  said  that  it  contains
 half  truths.  Now,  what  are  the  half
 truths  that  we  have  given?  It  was  said
 that  there  are  half  truths  about  prices.
 What  are  half  truths?  ITs  it  not  a  fact
 that  the  prices  today  are  not  higher
 than  the  prices  in  March  last?  ‘There
 have  been  fluctuations  jn  wholesale
 prices  during  ‘he  year,  that  also  we
 have  gimitted.  We  have  not  kept  back
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 anything:  we  have  published  them
 from  time  to  time,

 SHRI  C  M.  STEPHEN
 What  about  consumer  prices?

 (Idukki):

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Consumer
 prices  are  also  being  regulated:  they
 are  also  coming  down.

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 I  have  read  out  a  para  from  the  k'co-
 nomic  Review  which  shows  what  is  the
 rise  in  prices  in  different  areas,  parli-
 cularly  the  consumer  prices  so  far  as
 the  people  are  concerned.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  That  quoia-
 tion  proves  that  we  have  not  kept  Lack
 anything,

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 We  are  discussing  President’s  Address.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  am  also
 doing  that.  Then,  a  very  serious  ‘ning
 was  said  that  we  are  not  acknowledging
 Opposition’s  cooperation.  This  is  very
 unkind.  I  have  tried  as  best,  as  I
 could,  to  take  as  much  cooperation  and
 I  have  received  cooperation  in  some

 matters,  not  in  all  matters,  but  this  is
 not  for  me  to  complain.  But  to  say
 that  I  did  not  acknowledge  this  is  not
 right,  I  have  said  that  we  are  bring-
 ing  in  constitutional  amendments  for
 undoing  some  of  the  things  we  all  dis-
 approve  and  that  we  want  to  take  the
 Opposition  with  us  and  we  are  in  the

 process  of  it.  I  am  very  thankful  to
 them  that  they  have  agreed  on  matty
 things.  [  have  said  that  and  said
 that  publicly  at  many  places,  and  I
 wish  we  continue  to  do  that  more  and
 more,  If  the  Sreaker  was  elected  un-

 animously,  it  was  due  to  the  Opvosi-
 tion’s  cooperation.  It  was  true  about
 the  election  of  the  President  also.
 IT  have  publicly  acknowledged  it.  I
 have  thanked  them  for  it.  If  we  take
 the  credit  for  achieving  this  coopera-
 tion  for  ¢he  first  time  in  thirty  years.
 are  we  very  wrong  in  it?  Why  is  it

 saiq  that  our  claim  is  wrong?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 The  imnortance  is  of  those  who  sive
 cooperation  and  not  those  who  ask
 fOr  tz
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 SHRI  MORARJI  DESAI;  It  is  anly
 when  we  give  cooperation  that  we
 receive  cooperation.  Cooperation  is
 always  given,  not  demanded.  I  do  not
 demand  cooperation,  therefore  both  of
 us  have  got  to  give  cooperation  with-
 out  demanding  it,  Who  oblige  whom?
 We  oblige  each  other,  not  anybody  else,
 We  are  doing  our  duty  to  the  country
 and  to  the  Parliament.  That  is  all  I
 would  say.

 Well,  at  any  rate,  I  am  glad  that  my
 hon.  friend  approved  of  the  President
 not  coming  in  a  horse  carriage.  At
 any  rate,  there  is  some  approval  of
 what  has  been  done.  I  am  glad,  he
 wants  us  to  go  further;  that  will  hap-
 pen  in  course  of  time.  I  wish,  they
 had  begun  it  and  not  left  it  to  us  Is  it
 also  not  the  first?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 Creditable.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Then  St  is
 said  that  the  Janata  Government
 claims  credit  as  if  things  are  now
 being  done  for  the  first  time  in  the
 history  of  the  country.  |  think,  that
 is  a  caricature  of  what  we  meant  to
 say.  The  country  has  advanced  i

 ,  thirty  years,  Who  can  deny  that?
 We  cannot  say  that  all  that  has  heen
 done  has  not  yet  reached  the  veople.
 It  has  not  reached  the  majority,  that
 is  all  we  have  been  saying  We  want
 therefore  to  give  a  new  direction  That
 is  all  we  are  claiming  If  the  country
 had  not  advanced,  where  would  we
 have  been?  Not  only  that,  but  I  have
 always  said  that  everything  that  was
 done  by  the  last  Government  cannot
 be  wrong  There  can  be  some  things
 which  were  wrong,  but  uot  all.  We
 have  affirmed  that  we  will  honour  all
 the  obligations  which  have  been  under-
 taken  even  in  our  foreign  relations  as
 well  as  all  agreements  and  treaties,
 etc.  We  are  bound  to  honour  them.
 We  did  not  start  on  a  blank  slate,  The
 only  difficulty  is  that  we  started  on  a
 muddled  slate.  Thetefore,  it  ‘akes
 time  to  clear  {t  up  before  we  can  write
 That  is  my  difficulty.  That  is  what  is
 Sought  to  be  pointed  out.  I  may  sorry
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 I  could  not  point  i¢  out  in  a  manver
 thet  the  muddle  could  be  cloaked  and
 given  a  different  meaning.  How  cen
 I  do  that?  I  have  not  got  that  cana«
 city,

 Then,  it  is  said  that  the  law  and
 order  problem  ig  not  mentioned  at  all
 I  do  not  know  what  was  to  be  men-
 tioned.  It  is  said  that  the  law  and
 order  situation  has  not  improved  much,
 I  have  no  objection  to  it.  But  why
 has  it  come  to  this  pass?  Are  we  res
 ponsible  for  this?  Or  are  those  who
 were  carrying  on  before  us  responsible for  this  thing  in  the  country?  If  we
 did  not  say  that,  should  we  be  nade
 to  say  that?  That  was  not  done  be-
 cause  we  did  not  want  ill-feeling  to
 arise.  That  is  why  we  did  not  say
 some  of  those  things.

 Then,  it  was  said  that  MISA  is  .eing
 continued,  MISA  is  not  being  con-
 tinued.  The  old  Preventive  Detention
 Law  which  has  been  there  all  the
 while  and  which  was  vitiated  and
 made  terrible  during  the  two  years  of
 emergency  is  being  done  away  with.

 But  law  is  required  to  cope  with
 violence.  I  would  even  earnestly
 Plead  with  my  hon  friends  opposite
 that  we  have  to  find  some  methods  of
 solving  these  problems.  Is  it  good  for
 all  of  us  that  we  should  spent  time  in
 the  manner  it  was  spent  in  the  first
 45  minutes?  Can  we  not  do  it  more
 peacefully  and  more  usefully?  If  a
 method  ig  not  found,  then  some  way
 has  to  be  found  to  sce  that  we  do  not
 spend  our  time  for  nothing.

 Therefore,  let  us  not  always  find
 fault  with  everything  that  is  being
 done  with  the  best  of  intentions  and  in
 the  interests  of  the  country  in  the
 conditions  ag  they  exist,

 Then,  it  was  said  that  the  hberty  of
 the  individual  would  be  permanently
 damageq  if  MISA  continues.  MISA
 does  not  continue  but  the  preventive
 law  is  introduced  and  is  put  in  the
 Criminal  Procedure  Cede  and  it  is  done
 in  a  more  straight  forward  manner,
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 There  are  provisions  already  in  the
 Cruminal  Procedure  Code  where  veople
 can  be  taken  up  without  a  judicial
 trial  It  38  being  imtroduced  in  the
 relevant  chapter  for  violent  people  It
 is  not  being  done  for  political  work  at
 all,  but  2f  political  work  becomes  vi0-
 lent,  then  it  will  get  into  that  category
 That  also  must  be  understood

 SHRI  A  BALA  PAJANOR-  Mrs
 Gandh:  also  said  the  same  thing

 SHRI  MORARJI  DESAI  My  hon
 fmnends  opposite  cannot  say  that  the
 same  thing  was  done  in  emergency  It
 38  we  who  can  say  what  was  done  m
 emergency  and  not  they  (Inter-
 rupttons)

 SHR]  A  BALA  PAJANOR  When
 the  Prime  Mhnister  sayg  something
 against  facts  we  have  to  protest  We
 876  a  separate  party  having  a  separate
 identity  He  says  there  is  the  metger
 and  I  want  to  know  the  clarification
 from  them  also  When  I  said  that  this
 wag  the  tone  Mrs  Gandhi  used  when
 she  introduced  MISA  I  was  present
 here  It  was  the  same  kmd  of  ‘one
 that  she  used

 SHRI  MORARJI  DESAI  My  hon
 fmend  does  not  realise  what  I  am
 saying

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah)  It  is  correct  what  my  friend  is
 Saying  Similar  arguments  were  given
 when  MISA  was  introduced  But  we
 have  our  lifes  bitter  experience  Out
 of  the  bitter  experience  we  have  the
 same  apprehension  By  another  4  irate
 you  are  keeping  this  MISA

 SHRI  MORARJI  DESAI  Well  is  it
 the  time  for  arguing  this  matter  I  da
 not  know  why  my  hon  friend  38  infet-
 rupting  in  this  manner  in  this  matter
 I  do  not  know  why  this  should  bo
 brought  up  just  now

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  Our
 Silence  should  not  be  taken  as  a  con-
 sent  MISA  should  go  lock  stock  and
 barrel  ft  should  be  brought  in  no
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 other  form  It  ghould  not  be  kept  in
 any  other  form.  (Interruptions).

 SHRI  MORARJI  DESAI  They  can
 say  it  at  the  proper  time  when  the  Bull
 38  here  and  when  it  38  discussed  they
 will  have  full  tyme  to  say  Why  drag
 me  into  discussion  on  this?  I  have  to
 say  about  these  matters  hecause  these
 things  were  mentioned  in  the  debate
 on  the  Presidents  Address,  otherw:se
 I  would  not  have  mentioned  it  at  all
 here

 Mention  has  been  made  about  the
 Minorities  Commission  It  was  a  very
 unkind  thing  said  by  an  hon  Member
 that  Shri  Minoo  Masani  ig  pro-Israel
 ang  anti-Arab  This  is  totally  wrong

 SHRI  MOHD  SHAFI  QURESHI  He
 helq  a  demonstration

 SHRI  MORARJI  DESAI  I  do  rot
 want  to  go  into  that  just  now  But
 this  35  not  correct

 In  the  same  breath  it  has  been  said
 that  the  policies  of  the  Government  are
 the  same  ag  that  of  the  Swatantra
 Party  What  I  have  to  say  ig  that
 partys  policies  are  policies  of  the
 Janata  Party  and  we  have  said  that  we
 will  follow  the  Gandhian  lnes  to  the
 best  of  our  capacity

 Then  it  उड  said  Government  should
 bring  out  a  White  Paper  on  minorities,
 Inll  States  and  weaker  sections  I  ९०
 not  know  what  kind  of  White  Paper
 they  want  If  they  tell  me  or  if  they
 inform  me  I  can  consider

 There  78  again  a  reference  to  the
 Centre  State  relations  here  and  also
 in  the  other  House  It  is  said  thar
 there  should  be  a  national  debate  Well,
 national  debate  ig  probably  being  car-
 ried  oN  77  newspapers  But  I  cannot
 arrange  a  special  national  debate  on
 this  matter  I  am  not  going  to  do  it.
 Let  it  be  understood  But  I  am  pre-
 pared  to  discuss  with  anybody  who
 wants  to  discuss  it  88  many  times  as
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 he  wants.  Until  we  convince  cach
 Other  we  can  go  on  discussing.  I  am
 going  to  do  that.

 SHRI  K.  LAKKAPPA;  Your  partner
 in  West  Bengal  is  demanding,

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  His
 party  has  been  issuing  contradictory
 statements,  Naturally  we  are  within
 our  rights  to  take  up  the  matter
 seriously.  Some  of  his  party  men  want
 Jammu  and  Kashmir  special  status
 under  Article  370  to  be  scrapped.
 There  are  contradictions  within  Janata
 Party.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Then  the
 question  of  unemployment  was  raised
 saying  that  it  has  not  been  mentioned
 in  the  Address  at  all.  But  it  has  been
 mentioned  positively  what  steps  are
 being  taken  for  improv:  t,
 That  is  a  matter  to  relieve  unemploy-
 ment.  Therefore,  if  it  igs  felt  that
 nothing  specific  has  been  said,  we  will
 be  more  careful  about  it  next  time.
 That  is  all  I  can  say,

 I  do  not  know  how  it  was  said  that
 there  is  ntration  of  mic
 power  in  a  few  hands.  Well,  we  have
 not  86936  it.  We  have  several  things
 and  if  there  was  more  concentration,  it
 was  during  the  last  six  or  seven  years
 than  ever  before  at  any  time.  One
 firm  or  one  family  whose  assets  were
 Rs  300  crores  have  risen  to  Rs  1290
 crores  in  this  period.  Who  is  responsi-
 ble  for  it?  Are  we  responsible  for  it?
 There  are  other  houses  like  that.  We
 are  not  responsible  for  it.  Why  throw
 dust  in  our  eyes?

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore):  You  can  stop  it.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  You  do  all
 the  harm  and  we  do  all  the  good.  We
 want  to  do  it,  but  it  will  take  time.  It
 is  easy  to  destroy  a  house.  It  is  not  so
 easy  to  construct  a  house.  That  takes
 time,  We  are  doing  it.

 We  are  going  to  see  that  that  con-
 centration  does  not  remain.  It  cannot
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 be  one  overnight.  (Interruptions)  I
 kmow  the  philosophy  of  my  hon.
 friends,  In  this  matter  we  differ.

 Well,  I  have  already  said  ebout
 prices.  We  are  taking  positive  steps.
 It  is  not  as  if  no  positive  steps  were
 taken.  We  have  taken  positive  steps,
 especially,  in  the  matter  of  articles
 which  are  in  short  supply  and  those
 which  can  be  imported  we  have  im-
 ported  them  and  the  prices  have  come
 down.  In  respect  of  several  things
 where  exports  were  allowed  and  there-
 fore  prices  were  going  up,  the  prices
 have  come  down.

 Sugar  prices  have  come  down  and
 people  are  now  clamouring  for  q  rise  in
 Sugar  prices.  One  interest  says  that
 prices  should  come  down  whereas  an~
 other  interest  says  that  prices  should
 go  up,  We  have  to  balance  all  these
 interests.  We  cannot  only  say  that  one
 interest  is  right  and  not  the  other
 interests.

 The  real  interest,  the  paramount
 interest,  is  that  of  the  consumers.  But
 the  paramount  interest  of  the  consu-
 mers  cannot  be  safeguarded  unless  the
 interest  of  the  producers  is  legitimate-
 ly  safeguarded.

 Therefore,  we  have  to  balance  both
 these  things,  And  that  is  what  we  are
 trying  to  do.  I  am  sure  that  results
 will  be  seen  as  time  goes  on  and  as
 measures  become  more  effective,

 But,  the  most  surprising  thing  of  all
 was  when  Commissions  of  Enquiries
 were  referred  to  by  my  hon,  friend  the
 Leader  of  the  Opposition.  Well,  he
 protected  himself  by  saying  that  he  had
 made  no  research  That  means,  he
 said  things  based  on  what  he  had
 heard  or  what  he  had  perhaps  seen  an
 some  irresponsible  newspapers.  Can
 we  expect  that  from  the  Leader  of  the
 Opposition?  And,  what  are  the  facts?
 He  said.  49  Commissions  are  appointed,
 The  Centre  has  appointed  seven  Com-
 missiong  of  Enquiry.  One  has  already
 submitted  its  report.  Therefore  it  is
 not  88  though  they  will  go  on  indefi-
 nitely.  We  will  see  that  they  do  not



 295  President's

 [Shri  Morarji  Desaz]
 go  on  for  more  than  three  to  four  yea"s
 and  that  they  must  end  as  >00n  8S
 possible

 But,  when  he  came  to  the  statement
 about  expenditure  on  them  I  dont
 know  what  happened  He  said  Rs  900
 crores  will  be  spent  I  don’t  know
 how  I  did  not  know  that  he  had  even
 this  kind  of  imagination  that  when  5
 is  not  even  Rs  9  crores  it  goes  to
 Rs  900  crores!

 AN  HON  MEMBER  Zero  has  no
 value  for  them

 SHRI  MORARJI  DESAI  It  wont  go
 beyond  Rs  l  crore  whatever  happens,
 and  ytt  he  says  Rs  900  croie.  So
 far  on  these  Commissions,  Rs  35  Jakhs
 have  been  spent  And  we  want  to  sec
 that  they  are  completed  as  early  as
 possible  More  has  been  spent  in  the
 case  of  one  Commission  because  ६  hes
 to  make  enquizies  in  all  the  States  and
 therefore  Enquiry  and  Investigat  rg
 Teams  have  to  be  appointed  which  has
 imvolved  this  expenditure  Otherwise
 it  would  not  have  been  even  this

 8  Commissions  or  so  are  appointed
 by  the  States  with  which  the  Centre
 hid  nothing  to  do  Out  of  these  0
 30  are  appointed  in  the  Statcs  where
 my  hon  frends  are  ruling  Now
 should  that  also  be  lad  at  my  door?
 Does  that  not  mean  that  it  8  necessiry
 to  have  them?  When  they  qlso  think
 if  ig  necessary  how  is  it  nght  to  5  7
 that  it  should  not  be  necessary  for
 us?

 Then  there  was  reference  ibout
 Land  Reforms  It  was  said  that  Gov-
 ernment  s  policies  will  benefit  only  486
 rich  farmers  That  may  have  been  so
 in  the  last  few  years  perhaps  I  had
 started  this  crusade  agunst  big  far
 mers  or  big  landlords  in  Bombay  in
 1937  My  hon  friend  the  Leader  of
 the  Opporition  was  ३  pirtner  in  it
 from  4946  and  he  knows  that  in
 Bombay  we  made  the  tenants  owners
 of  the  Innd  and  we  abolished  all
 crop  sharing  and  the  rents  were  re-
 duced  to  a  proper  reasonable  thing  in
 cash
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 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 We  have  done  that  That  is  the  tradi-
 tion  in  Maharashtra  But  what  about
 the  Guarantee  Act  for  employment?

 SHRI  MORARJI  DESAI,  Guarantee
 Act  may  be  all  right  but  to  give  doles,
 I  am  dead  against  doles  because  it
 creates  beggary  and  the  experience,
 all  the  world-over,  where  this  has
 been  given  is  that  those  who  are
 given  what  you  call  unemployment
 allowance  do  not  want  to  work  when
 it  78  given  to  them  because  they  get
 allowance  without  work  This  men-
 tahty  cannot  be  allowed  And  I  wont
 be  a  party  to  it  whatever  happens  on
 that  score  Give  work  and  pay  This
 is  all  that  should  be  done  and  that
 is  what  we  seek  to  do  now  We  are
 now  doing  what  you  omitted  to  00
 That  28  all  I  wish  to  say  I  wish  a
 line  had  been  said  about  it

 Then  a  suggestion  was  made  that
 wiges  should  be  linked  with  produc-
 tion  I  agiee  entirely  We  are  trying
 ६0  do  whatever  we  can  in  this  matter

 Then  it  38  said  the  iate  of  industrial
 and  agricultural  production  was  much
 highe:  during  the  Congress  Rule  That
 is  just  not  true  Yes  a  ycar  before
 last  the  rite  of  industilul  production
 wis  highcr  than  the  rate  of  industrial
 production  list  year  That  is  some
 what  true  But  the  agiicultural  pro-
 duction  has  been  higher  list  year  than
 that  of  prcviou,  years  This  i,  not  to
 t  he  credit  but  we  have  mentioned  it
 There  are  many  such  things  which
 have  happened

 The  per  capita  income  mn  rural  sec-
 tor  5  lower—not  now  but  at  has  been
 lower  We  want  to  see  that  it  comes
 up  and  up  That  28  why  we  ate  mak-
 ing  a  drive  for  rural  development  and
 we  are  giving  it  the  first  priority  All
 that  35  being  done’  I  do  not  want  to
 advertise  these  things  which  are  being
 done  but  only  those  things  that  actually
 serve  the  people  so  that  no  paper  pro-
 paganda  is  necessary  I  do  not  want
 to  make  paper  propaganda  without
 action  being  taken  afterwards  and  feel
 satisfied  that  everything  is  good  in
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 ‘the  state  of  Rome.  We  do  not  believe
 in  this  kind  of  a  policy.  And  the  most
 surprising  statement  made  was  that
 the  public  sector  is  being  diluted.  I
 do  not  know  where  it  is  being  diluted.
 Public  sector  receives  not  only  much
 attention  but  better  attention  to-day.

 ‘We  are  making  it  more  efficient  and,
 wherever  public  sector  is  required,
 ‘we  will  have  it.  There  is  no  question
 of  that  at  all,  What  we  want  is  that
 there  should  not  be  such  wrong  atti-
 tude.  Both  public  sector  and  private
 sector  must  work  in  cooperation  and
 supplement  each  other.  Then  alone
 the  country  can  thrive  There  is  a  com-
 mon  policy,  accepteg  by  all  of  us  ex-
 cept  perhaps  some,  that  there  should
 be  a  mixed  economy.  And  that  is
 what  is  being  followed.

 Therefore,  let  there  be  no  apprehen-
 sion  that  public  sector  is  going  to  be
 diluted  in  any  way.  It  will  be  made
 stronger,  more  efficient  and  more  pro-
 fitable,  more  productive  and  more  ser-
 viceable  to  the  people.  It  is  said  that
 the  latest  Economic  Survey  is  a  bonus’
 document  I  do  not  know  if  hon.
 Member  has  any  restraint  on  language.
 I  do  not  want  to  name  him.  I  am
 sorry  I  was  not  present  during  the
 debate.  I  could  not  be  I  must  apolo-
 gise  (Interruptions).  I  am  not  say-

 “ing  it  to  you.  I  am  saying  that  some-
 body  said  it.  I  am  also  sorry  that  some
 of  my  colleagues  were  not  present
 during  the  debate  and  at  one  stage  it
 was  complained  that  there  was  no
 Cabinet  Mhnister  present.  That  is
 against  all  of  us.  So,  we  will  all  have
 to  be  careful  in  this  matter.

 Again  a  statement  is  made  about  the
 commissions,  namely,  the  commissions
 are  appointed  to  give  employment  to
 persons.  What  a  fantastic  statement
 to  make.  Let  it  be  pointed  out  as  to
 who  from  the  party  have  been  provided
 in  these  commissions  and  I  will  give
 a  reply  to  it.

 In  the  matter  of  family  planning,  it
 was  said  that  this  programme  has  got
 to  be  re-oriented  and  strengthened.

 I  agree  it  has  to  be  strengthened.  We
 attach  the  highest  importance  to  it.
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 But  we  suffer  from  a  reaction  which
 ‘wag  caused  on  account  of  some  forcible
 operations  during  the  Emergency,  But
 I  am  quite  sure  that  the  reaction  is
 now  ending  and  we  will  have  much
 better  results  during  the  next  two
 years,

 It  was  said  that  anti-Defection  Bill
 should  be  brought  before  the  Parla-
 ment  soon.  I  should  like  to  bring  it
 tomorrow  if  my  hon’ble  friends  agree.
 I  should  like  to  have  it  passed  without
 further  delay.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  We  agree.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  We  will
 see.  And  it  was  said  by  an  hon'ble
 Member  that  Lokpal  Bill  should  cover
 PM  and  judges  of  High  Court  but  not
 MPs  Why?  Is  it  because  MP  is  the
 reverse  of  PM?  I  do  not  know  why
 that  distinction  should  be  made.  All
 should  be  included  in  it  because  ull
 have  to  be  above  board.  Members
 of  Parhament  are  the  source  of  Muinis-
 ters  and  it  the  Members  of  Parha-
 meni  do  not  have  that  reputation,  what
 will  Ministers  ulone  don.  Therefore,
 we  must  have  MPs  also  included  in  it.
 I  do  not  have  any  doubt  about  it.

 I  would  now  touch  only  the  last
 two  points  where  it  was  asked.  why
 should  there  be  special  relations  with
 Iran  and  Japan?  There  is  no  question
 of  special  relations  with  anybody.  We
 have  equal  fnendly  relations  with
 cverybody.  That  is  what  we  want  But
 if  some  people  understand  it  more
 and  are  more  helpful  than  some  others,
 that  cannot  be  helped.  That  depends
 upon  the  conditions  in  every  country.
 That  also  35  not  a  question  of  unwil-
 lingness.  But  I  must  admit  and  ac-
 knowledge  with  thanks  that  all  the
 countries  are  cooperating  with  us
 even  better  than  I  can  do  with  them.
 Therefore,  I  am  very  happy  about  it.
 This  is  also  a  condition  for  which
 Janata  Government  can  certainly
 claim  a  legitimate  satisfaction.  We
 have  improved  our  position  in  the
 whole  region.  Now  the  conditions  are
 much  better  and  they  are  going  to  be
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 80  well-sorted  out  in  a  friendly  man-
 ner  that  there  will  be  no  ripple  of
 any  kind  in  future  That  as  what  we
 are  attempting  to  do

 In  regard  to  the  prohibition  pro-
 gramme,  it  was  said  that  it  should  be
 implemented  immediately,  and  it  was
 also  said  that  it  should  be  given  up  4s
 it  was  fad  I  do  not  know  how  it
 is  a  fad  It  is  in  the  Constitution  Is
 the  Constitution  a  fad?  I  do  not  under-
 stand  Are  people  now  wiser  than  the
 framers  of  the  Constitution  the
 fathers  of  the  Constitution’  It  was
 put  in  there  unanimously  There  were
 Members  of  the  Constituent  Assembly
 who  were  addicted  to  it  and  they  also
 agreed  with  it  Therefore,  where  is
 the  question  of  going  back  on  it

 Prohibition  38  meant  for  the  uplift
 of  the  poor  more  than  anything  cle
 The  Condition  of  the  poor  ४५  getting
 worse  ३५  a  result  of  this  temptation  of
 shops  and  they  throw  all  their  income
 in  that  and  their  families  starve  and
 are  nakcd  without  clothes,  and  unless
 this  is  stopped  unless  this  temptation
 ३8  removed  from  their  path  their  po
 sition  will  never  ympiove  That  is  the
 peculiar  position  in  this  country
 Therefore  prohibition  35  an  impcrative
 necessity  and  one  who  Opposes  plo-
 hibition  As  an  enemy  of  the  poor  I
 shoula  say  (Interruptions)

 SHRI  K  LAKKAPPA  What  about
 Shr:  Subramamam  Swamy’s  state
 ment?

 STIRI  MORARJI  DESAI  After  all
 they  are  ill  bound  bv  my  statement
 That  must  also  be  understood  Every
 Member  is  bound  by  my  statement  and
 they  are  They  are  not  to  be  told
 about  that  But  if  you  want  to  create
 difference  you  will  fail  Be  sure  of  it
 that  you  are  not  going  to  succeed  m
 this  matter  at  all

 SHRI  A  BALA  PAJANOR  Not  on
 prohibition  ?  +

 SHRI  MORARJI  DESAI  On  =  any
 matter

 SHRI  0  M  STEPHEN  (Idukk)
 Your  Members  will  agree  with  that,
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 but  will  continue  to  be  drinking....
 (Interruptions).

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Well
 I  am  glad  that  you  came  back.  iow,
 one  last  point  which  7  will
 make,  which  was  referred  to  also  here,
 is  that  the  action  of  this  Government
 in  removing  the  Ministry  im  Karnataka
 before  elections  was  wrong  It  must
 have  been  seen  that  there  were  elec-
 tions  at  that  time  in  six  States  We
 did  not  remove  ministry  in  any  State
 except  in  this  State,  where  we  did  not
 create  conditions  tor  it  It  is  their
 split  and  their  quarrels  which  created
 a  situation  of  complete  instability  ang
 theretore  we  had  to  do  it  to  ensure
 that  the  election  was  free  and  fair  and
 it  must  have  been  seen  that  the  elec-
 tion  was  fair  otherwise  you  would
 not  have  come  back  to  power  What
 more  proof  is  required  for  the  elec-
 tion  to  be  fair  under  this  Government?
 It  35  the  best  proof  fo.  i4  Wherever
 you  see  it  will  have  to  be  freely
 acknowledged  therefore  I  would
 request  my  hon  friends  to  look  at
 matters  more  objectively  and  dispas
 sioniteuly  They  have  every  right  to
 find  fault  with  me  Wherever  they
 see  a  fault  I  shall  be  gratetul  if  they
 point  out  those  faults  to  me  But
 please  do  not  sec  where  there  is  no
 fault  to  nd  Unnecessarily  you  will
 expose  youisclt  to  anothe:  criticism

 AN  HON  MEMBER  What  Cniti-
 «ism?

 DR  KARAN  SINGH  (Udhampur)
 Mav  I  with  your  permission,  Sir,  ask
 thc  Prime  Minister  one  small  clarifica-
 tion?  The  entire  House  and  the  na-
 tion  welcomes  the  setting  up  of  the
 Minoities  Commussiun,  because  it
 is  a  sacred  duty  that  the  minorities
 must  be  fully  protected  I  just  want
 to  point  out  that  there  are  some  States
 where  only  thc  Hindus  are  in  mino-
 tity  Will  the  hon  Prime  Munister
 kindly  clarify  and  confirm  that  in
 those  States  where  the  Hindus  are  in
 a  minority  the  Minorities  Commission
 will  also  be  applicable  and  will  bring
 it  under  its  purview?

 SHRI  MORARJI  DESAI  It  is  a  very
 peculiar  position  in  this  country  that
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 every  community  can  claim  to  be  a
 minority  everywhere  or  somewhere.  It
 is  left  to  the  Commission  to  decide.

 DR.  KARAN  SINGH:  Will  Jammu
 &  Kashmir  come  within  their  pur-
 view?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  That  will
 be  for  the  Commission  to  decide.

 DR.  KARAN  SINGH:  It  is  a  natio-
 nal  problem.  It  should  come.

 MR.  SPEAKER:  There  are  a  number
 of  amendments  moved  by  the  hon.
 Members.

 श्री  रामधन  (लालगज  )  :  श्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 हूं  ।  इस  लम्बी  चोड़ी  स्पीच  से  शेड्यूल्ड  कारट्स
 शर  शेद्यूल्ड  ट्राइव्स  के  बारे  मे  एक  शब्द
 भी  नही  कहा  गया  है।  उन  पर जो  श्रत्याचार
 होते  है  उन  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  रुख
 है,  इस  पर  प्रधान  मत्री  जी  कोई  प्रकाश  डालेगे  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  thought
 I  had  spoken  about  it  twice  or  thrice
 in  this  House  and  that  it  was  not
 necessary  for  me  to  reiterate.  I  have
 made  that  clear  and  I  thought  that  was
 clear.  L  am_  keen,  I  should  like  to
 emphasise  that  I  feel  keenly,  but  not
 more  keenly  than  members  of  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tri-
 bes  can  feel  because  I  am  not  in  that
 position;  therefore  I  cannot  claim  that,
 but  I  want  to  see  that  this  complaint
 does  not  remain  at  all  and  it  is  there-
 fore  that  we  appointed  a  permanent
 commission.  I  have  issued  instructions,
 or  suggestions  if  I  may  say  so—
 because  I  cannot  call  them  instruc-
 tions,  I  do  not  want  to  interfere  with
 the  state  in  any  matter;  it  would  be
 wrong  and  so  it  would  be  a  wrong  use
 of  the  word.  I  have  advised  them  that
 they  should  take  prompt  action  against

 officers  where  any  such  instance  takes
 place  so  that  they  are  always  care-
 ful  to  see  that  these  things  do  not
 happen,  that  is  in  the  case  of  not  only
 all  Scheduled  Tribes  and  Scheduled
 Castes  but  also  all  backward  classes,
 particularly  in  the  matter  of  com-
 munal  tension  or  violence,  they  must
 be  alive  to  it  and  take  preventive
 action  before  anything  happens  and
 if  something  does  happen  they  must
 take  prompt  action  against  persons
 concerned.  If  any  officer  is  found  want-
 ing,  he  will  not  be  able  to  Continue
 in  service;  that  is  what  I  have  said.
 I  do  not  think  I  need  to  say  more.
 This  is  a  national  question  and  I  hore
 ail  parties  will  make  it  a  point  to  co-
 operate  in  this  matter  so  that  we  re-
 move  permanently  this  evil  blot  on
 the  life  of  this  country  and  get  rid  of
 it.

 MR.  SPEAKER:  I  shall  now  put  all
 the  amendments  to  the  Motion  of
 Thanks  to  the  vote  of  the  House.

 All  the  amendments  were  put  and
 negatived.

 MR.  SPEAKER:  I  shall  now  put  the
 main  motion  to  the  vote  of  the  House.
 The  question  38.

 “That  an  Address  be  presented  to
 the  Presjdent  in  the  follwing  terms:

 “That  the  Members  of  Lok  Sabha
 assembled  in  this  Session  are  deeply
 grateful  to  the  President  for  the
 Address  which  he  has  been  pleased
 to  deliver  to  both  Houses  of  Parlia-
 ment  assembled  together  on  the
 20th  February,  1978.”"

 The  motion  was  adopted.

 3.43  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 Betwa  River  Boarp  RULES,  977  aND
 ANNUAL  REPORT  OF  INDIAN  Diary  Cor-

 PORATION  Boarps  For  1976-77

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  I  beg
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 (Shr:  Surlit  Singh  Barnala]
 to  lay  on  the  Table

 a)  A  copy  of  the  Betwa  River
 Board  Rules,  977  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  publisheq  m  Notufica~
 tion  No  GSR  22  in  Gazette  of
 India  dated  the  7th  January,  1978,
 under  section  24  of  the  Betwa  River
 Board  Act,  976  [Placed  in
 Library  See  No  LT-699/78]

 (2)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hind:  and  English  versions)  of  the
 Indian  Dairy  Corporation,  Baroda,
 for  the  year  1976-77  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the  com-
 ments  of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General  thereon,  under  sub-sec-
 tion  qd)  of  the  section  69A  of  the
 Companies  Act,  956  [Placed  ह!
 Library  See  No  LT-700/78]

 ANNUAL  REporT  and  Review  OF  INDIAN
 INSTITUTE  Or  TECHNOLOGY,  KANPUR  FOR

 1976-77,  AND  STATEMENT  FOR  DELAY

 THE  MINISTER  OP  EDUCATION
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  I  beg  to  lay  on  the  Table

 (l)  GJ  A  copy  of  the  Annual  Re-
 port  (Hind:  and  English  versions)
 of  the  Indian  Institute  of  Techno-
 logy  Kanpur  for  the  year  ‘1976-77

 (x),  A  copy  of  the  Review  (Hind:
 and  English  versions)  by  the  Gov
 ernment  on  the  working  of  the
 Indian  Institute  of  Technology
 Kanpur,  for  the  year  19#ण

 (2)  A  statement  (Hind:  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  for
 delay  in  laying  the  above  docu-
 ment  [Placed  in  Library  See  No
 LT-70/78]

 ANNUAL  REpORT  aNp  REVIEW  OF  TECH-
 NICAL  TEACHERS’  TRAINING  INSTITUTE
 (SOuTHERN  REGION),  MapRAS  FOR  1976.

 द 14  AND  A  STATEMENT

 DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER  On  behalf  of  Shrimat:  Renuka
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 Devi  Barkataki,  I  beg  to  lay  on  the
 Table—

 a  G)  A  copy  of  the  Annual
 Report  (Hind:  and  Enghsh  versons)
 of  the  Technical  Teachers’  Training
 Institute,  (Southern  Region)  Mad-
 ras,  for  the  year  1976-77

 (7)  A  copy  of  the  Review  (Hind:
 and  English  version)  by  the  Gov-
 ernirent  on  the  working  of  the
 Technical  Teachers’  Training  Insti-
 tute  (Southern  Region)  Madras,  for
 the  year  97677

 (2)  A  statement  (Hindi)  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  for
 not  laying  the  above  docurrents
 within  the  stipulate  period  after
 the  close  of  the  accounting  year
 [Placed  8  Library  See  No  LT-
 1702/78]

 ANNUAL  Report  OF  HinpusTAN  Hous-~
 ING  Factory  New  DE.er  ror  1976-77,
 AND  URBAN  LAND  (CEILING  aND  REGU-~

 LATION)  8TH  AMFNDMENT  RULES  4977

 निर्माण  भौर  आवास  तथा  सृत  और
 पुनर्वास  सत्रालय  से  राज्य  भत्री  थी
 राम  किकर)  प्रध्यक्ष  महादय  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
 ह्

 qa)  कम्पनी  प्रधिनियम,  i956  की
 धारा  6i9%  की  उपधारा  (i)
 के  झन्तगंत  हिन्दुस्तान  हाउसिंग
 फैक्टरी  लिमिटेड,  नई  दिल्‍ली  के
 बर्ष  976-77  के  वा्िक  प्रति-
 वेदन  (हिन्दी  सस्करण )  *
 की  एक  प्रति,  लेखापरीक्षित  लेखे
 तथा  उन  पर  नियत्रफ-महालेखा-
 परक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [Placed  in  Library  See  No  LT-
 1703/78)

 द... उ  version  of  the  Report  and  English  and  Hind,  versiona  of  न् veri  of  the  Report  an:
 view’  were  lald  on  the  Table  on  the

 English  and  6  versions  of  ‘Re-
 9th  December,  977
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 (2)  मगर  भूमि  (उच्चतम  सीमा
 तथा  |विनियमन)  भ्रधिनियम,
 197687  धारा  46  की  उपधारा

 (3)  क ेप्रन्तर्गत नगर  भूमि  (उच्च-
 तम  सीमा  तथा  बिनियमन  )
 झाठवां  संशोधन  नियम  977

 (हिन्दी  तथ  अंग्रेशी  संस्करण)
 की  एक  प्रति,  जो  दिनांक  i9

 दिसम्बर,  977  के  भारत  के
 राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या

 सा०  सॉ०  ि०  765  (ड)  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  ब्याख्या-
 नमक  ज्ञापन  |

 [Placed  in  Library.  See  No  LT-
 1704/78].

 REVIEW  AND  ANNUAL  REPORT  OF  THE
 MoperRN  BAKERIES  (INDIA)  Lip.  NEW
 DELHI  FoR  1976-77,  AND  SUGARCANE

 (CONTROL)  AMENDMENT  ORDER  978

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 BHANU  PRATAP  SINGH):  I  beg  to
 lay  on  the  Table:—

 (I)  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Hindi  and  English  versions)
 under  sub-section  roby  of  section
 69A  of  the  Companies  Act,  956:—

 (i)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  Modern  Ba-
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 eries  (India)  Limited,  New  Delhi
 for  the  year  1976-77.

 (ii)  Annual  Report  of  the  Mod-
 ern  Bakaries  (India)  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  1976-77,  along
 with  the  Audited  Accounts  and
 the  comments  of  the  Comptroller
 and  Auditor  General  thereon,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-

 1705/78].

 (2)  A  copy/  of  the  Sugarcane
 (Control)  Amendr-ent  Order  1978,
 (Hindi  and  English  versions)  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.S.R.  62
 (E)  in  Gazette  of  India  dated  2nd
 February,  1978,  under  sub-section
 (6)  of  section  3  of  the  Essential
 Commodities  Act,  1955,  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-70678].

 NOTIFICATION  UNDER  CusTOMS  ACT,
 32962  anp  CENTRAL  Excise  RULES,  944

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  ZULFIQUARULLAH):  I  beg
 to  lay  on  the  Table:

 qa)  A  copy  each  of  Notification
 Nos.  G.SR.  88(E)  to  ‘1N4(E)  (Hindi
 and  English  versions)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist  March
 1978,  under  section  59  of  the  Cus-
 toms  Act  ‘1962,  together  with  an
 explanatory  memorandum.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-707/78].

 (2)  A  copy  each  of  the  Notifica-
 tion  Nos.  G.S.R.  l5(E)  to  54(E)
 (Hindi  ang  English  versions)  pub-
 lished  in  Gazette  og  India  dated  the
 Ist  March,  1978,  issued  under  the
 Central  Excise  Rules,  1944,  together
 with  an  explanatory  memorandum.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LEe
 1708/78).
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 8.45  hrs.
 [Dr  SusHiLa  Nayar  in  the  Chair]

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 REPORTED  DESERTION  OF  LAMPS  AND
 REABILITION  SITES  BY  FORMFR  EAST

 PAKISTAN  REFUGEES

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Conta)  I
 beg  to  call  the  attention  of  the  Minis
 ter  of  Works  and  Housing  and  Sup
 ply  and  Rehabilitation  to  the  follow-
 Ing  matter  of  urgen  public  importance
 and  I  request  that  he  may  make  a
 staterrcnt  thereon

 Reported  desertion  of  camps  and
 rehabilitation  sites  by  the  former
 East  Pakistan  refugees  and  their
 rushing  to  Calcutta  in  thousands  ’

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  On  27th  February  978  it
 was  brought  to  our  notice  that  about
 500  families  had  left  settlement  sites
 and  Karm:  shebirs  in  Malkangiri  Zone
 of  the  Dandakaranaya  Projec{,  These
 migrants  had  reached  in  groups  How
 rah  Sealdah  and  Hasanabad  Rai  way
 Stations  in  West  Bengal  in  the  hope
 that  they  could  seek  their  scttlement
 an  Sunderbans/West  Bengal  Ac
 cording  to  the  infoimation  available
 with  the  Government  these  families
 deserted  ‘he  Project  in  the  wake  of
 propaganda  carried  on  by  some  inter-
 ested  clements  that  there  was  scope
 for  resettlng  displaced  persons  from
 former  East  Pakistan  mm  Sunderbans
 and  in  other  areas  in  West  Bengal
 Since  November  977  such  propagan
 da  has  been  intensified  in  the  area  by
 these  elements  The  matter  was  taken
 up  with  the  West  Bengal  Governm  nt
 ang  they  indicateq  in  Januny  978
 that  no  lands  were  available  in  any
 area  in  West  Bengal  for  settling  re-
 fugees  from  Dandikaranaya  nor
 there  was  any  scope  for  resettling
 them  in  Sunderbans  Though  this
 was  published  by  the  Dandakaranaya
 Project  authorities  some  famulies
 chose  to  desert  their  settlement  sites
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 karm:,  shabirs  recently  having  beer
 misled  by  false  hopes  held  out  to
 them  that  they  could  be  settled  in
 Sunderbans/West  Bengal.

 Abouct  987  families  are  reported  to
 have  deserted  the  Dandakaranaya
 Project  area  The  total  number  of
 families  settled  m  villages  and  im
 karm:  shtbtrs  in  Malkangir:  Zone  of
 Dandakaranaya  Project  are  8355  and
 4,209  respectively

 On  receipt  of  formation  that  the
 families  had  reacheq  Howrah  Seal-
 dah  and  Hasanabad  in  West  Bengal
 the  matter  was  taken  up  with  West
 Bengal  Government  immediately
 West  Bengal  Government  have  in-
 formed  that  they  are  making  arrange
 ments  to  send  these  familics  back
 They  have  been  requested  to  arrange
 ther  return  to  the  Malkangir.  Zone
 of  the  Dandakarinzya  Project  from
 where  they  hig  actually  deserted  20
 families  are  reported  to  have  moved
 on  2nd  March  978  from  Calcutta  by
 train  to  Rayagoda  These  families  are
 bein:  tecerved  there  ani  thence
 taken  to  the  Project  ea  West  Ben-
 gal  Government  ire  understcod  to
 be  arranging  to  send  back  the  re
 maining  families

 The  Dandakaranaya  Project  autho
 ritles  have  been  advised  to  receive  and
 resettle  the  retuining  deserter  fami
 lies  with  appropriate  understanding
 They  will  be  given  legitimate  assis
 tance  due  on  return  to  the  settler  vil-
 lages

 Factors  alleged  and  reported  to  be
 the  causes  fo:  such  descrtions  have
 becn  etamincd  Allegations  of  harass-
 ment  by  adivasis  has  been  denied  by
 Orissa  Government  The  Chief  Ad-
 ministrator  Dandakaranaya  Project
 has  stated  that  eacept  TS?  straf  mdi
 dents  of  cattle  grazing  and  claims  to
 some  patches  of  land  there  have  been
 no  problems  arising  between  ad2vasis
 and  settlers  He  has  also  stated  that
 the  allegation  that  wages  have  not
 been  paid  for  4  months  38  baseless
 It  has  been  reported  on  the  contrary,
 that  work  38  available  now  for  all  the
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 families  in  the  Zone  but  many  set-
 tlers  seem  to  be  reluctant  to  take  to
 manual  work  in  the  off  season.  Some
 of  them  seem  to  be  wanting  doles
 without  work  to  which  they  are  not
 eligible.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Madam
 Chairman.  I  want  to  make  it  very
 clear  at  the  outset  that  I  have  not
 the  least  intention  to  create  any  kind
 of  provocation  in  the  minds  of  the
 refugees  who  have  been  settled  any
 where  to  desert  their  camps  and  sites,
 nor  do  I  want  to  create  any  kind
 of  scare  in  their  minds.  I  want  to
 draw  the  attention  of  the  hon  Minis-
 ter  and  of  the  Government  as  a  whole
 that  unless  a  desparate  situation  has
 been  created  in  regard  to  the  prob-
 lems  of  the  refugees,  the  Centra!
 Government  on  very  rare  occasions—
 earlier  also  and  even  now—has  given
 attention  to  the  problems  of  the  re-
 fugees.

 I  want  to  draw  the  attention  of  the
 hor,  Minister  —I  have  said  once  also
 earier—to  the  fact  that  these  refu-
 gees  from  both  West  Pakistan  and  the
 former  East  Pakistan  who  had  been
 victims  of  Pakistan,  are  the  wretched
 communities,  bul  in  the  case  of  the
 refugees  from  West  Pakistan,  as
 soon  as  they  crossed  the  border,  they
 were  taken  to  sites  ang  then  on  to
 complete  rehahilitation  camps.  But
 in  the  case  of  refugees  from  the  for-
 me:  East  Pakistan,  till  1956,  they  had
 to  wait  in  different  camps  and  they
 were  reduced  to  some  kind  of  ‘sub-
 human’  people  I  should  say,  and  I  re-
 Member  that  on  many  occasions  I
 tried  to  disabuse  the  mind  of  Pandit
 Jawaharlal  Nehru  when  he  said  “No
 after  95]  Nehru-Liaquat  Pact  all  the
 refugees  from  East  Pakistan  and  West
 Pakistan  will  go  back  to  their  for-
 mer  homes”,  But  this  expectation
 was  believed  Only  after  956  in  the
 case  of  the  former  East  Pakistan  re-
 fugees  the  move  for  rehabilitation
 started,  seen  १8  ७०

 Now,  as  I  have  said,  if  you  take  the
 Statistics,  you  will  find  that  60  to  75
 per  cent  or  more  of  the  former  refu-
 gees  who  came  from  former  East
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 Pakistan,  got  rehabilitated  by  their
 own  efforts,  Only  just  a  small  frac-
 tion  of  the  refugees  were  given  Gov-
 ernment  aid.

 Again  I  want  to  draw  your  atten-
 tion  to  the  fact  that  in  the  case  of
 the  West  E'akistan  refugees,  very  right-
 ly  they  were  given  compensation  for
 the  properties  Jeft  there  to  the  extent
 of  about  Rs.  400  crores,  but  not  a
 single  farthing  was  given  in  the  case
 of  the  former  East  Pakistan  refugees.
 Recently,  only  in  regard  to  the  enemy
 properties  they  are  going  to  get  about
 Rs.  9  crores  or  Rs.  0  crores.

 You,  in  the  Government  of  India.
 know  that  in  West  Bengal  there  is
 no  desertion  from  where  they  have
 been  rehabilitated  in  different  areas,
 different  sites  and  different  camps,  I
 say  they  themsélves  occupied  them,
 forcibly  occupied  them  and  they  got
 themselves  rehabilitated.  The  Gov-
 ernment  only  sanctioned  them  or  ap-
 proveq  them,  but  in  other  parts  in
 different  States,  the  Government  dis-
 tributed  money  to  different  States
 and  rehabilitation  was  entrusted  to  the
 different  State  Governments  in  U.P.,
 in  Bihar,  in  Orissa,  iri  Madhya  Pra-
 desh,  in  Rajasthan,  in  Assam  and  va-
 rious  other  places.  But  what  actual-
 ly  happened?  [t  happened  in  the  case
 of  Andamans,  in  the  Terai  area  of
 Nainital  and  a  very  considerable  Dan-
 dakaranya  area.  Except  in  those  pla-
 ces,  if  you  take  statistics,  you  will  find
 in  most  of  the  cases  that  crores  of
 rupees  of  money  that  they  spent  went
 waste  because  most  of  the  areas  that
 I  have  mentioned  except  these  three,
 the  refugees  deserted  and  now  they
 turned  into  a  community  of  beggars
 and  they  are  roaming  everywhere  in
 West  Bengal.  I  am  sorry  the  earlier
 Government  did  not  realise,  and  this
 Government  also  do  not  realise,  that
 one  of  the  basic  reasons  for  the  law
 and  order  problem  and  the  conditions
 of  uncertainty  in  West  Bengal,  one  of
 the  contributing  factors,  I  say  this  is
 the  most  important  contributing  fac-
 tor,  is  the  uncertain  fate  of  the  refu-
 gees;  and  many  of  the  refugees  deser-
 ted  from  here  and  went  there.
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 [Shri  Samar  Guha]
 Madam,  I  had.tried  to  draw'the  at-

 tention  of  the  hon.  Minister  on  an
 earlier  occasion  also....

 MR,  CHAIRMAN:  Please  be  brief
 -and  ask  for  any  clarification,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Madam,  I
 am  coming  to  that.  You  have  done
 a@  lot  of  work  at  the  time  of  influx  of
 refugees,  Do  not  forget  that.  We
 rarely  get  such  an  occasion.  Thous-
 ands  and  thousands,  and  lakhs  and
 lakhs  of  people  were  in  miserable  con-
 ditions.  Do  you  call  them  as  human

 ‘our  subhuman  beings?  This  is  the
 rare  occasion  I  get  to  at  least  raise
 the  voice  of  those  people.  Rather  I
 Say  the  situation  has  worsened  now.
 Unless  the  situation  takes  a  desparate
 turn,  no  attention  is  given.  How
 many  times  it  Was  mentioned  in  this
 House  that  almost  all  the  rehabilit-
 tion  sites  in  Bihar,  Orissa,  most  of
 U.P.  except  Nainital  area,  Rajasthan,
 and  Madhya  Pradesh  were  deserted?
 All  the  refugees  deserted  theri~  and
 rushed  away.  Did  you  take  any
 notice  of  it?  Why  did  they  desert?
 Because  they  were  thrown  in  some
 places  in  arid  lands,  thefé  was  no
 cultivable  land  for  those  peasants,  no
 means  of  their  recovery  or  rehabili-
 tation  and  they  were  thrown  there
 and  they  were  dumped  there  What
 they  were  to  do?  They  are  also  hu-
 man  beings,  they  are  not  just  a  load
 that  was  thrown  there.  What  happen-
 ed  to  those  refugees  except  in  those
 three  places  I  mentioned?  If  statis-
 tics  are  taken,  you  will  find  that  80  to
 90  per  cent  of  them  deserted  their
 sites  or  rehabilitation  camps  For  near.
 ly  5  years,  -1,30,000  refugees  rotted  in
 Mana  and  Deoli  camps  Some  of
 them  are  being  transferred,  I  am
 told.  Hardly  you  will  find  the  mat-
 ter  raised  here.  I  will  also  draw
 your  attention—]  raised  this  earlier
 also—to  another  point.  Andamans
 ‘was  the  most  ideal  place  where  there
 was  not  a  single  desertion.  It  is  90
 because  there  was  scope  for  having fish  and  scope  for  cultivation.  That
 place  ig  the  best;  yet,  as  I  said  earlier, an  inter-departmental  committee  was
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 formed,  consisting  of  Secretaries—of
 all  Departments  and  Ministries,  I
 don't  know  the  reason  why—is  there
 any  political  conspirary;  is  there  any
 other  motive  or  design——that  plan  has
 been  cold-shouldered.  Refugees  who
 wanted  to  go  there,  made  representa~
 tions—from  Mana  camp,  Deoli  camp
 and  others—anq  I  forwarded  them  to
 the  Minister  of  the  earlier  Govern-
 ment.  They  agreed  that  they  would
 send  them.  The  earlher  Government
 agreed,  They  made  a  commitment  on
 the  floor  of  the  House,  not  once  but
 several  times,  but  that  commitment
 hag  not  been  honoured.  What  is  the
 reagon  for  ४  ?  I  don’t  want  to  go  in-
 to  more  of  details  I  quif€  appreciate
 the  stand  taken  by  you,  and  the
 West  Bengal  Government  is  also  help-
 ing  them.  But  I  did  not  lke  the
 statement  made  by  the  Minister  of
 Rehabilitation  of  the  West  Bengal
 Government—who  was  one  of  the
 leaders  of  the  refugee  organisations
 earlier—not  even  of  the  Chief  Minis-
 ter  It  was  the  most  heartless  state-
 ment  that  he  has  made,  wz,  that
 there  is  no  place  anywhere  Jt  looks
 as  if  the  refugees  were  looked  upon
 as  cattle,  dogs  ang  cats  and  they  could
 be  thiown  anywhere  and  eveiywhere.
 I  know  that  even  the  political  parties
 in  West  Bengal  utilized  the  refugees
 for  their  own  political  objectives.
 Now  nobody  cares  for  these  refuge-
 es.  Many  more  are  coming  Many
 were  sent  to  horrible  places,

 I  only  want  you  to  be  a  hittle  care-
 ful  when  you  use  the  words  “with
 appropriate  understanding,  legitimate
 assistance  should  be  given.”  You
 should  be  a  little  careful  in  interpre-
 ting  the  words  ‘appropriate  under-
 standing’  and  ‘legitimate  assistance’.

 econdly  I  would  also  like  to  draw
 your  attention  to  one  of  the  factors.  In
 regard  to  the  other  factors,  I  don’t
 want  to  go  into  the  details.  For  people
 coming  from  the  plains  and  having
 their  cultivable  land  in  the  hill  areas
 anq  other  areas,  there  is  q  difficulty.
 But  they  will  have  to  do  it.  Wherever
 they  have  got  the  opportunity,  they
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 will  have  to  do  it.  I  will  not  say
 anything  about  it.

 MR,  CHAIRMAN:  Please  ask  for
 clarifications.  You  have  made  a  long
 speech,  Mr,  Guha,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  It  has  to
 be  made,  Madam.  It  will  be  difficult
 for  us,  Madam  if  you  show  that  kind
 of  a  temper.  We  are  elderly  people.
 This  is  a  sensflive  matter.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  be  brief.
 SHRI  SAMAR  GUIIA:  I  have  to

 take  a  few  more  minutes,  Madam,
 MR.  CHAIRMAN:  How  much  time

 will  you  take?  Speech  is  not  on  the
 Order  Paper.  I  have  allowed  you  to
 ask  for  a  clarification,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Who  said
 that  it  is  not  on  the  Order  Paper?  It
 is  a  regular  Calling  Attention.  Had
 it  not  been  important,  it  would  not
 have  been  allowed.

 MR.  CHAIRMAN:  How  much  more
 time  will  you  take?

 SHRI  SAMAR  GUHA:  It  is  your
 habit.  Unfortunately,  I  have  to  say
 this.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah):  Normally  for  Calling  Atten-
 tion  motions,  five  people  are  allowed.
 Ne  is  a  single  speaker.  Allow  him
 some  time.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  This  is  not
 the  way  to  interfere.  You  are  an  el-
 derly  Member.  I  am  also  an  elderiv
 Member.

 MR.  CHAIRMAN:  You  cannot
 talk  to  the  Chair  in  thsi  fashion,

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  This
 is  in  the  List  of  Business,

 MR.  CHAIRMAN:  Please  under-
 stand  that  the  dignity  of  the  Chair  is
 the  dignity  of  the  House.  You  are  my
 elder  brother,  but  that  does  not  mean
 that  you  should  talk  in  this  fashion.
 Please  understand  that  the  Chair  is
 the  Chair,  whoever  may  be  sitting
 there.

 Refugees.  (CA)
 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  quite:

 appreciate  it;  and  I  quite  agree
 with  you.  But  you  should  also  ap-
 preciate  this;  I  am  one  of  the  worst
 sufferers  in  Pakistan  jails.  For  more:
 than  20  times  I  went  to  the  Congress
 jails,  fighting  for  the  refugees.  You
 should  understand  the  problems  that
 are  there.

 MR,  CHAIRMAN:  I  understand  it,
 Mr.  Guha.  Therefore,  I  request  you
 to  be  brief.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  only  ap-
 peal  to  you,  Madam,  to  give  me  a  few
 more  minutes.  Here,  there  is  one
 point  to  be  mentioned.  It  is  said  that
 500  families  have  deserted  the  camps
 in  some  projects;  but  in  the  second
 paragraph,  they  have  mentioned  the
 figure  as  987.  The  difference  is  near-
 ly  five  hundred  families.  That  means
 about  2,000.

 74  hrs.

 Lastly,  I  would  say:  please  take  a
 total  view  of  the  problem  of  the  reha-
 bilitation  of  refugees.  Earlier  also  a
 certain  commitment  was  made  in  this
 House  by  the  former  Rehabilitation
 Minister.  I  would  again  raise  this
 point  and  make  a  humble  submission
 to  you  to  look  at  the  problem  with
 human  consideration  and  compassion.
 Do  not  forget  that  it  was  a  pledge
 given  to  these  unfortunate  people,  the
 victims  of  partition,  by  the  highest
 dignitaries  of  our  country,  Jawaharlal
 Nehru,  Sardar  Patel,  Maulana  Azad,
 Mahatma  Gandhi,  the  Father  of  the
 Nation,  that  they  will  look  after  their
 interests.  You  are  only  getting  re-
 ports  from  officers.  In  this  House  a  re~
 quest  was  votced  severa]  hon.
 Members  that  there  es  uld  be  g  Com-
 mittee  of  Members  of  Parliament—
 the  choice  would  be  left  to  you,  be-
 cause  I  do  not  want  to  make  any  capi-
 tal  out  of  it~—and  let  that  Committee
 80  into  the  problems  of  rehabilitation
 and  make  some  suggestions  to  you.
 You  would  also  be  enlightened  by
 their  views  on  the  problems  that  these
 people  are  facing.  That  is  the  final
 and  most  important  suggestion  that  l

 want  to  make.
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 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  Ma-
 dar,  though  the  Calling  Attention
 has  been  defined  in  the  rules,  unfor-
 tunately,  in  actual  practice  everything
 is  violated  about  a  Calling  Attention
 and  quite  extraneous  things  come  in

 I  am  aware  of  the  concern  of  the
 hon  Member  He  has  touched  upon
 an  extremely  delicate  matter  I  am
 really  afraid  that  even  giving  facts
 may  sometimes  hurt  Regarding
 the  actual  issue  raised  “in  the  Calling
 Attention  Motion  J  have  already  said
 that  whatever  difficulties  have  been
 created  have  been  repaired,  and  re-
 paired  at  some  extra  cost  There  is
 already  a  decision  of  the  Government
 that  once  rehabilitation  facilities  have
 deen  given  to  an  individual  or  eligi-
 ble  family,  they  will  not  be  repeated
 But,  because  of  the  very  reason  that
 the  hon  Member  has  expressed  some
 extra  care  has  been  taken,  railway
 fare,  facilities  during  the  journey  etc
 have  been  given  simply  because  of
 the  fact  that  they  may  not  be  put  to
 any  more  trouble

 I  quite  share  the  concern  of  my
 hon  friend  As  far  as  refugees  are
 concerned,  whether  they  are  coming
 from  Punjab  or  Bengal,  for  al!  prac-
 tical  purposes  they  are  all  Indians  I
 want  to  bring  to  the  notice  of  the
 hon  Member  that  we  have  got  quite
 a  large  number  of  Indians  who  are
 really  living  below  the  poverty  line
 The  Government  has  definitely  a  duty
 to  do  all  that  they  can  for  them  in-
 cluding  our  friends  from  East  Pakis-
 tan

 A  comparison  was  made  between
 ‘the  West  Punjab  and  East  Benga]  re-
 tfugees  It  is  very  unfortunate  It
 should  not  have  been  there

 SHRI  SAMAR  GUHA  Why  should
 it  not  be  there?  Don't  say  so

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  I  have
 got  figures  which  will  prove  that  much
 more  amount  has  been  spent  on  tak-
 ing  care  of  the  East  Bengal  refugees,

 much  mere
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 SHRI  SAMAR  GUHA.  Please  do
 not  raise  thig  issue  I  have  got  the
 figures  4  have  gone  through  them
 carefully.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  There
 were  quite  a  few  things  I  do  not
 want  to  touch  them,  because  they  will
 hurt  The  facts  are  entirely  different
 from  what  he  has  got  I  agree  with
 him  on  the  fact  that  these  refugees
 are  m  difficulties  Government  38  do-
 ing  its  best

 SHRI  SAMAR  GUHA  Do  you
 challenge  my  figures?  Not  a  single
 farthing  was  given  as  compensation
 to  these  refugees  Only  recently
 under  the  Enemy  Property  (Compen-
 sation)  Act  some  Rs  8  or  Rs  9  cro
 ree  has  been  given  (Interruptions)

 MR  CHAIRMAN  Better  let  him
 complete  his  reply

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  I  am
 trying  to  avoid  saying  quite  a  few
 things  because  I  am  sharing  his  con-
 cern  We  are  doing  our  best  The
 unfortunate  part  Is  that  some  of  the
 Members  think  that  this  Government
 is  idle  and  does  not  to  do  anything
 They  have  a  certain  picture  in  their
 tring  which  seems  to  be  the  only
 picture  which  is  right  and  nothing
 else  seems  to  be  right  The  fact  is
 that  Rs  2050  crores  were  spent  on
 the  refugees  from  West  Pakistan,  and
 from  out  of  this  Rs  00  crores  Nave
 been  recovered  upto  3lst  March,  976
 on  account  of  loans  and_  housing,
 whereas  Rs  4882  crores  have  been
 spent  on

 SHRI  SAMAR  GUHA  I  have
 placed  several  figures  from  Govern-
 ment  data  This  is  absolutely  wrong
 data

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  A  per-
 ticular  issue  Was  raised  by  the  calling
 attention  That  has  been  totally,
 satisfactorily  and  entirely  resolved,
 and  all  these  people  have  gone  back
 I  cannot  enter  into  this  sort  of  de-
 bate  If  you  stop  intervening,  I  will
 lve  you  all  figures
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 MR,  CHAIRMAN:  The  Minister
 and  Mr.  Guha  may  please  have  a
 talk  outside.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  My  most
 important  question  has  not  been  ans-
 ‘wered,

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  I  have
 ‘concluded  my  statement,

 MR.  CHAIRMAN:  You  talk  it  out
 with  him.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  It  is  not  a
 question  of  talking  with  him  outside.
 He  is  my  Very  goog  friend.  We  have
 been  here  for  one  and  a  half  years.

 MR.  CHAIRMAN:  I  wish  I  could
 answer  the  question  because  I  dealt
 with  rehabilitation  for  some  time  at
 some  stage,  but  I  cannot  answer  from
 the  Chair.  I  cannot  force  the  Minis-
 ter  to  answer  as  you  like.  He  has
 answered  ag  he  thinks  he  should,  and
 you  have  to  be  content  with  that.
 Thig  is  quite  clear  that  he  has  given
 you  a  full  reply,  and  he  thinks  he  has
 finished.  He  thinks  he  has  nothing
 more  to  add.  So,  you  have  to  be
 content.  I  go  to  the  next-item.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  draw
 your  attention  to  the  fact  that  my most  important  question  has  not  been
 answered,  namely  whether  a  Com.
 mittee  of  the  Members  of  Parliament will  be  constituted  to  go  into  the
 question  of  rehabilitation.

 MR.  CHAIRMAN:  That  is  a  sug-
 gestion  for  action,  it  does  not  call  for
 a  reply.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Why  not?
 They  are  fleeing  from  the  different
 camps.  I  wil  not  ask  any  further
 question;  only  for  that  question  I
 ‘want  the  hon.  Minister's  reply.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI
 (Anantnag):  On  a  point  of  order.

 The  House  is  seizeq  of  the  matter. The  matter  is  not  one  between  the
 hon.  Member  and  the  hon.  Minister.
 Tt  has  become  the  property  of  the
 House.  If  the  hon.  Minister  is  not
 able  to  satisfy  the  hon.  Member,  to
 Sive  him  a  proper  reply,  it  is  for  the

 Refugees  (CA)
 Chair  to  make  him  give  a  proper  rep-
 ly,  because  he  is  replying  to  the  whole
 House  and  not  to  one  individual  Mem-
 ber.

 MR.  CHAIRMAN;  I  have  heard
 your  point  of  order,  and  my  very
 clear  ruling  is  that  the  hon.  Minister
 answers  as  best  as  he  can,  as  he
 thinks  he  should,  and  I  think  he  has
 given  a  very  full  reply.  The  ques-
 tion  that  Shri  Samar  Guha  raised
 about  compensation  was  not  an  issue
 in  the  calling  attention  at  all.  You
 know  very  well  that  on  the  West
 Pakistan  side  there  was  exchange  of
 population  and  that  properties  had
 been  left  on  both  sides.  It  is  quite
 different  in  East  Bengal.  If  he  had
 asked  a  queXion  on  compensation  in
 the  calling  attention  and  the  hon.  Minis.
 ter  did  not  reply,  I  would  certainly
 have  asked  him  to  reply.  But  that
 was  not  in  the  Calling  Attention
 Notice,  and  therefore,  I  am  not  soing
 to  ask  the  Minister  to  reply.  The
 Minister  has  finished  his  reply.  I  am
 moving  to  the  next  item.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  The  ques-
 tion  I  have  asked  is....

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Minister,
 would  you  like  to  say  anything  about
 the  committee?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  No.
 SHRI  SAMAR  GUHA:  Let  us  86९

 how  the  Government  can  avoid  it.  I
 have  asked  whether  they  will  send
 a  team  to  Andamans.  I  have  asked
 whether  they  will  set  up  a  committee
 to  go  to  Andarrans.  This  hon.  Minis-
 ter  has  rejected  both.  It  was  a  com-
 mitment  made  on  the  floor  of  the
 House  and  the  commitment  made  ear-
 ler  by  any  Government  should  be
 honoured.

 MR.  CHAIRMAN:  Will  you  please sit  down?  This  is  a  very  strange  way of  forcing  the  Minister  to  make  a
 commitment  about  the  committee  and
 so  on,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  They  do  not
 honour  a  commitment  that  was  made
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 earlier  not  once  but  several  times
 MR  CHAIRMAN  I  am  not  aware

 of  that  So,  I  am  not  im  a  position
 to  reply  to  that
 “SHRI  SIKANDAR  BAKHT  It  3
 an  unfortunate  thing  that  this  matter
 of  getting  the  East  Bengal  refugees
 an  Andamans  has  been  raised  half  a
 dozen  times  since  this  new  Govern-
 ment  took  over  and  it  has  been  ex-
 plained  already  that  the  commitment
 ig  of  rehabilitating  all  these  East  Ben-
 gal  refugees  There  are  about  10,000
 —~9000  and  odd—-who  rerrain  to  ve
 settled  They  will  be  settled  In
 Andamans,  the  rehabilitation  process
 has  been  stopped

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore)  He  must  make  a  true
 statement  He  says  only  9000  refu-
 gees  had  been  stopped  (Inter:  uptrons)

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  All
 right  you  say  whatever  you  lke  The
 position  is  that  there  the  rehabilita-
 tuon  piocess  has  been  stopped  for  a
 number  of  reasons—ecological  rea
 sons  settlement  of  ex  servicemen  on
 the  basis  of  some  defence  require
 ments  ete  etc—on  account  of  which
 the  resettlement  of  East  Bengal  7९
 gees  had  been  stopped  (Interrup-
 tions)

 SHRI  SAMAR  GUHA  A  _  nigh
 power  committee  which  was  ever  for-
 med  by  १9  Government  during  the
 30s  consisting  of  all  the  Secietarics  of
 all  the  Ministries  was  constituted  They
 gave  १  report  that  45  lakh  refugees
 coulq  be  rehabilitated  by  975  That
 was  the  recommendation  made  by  such
 a  powerful  committee

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil)  The  Minister  igs  stating  the
 facts  based  on  the  information  sup-
 plied  by  his  Mimsiry  May  I  suggest
 to  him  to  go  to  Andamans  and  find
 out  what  is  happening  really?

 SHRI  SAMAR  GUHA  Something
 they  want  to  hite  (Interruptions)

 MARCE.  6,  2978  Matters  Under  330
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 MR  CHAIRMAN.  The  Minster
 will  take  note  of  the  suggestions  that
 you  have  made  and  he  will  do  what-
 ever  he  can  do  Now,  I  goto  the

 =
 item—Statement  under  Rule 7

 44  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377
 QQ)  REPORTED  UNDERUTILISATION  OF

 capacity  0७  Harpra  Port

 SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN
 (Burdwan)  Madam  Chairman,  The
 Haldia  Port,  is  one  of  the  most  mod-
 ern  ports  in  the  world  and  has  been
 built  at  a  huge  cost  to  the  country
 but  due  to  under-utilisation  of  its
 capacity,  there  ts  a  big  financial  loss
 to  the  nation  and  to  the  port  on  the
 One  hand  and  on  the  other  hand,  the
 country  ls  spending  more  rroney  on
 the  transportation  of  goods  to  the  eas-
 tern  zone  Madam  Chairman,  Now,  4
 would  like  to  speak  im  Bengali

 *The  port  of  Haldia  is  not  only  the
 best  port  of  West  Bengal  but  it  also
 one  of  the  best  in  India  and  can  be
 compared  easily  with  the  best  ports
 in  the  world  This  port  has  been
 constructed  at  the  cost  of  crores  of
 rupees  and  I  am  sure  the  House  will
 be  pleased  to  know  that  apart  from
 the  general  berths  the  facility  of  most
 modern  callteller  berths  have  been
 built  which  ३5  available  only  m  a
 few  poits  of  the  world  Not  only
 this  the  port  has  the  biggest  cargo
 shed  in  the  world  which  spreads  over
 dan  area  of  one  lakh  square  feet  In
 addition  to  this  the  port  is  fitted  with
 a  gigantic  and  a  very  powerful  crane
 which  is  not  available  anywhere  in
 India  To  given  example  |  would
 like  to  inform  the  House  that  few
 months  ago  this  special  berth  could
 unload  35  calltellers  within  a  period
 of  2h  hours  Despite  all  these  faci-
 hities  the  port  38  not  being  fully  utih-
 sed  The  port  authorities  have  re-

 *The  Original  Speech  was  delivered  in  Bengal
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 peatedly  drawn  the  attention  of  the
 Import  and  Export  authorities  iy  the
 gross  non-utilisation  of  the  capacity
 of  this  port  but  the  latter  hag  not
 cared  to  pay  any  heed  to  their  plead-
 ings  and  it  is  our  apprehension  that
 the  bureaucracy  m  conspiring  to  keep
 the  port  idle  to  cause  a  huge  loss  not
 only  to  the  port  authorities  but  to
 the  nation  ag  a  whole.  I  would  like
 to  take  thig  opportunity  to  inform  the
 House  that  at  the  time  of  the  cons-
 truction  of  the  port  it  wag  estimated
 that  atleast  40,000  tons  of  cement  per
 month  would  be  unloaded  here  but
 it  is.  very  surprising  and  agonising
 that  when  the  port  was  completed  it
 was  said  that  only  20,000  tons  of
 cement  could  be  unloaded  and  you
 would  surprise  to  know  Madam  that
 not  a  bucket  of  cement  has  been  un-
 loaded  at  this  port  so  far.  In  regard
 to  coal  it  was  estimated  that  at  least  30
 lakh  tons  of  coal  would  be  expurted
 through  this  port  in  a  year  bui  the
 figures  of  export  are  far  away  from
 the  estimated  target.  In  977  as  many
 as  8  oil  tankers  were  unloaded  at
 this  port  with  utmost  competence
 and  within  a  very  short  period  of
 time.  But  the  Import  and  Export
 authorities  have,  of  late,  directed  that
 foodgrains,  cement  and  other  essential
 commodities  should  be  unloaded  in
 ports  outside  West  Bengal.  As  a  result
 of  this  decision  the  ports  where  such
 goods  are  being  unloaded  have  to  pay
 compensation  to  the  foreign  ships  in
 foreign  exchange  for  the  delay  in  un-
 loading  on  the  one  hand  and  on  the
 other  the  goods  unloaded  there  are
 being  transported  in  rai'way  wagons
 to  Assar.,  Orissa,  Tripura  and  Me-
 ghalaya  and  other  far  off  regions  and
 thereby  raising  the  transportation
 cost  of  these  commodities  of  daily
 use,  In  this  way  there  is  a  two  way
 loss  and  even  though  the  port  authori-
 ties  have  drawn  the  attention  of  the
 Import  and  Export  authorities  several
 times,  they  have  not  cared'to  come  to
 their  rescue.  The  port  authorities  are
 perplexed  and  their  Chairman  have
 repeatedly  informed  the  authorities
 concerned  that  even  though  80  per
 3852  LS  .77
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 cent  of  the  work  of  the  port  has
 been  completeg  at  the  cost  of  crores
 of  rupees  it  is  being  kept  in  a  alate
 of  idleness  ang  thus  a  huge  id=»  38
 being  suffered.  Madam,  Chuirmen,
 this  is  a  very  serious  matter,  and  I
 would  therefore,  urge  upon  the  Huuse
 to  have  a  thorough  probe  into  the
 matter  to  find  out  whether  there  is
 any  well  planned  conspiracy  behind
 what  is  currently  going  on  at  the  port
 of  Haldia.  Today  a  left  front  Gov-
 ernment  is  in  power  in  West  Bengal
 and  there  is  a  lurking  appreheasirn
 in  the  minds  of  many  that  the  port  is
 being  kept  idle  to  discredit  the  pre-
 sent  State  Government.  I  wuuld
 therefore  request  you  Madam  Chair-
 man  (because  the  concerned  Mister
 who  could  listen  to  this  debate  and
 answer  the  queries  is  unfortunately
 not  present  in  the  House)  to  request
 the  Government  in  pursuance  of  the
 parliamentary  practice  for  such  occa-
 sions  that  a  thorough  probe  should
 be  made  into  the  whole  matter  tc  find
 out  if  there  has  been  any  delioerate
 conspiracy  in  this  regard  or  not  In
 was  also  mooted  that  the  entire  °x-
 ports  of  iron  ore  would  be  routed
 through  this  port  but  I  regret  to  am-
 form  the  House  that  not  a  single  ton
 of  iron  ore  has  yet  gone  out  th:ough
 this  port.  Madam  Chairman,  it  %  a
 well  known  fact  that  because  of  heavy
 silting  in  river  Ganga  ships  of  low
 draft  only  can  come  to  the  po.t  of
 Calcutta  but  the  port  of  Haldia  does
 not  suffer  from  this  serious  handicap
 and  big  ships  of  33  ft.  draft  can  easily
 come  to  this  port  and  I  feel  that  be-
 Cause  07  some  bureaucratic  conspiracy
 such  big  ships  are  not  being  al-
 lowed  to  come  to  this  port  and  tne
 repeated  pleadings  of  the  port  autho-
 rities  have  fallen  in  deaf  ears  and
 nothing  substantial  has  been  done  to
 ease  the  situation.  Madam  Chairman
 even  though  it  may  not  directly  arise
 out  of  the  issue  that  I  have  raised  yet
 I  feel  strongly  impelled  to  mention
 a  fact  which  is  very  essential  for  the
 effective  functioning  of  the  pert  Ma-
 dam,  there  are  at  present  20,000  fami-
 lies  working  at  the  port  but  there  is
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 only  one  small  post  office  in  the  port
 area

 MR  CHAIRMAN.  Will  you  please
 wind  up  now?

 SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN  I
 want  more  time

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore)  He  is  speaking  on  the
 important  aspects

 MR  CHAIRMAN  Under  Rule  377
 you  should  take  two  or  three  minut-
 es  You  have  already  taken  5  mi
 nutes  Please  wind  up

 *SHRI  RAJ  KRISHNA  DAWN  I
 would  therefore  conclude  by  stronglv
 urging  upon  the  Government  to  make
 a  thorough  probe  to  find  out  if  there
 38  any  conspiracy  in  the  matte:  or
 not  and  also  urge  that  early  steps
 should  be  taken  for  proper  and  full
 utilisation  of  the  capacity  that  is  lying
 idle  at  present  at  the  port  of  Haldia
 a  REPORTED  DANGER  TO  LIVES  AND

 PROPERTY  oF  INDIANS  LIVING  IN  BEIRUT
 SHRI  BHAGAT  RAM  (Philliur)

 On  February  12,  1978,  S/Shri  Sohan
 8723  S/o  Prithvi  Singh  aged  १9
 years,  Joginder  Singh  urf  Jogi  and
 Mangal  Singh,  both  in  ther  thirties
 were  picked  up  from  their  home  in
 Beirut  by  Syrian  forces  and  have  not
 been  seen  since  People  returning
 from  Beirut  have  reported  that  the
 lives  and  property  of  Indian  citizens
 are  endangered  by  the  kidnapping  by
 the  Syrian  forces  who  are  holding  a
 number  of  Indian  citizens  prisoners,
 a  number  are  reported  wounded  and
 some  have  been  killed  The  Embassy
 38  unable  to  protect  the  lives  ang  pro
 perty  of  Indian  citizens  from  the  Sy
 rian  forces  The  Minister  may  please
 make  a  statement  in  the  House  re-
 garding  the  failure  of  the  Embassy  to
 protect  Indian  nationals  the  measures
 being  taken  by  the  Gpvernment  to
 remedy  the  situation,  the  whereabouts
 of  missing  persons  and  a  list  of  those
 killed  and  of  the  property  destroyed
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 (ut)  Situation  in  Banaras  Hindu  Uni-
 versity

 थी  बिनायक  प्रसाद  यादव  (सहरसा  )
 सभापति  महांदया,  विगत  3  मार्च  को  बनारस
 हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  क्द्ध  भौर  उत्तेजित
 छात्नो  ने  विगत  शाम  में  विश्वविद्यालग्न  कैम्पस
 में  हुई  'घटनाधों  के  विरोध  में  वहा  रेक्टर
 से  जबदंस्ती  इस्तिफा  लिखवाया  झौर
 उन्हें  घेरा  1

 उत्तेजित  छात्नो  ने विगत  शाम  रमण
 होटल  मे  पुलिस  द्वारा  बेरहमी  से  छात्नो  को
 पीटने  की  शिकायत  की  भर  प्रव  वे  पुलिस
 के  खिलाफ  अविलम्ध  कार्यवाही  करने  की
 माग  कर  रहे  है।

 यूनिवर्सिटी  भ्रधिकारियों  ने  उक्त  घटना
 के  बाद  सभी  कालेजों  को  बन्द  कर  दिया
 है  1

 यूनिवर्सिटी  यनियन  के  नेता  श्री  चन्चल
 कुमार  आमरण  अनशन  पर  हूँ  ध्रौर  छात्रों
 का  असन्तोष  चरम  सीमा  पर  है  1  यदि
 यही  स्थिति  रही  ता  छात्र  प्रसन्‍्तोष  समचे
 देश  मे  फैलेगा  ।

 सभापति  जी,  अनारस  हिन्दू  यनिर्वासटी
 की  स्थिति  भयानक  है।  एक  साल  में
 तीन-तीन  बाइस  चासलर  बदले  गये  -  कई
 महीनो  से  कोई  बाइस  चासलर  नही  है  ।
 छात्रो  की  भीड  एडमोशन  के  लिए  पहुच  रही
 है  लेकिन  उनका  तामाकन  नही  हा  रहा
 है।  पढने  लिखने  के  बाद  छात्नो  को  रोज़गार
 नहीं  मिलता  है  और  जो  छात्र  पढने  लिखने  के
 सिए  गूनिबस्िटी  में  जाते  ह ैउनका  नामावन
 नहीं  हो  रहा  है।  जब  इन  बातो  के  लिए
 छात्र  उच्चेन्नित  होते  है  तो  पुलिस  होस्टलो  मे
 श्युस  कर  छाद्रो  की  पिटाई  करती  है।  यदि
 यही  स्थिति  रही  तो  वह  समय  दूर  नही
 जब  हबरूचे देश में देश  मे  विस्फोटिक  स्थिति  पैदा

 *The  original  speech  was  delivered  in  Bengali
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 हो  जाए  श्रतः  सरकार  से  भाम्नह  है  कि
 अझजिलम्य  इस  पर  उचित  काररवाई  वह
 करे  t

 34.25  hrs.

 RAILWAY  BUDGET,  1978-79—GEN-
 ERAL  DISCUSSION

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  take  up
 ‘general  discussion  on  the  Railway
 Budget.  Mr.  Qureshi.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI
 {Anantnag):  Madam  Chairman,  I  am
 realy  in  a  fix  whether  I  should  con-
 gratulate  the  hon,  Munister  for  Rail-
 ways  for  presenting  the  Budget,  but
 I  have  to  ‘e  ivalistic.  I  have  to  give
 him  bouquets  for  the  good  work  he
 hay  done  and  not  brickbats  tor  the
 bad  work  he  is  doing

 I  am  now  drawing  his  attention  to
 the  last  page  of  his  speech  wherein
 he  has  stated  discussing  about  the  pro-
 gress  he  has  made  in  the  working  of
 the  Railways:

 “This  has  been  possible  by  the  hard
 work  put  in  by  all  categories  of
 Ruailwaymen  gnd  their  unstinted  co-
 operation  in  improving  railway  ope-
 rations.  The  commendable  perfor-
 ™mance  of  the  Railwaymen  during
 the  current  financial  year,  has  ex-
 ploded  the  myth  that  only  enforce
 ed  discipline  of  the  Emergency  Era
 could  achieve  better  reswits.”

 I  think,  he  has  not  been  very  fair  to
 the  previous  Government  on  what  he
 inherited  from  that  Government.  I
 would  like  to  refresh  his  memoray
 from  his  own  document.  Here  is  the
 Annual  Report  &  Accounts  for  ‘1976-
 77  where  it  is  said:

 “Railways’  performance  during
 (1976-77,  both  physical  and  financial,
 was  iar  better  when  compared  to

 the  previous  year.  A  significant  in-
 crease  in  both  traffic  hauled  and
 passengers  booked,  aided  by  better
 efficiency  and  tighter  expenditure
 control  enabled  the  Railways  to
 close  the  year  with  a  sizeable  sur-
 plus  of  Rs.  87.24  crores.”

 I  think,  this  is  the  period,  when  he
 had  hardly  taken  over  the  Ministry.

 In  the  same  booklet  it  is  said  fur-
 ther:

 “The  performance  of  the  Railways
 during  the  year  was  a  testimony  to
 the  high  calibre  of  the  men  and
 women  employed  at  all  ievels  and
 their  unfailing  commitment  to  the
 tasks  assigned  to  them.”

 1  think,  it  is  high  time  that  he  came
 out  from  the  hangover  of  the  Emer-
 gency  and  gave  Parliament  the  correct
 assessment  of  things,  as  to  what  he
 took  over  from  the  previous  Govern-
 ment.

 I  would  hke  to  remind  him—he
 knows  that  the  year  ‘1976-77  was
 reallv  a  turning  point  for  the  Raul-
 ways  What  was  happening  in  1974-
 75,  I  will  go  into  when  I  discuss  the
 problems  of  labour  and  the  Unions  in
 the  Railways  But  in  ‘1976-77.  the
 gross  traffic  receipt  rose  by  2.5  per
 cent,  and  the  railway  freight  traffic
 touched  a  record  high  in  1976-77.  The
 total  revenué-earning  freight  traf-
 fic  amounted  to  22.27  million  tonnes,
 which  was  5.48  million  tonnes  more
 than  in  the  previous  year  and  6.27
 million  tonnes  above  the  target  which
 was  fixed  for  ‘1976-77,  I  would  re
 mind  the  hon.  Minister  that,  while
 taking  credit  for  the  good  job  he  is
 doing  now,  he  should  not  forget  that
 the  legacy  left  by  the  previous  Gov-
 ernment  was  really  something  which
 was  very  very  remarkable.  It  is
 hopped  from  the  hon.  Minister  that  he
 will  maintain  the  efficiency  and  the
 progress  of  the  Railways  as  he  in.
 herited  it  from  the  previous  Govern-
 ment....
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF  MADHU  DANDAVATE):
 Lest  you  start  on  the  wrong  assump-
 tion,  I  want  to  make  it  clear  that  I
 have  in  fact,  in  that  very  paragraph
 conceded  that,  during  the  Emergency,
 the  progress  was  good,  but  we  have
 explained  the  myth  that  only  under
 the  enforced  discipline  of  the  Emer-
 gency  can  results  be  produced

 SHRI  MOHD  SHAFI  QURESHI
 That  is  my  contention  It  was  not  en-
 foreed  discipline

 AN  HON  MEMBER
 imposed  discipline

 It  was  a  self-

 SHRI  MOHD  SHAFI  QURESHI  If
 discipline  means  catching  people  tra
 \elling  without  tickets  and  catching
 Feople  who  are  selling  tickets  outside
 tl  6  Railway  Station  and  looting  people
 fair  enough  yes  You  must  take  it
 that  Emergency  to  that  extent  was
 good  3६  did  a  tremendous  good  to  the
 country  But  the  question  3s  you
 should  not  mix  up  everything  Every
 thing  about  the  Emergency  was  not
 bad

 Then  Madam  both  the  surburban
 and  the  nonsuburban  passenger
 traffic  rose  by  97  per  cent  and  36
 pe:  cent  respectively  in  the  year  as
 compared  with  ‘1975-76  Consequently
 the  Indian  Railways  which  have  been
 running  a  String  of  deficits  since
 (1973-74  turned  the  corner  in  ‘1976-77,

 But  Madam,  all  the  achievements
 of  the  Minister  during  the  year  are
 not  completel,  washed  away,  but
 partly  washed  away  by  the  record  he
 has  set  also  in  the  rate  of  accidents
 that  have  taken  place  during  his  one
 years  term  The  rate  of  accidents
 duving  977  78  has  doubled  as  com-
 pared  to  97677  and  I  think  this  is
 something  about  which  the  Minister
 should  have  made  a  mention  in  the
 Budget  Speech  But,  instead  of  mak-
 ing  any  reference  to  this  gruesome
 situation  in  the  Indian  Railways,  he
 tried  to  skip  it  over  by  simply  saying
 that  he  is  spending  a  lac  of  rupees
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 per  day  on  petrolling  the  track  But,
 it  is  the  primary  duty  of  the  Ralways
 to  see  that  the  passengers  earried  in
 the  trains  are  safely  taken  to  their
 destination  People  want  faster  travel:
 fair  enough  But  they  want  safer
 travel  also  I  am  sorry  the  Minister
 has  not  made  any  mention  of  the  rate
 of  accidents  and  the  mode  of  accidents
 which  have  taken  piace  He  has  only
 Said  there  have  been  cases  of  sabot-
 age  and  it  is  due  to  sabotage  that  rail
 accidents  have  taken  place  It  would
 have  been  more  appropriate  for  the
 Minister  to  have  taken  the  Parliament
 into  confidence  in  stating  as  to  what
 were  the  areas  an  which  sabotage  was
 taking  place  But,  looking  at  the
 figures  for  ‘1976-77  so  far  his  Ministry
 has  been  also  to  classify  under  ‘sabot-
 age  only  two  accidents  out  of  442
 accidents  reported  so  far  I  think  that
 it  i8  not  enough  to  say  and  to  blame
 every  railway  accident  as  an  act  of
 Sabotage  he  has  to  go  deeper  into  the
 whok  problem  And  I  am  sure  it  1s
 also  no  remedy  that  he  goes  and  spends
 a  lakh  of  rupees  on  petrolling  the  en-
 tne  track  He  cannot  because  I  think
 more  than  6500  kilometres  of  Indian
 Railway  lines  are  spread  like  arteries
 in  the  human  body  and  it  is  physically
 impossible  for  the  Government  to
 petrol  every  kilometre  of  the  ralway
 track  So  what  is  required  is  in
 certain  areas  which  had  been  identifi-
 (d  earlier  and  which  might  have  been
 identified  now  the  organisational  set.
 up  and  the  Admunistration  has  to  be
 tightened  up

 I  am  sorry  to  point  out  that  his
 Budget  does  not  reveal  very  bold  im-
 tiative  so  far  as  restructuring  of  the
 Railway  Administration  78  concerned.
 He  hag  made  much  of  the  restructur-
 ing  of  the  Railway  Board  and  it  can
 please  people  outside  but,  looking  at
 the  financial  aspect  or  savings,  if  he
 looks  at  the  Demands  for  Grants,  for
 expenditure  on  the  Central  Govern-
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 ment  Railways  for  ‘1977-78,  the  first
 page  shows  the  expenditure  on  the
 Railway  Board.  In  1976-77,  the  ex-
 penditure  was  Rs.  43,67,000  and  in  the
 Budget  Estimates  for  ‘1977-78  it  has
 gone  up  to  Rs.  46,68,000  and  in  the
 Budget  Estimates  for  1978-79  the  ex-
 penditure  will  go  further  up  to
 Rs.  47,45,000.  What  has  been  done  is
 that  the  recommendations  of  the  Ad-
 ministrative  Reforms  Commission  have
 been  accepted.  But  I  would  request
 the  Hon.  Minister  to  say  in  all  sincerity
 whether  he  is  satisfied  with  this  type
 of  arrangement.  What  has  been  done
 is,  the  number  of  Members  of  the  Rail-
 way  Board  is  the  same.  I  am  not  for
 abolition  of  the  Railway  Board.
 I  am  in  favour  of  retaining  the  Rail-
 way  Board,  because  it  has  been  func-
 tioning  very  nicely  so  far.  My  only
 submission  is  that  the  Railway  Board
 is  a  very  conscious  horse,  it  knows  the
 rider  If  the  rider  is  weak  and  jittery
 he  is  bound  to  be  thrown  over  and
 if  the  rider  knows  his  job  well  and
 he  knowg  how  to  tackle  the  situation,
 I  am  sure,  he  will  be  able  to  set  right
 this  horse  and  run  on  the  track  But
 what  has  been  done  is  that  the  posts
 of  the  Additional  Members,  Railway
 Board,  have  been  reduced  on  the  one
 hand,  but  they  have  been  designated
 as  Advisers  In  terms  of  expenditure,
 it  has  gone  up,  at  has  not  come  down
 Previously  also,  it  was  the  Railway
 Board,  which  wag  taking’  decisions,
 today  also  it  continues  to  have  the
 same  functions.  To  make  a  big  show
 that  the  Minister  has  made  very  huge
 savings  by  restructuring  the  Railway
 Board  is  not  correct,  I  think,  much
 needs  to  be  done  about  :t.

 In  the  same  context,  he  talked  about
 the  delegation  of  powers  I  quite  agree
 that  the  powers  have  to  be  delegated
 from  the  Minister  to  the  Railway  Board
 and  from  the  Railway  Board  to  the
 various  zones.  But  you  must  assure
 that  even  in  zones  these  powers  go
 down  the  line  and  they  are  not  con-
 centrated  in  one  person.  It  is  no  use
 taking  powers  from  fhe  Minister  and
 keeping  it  with  the  Railway  Board,
 or  taking  powers  from  the  Railway

 Board  and  keeping  it  with  the  Zonal
 Managers.  The  Zonal  Manager  must
 give  these  powers  further  down  the
 line.  I  would  request  the  Minister
 now  that  he  has  got  more  money  to
 spend  and  more  time  to  devote  to  rail-
 ways,  he  must  strengthen  the  organiza-
 tion  at  the  divisional  level,  because
 the  divisional  superintendent  is  the
 kingpin  of  the  entire  railway  admuinis-
 tration.  It  is  here  that  his  status  has
 to  be  raised.  I  am  sure  that  the  hon
 Minister  will  give  due  thought  to  my
 suggestion

 The  hon.  Minister  has  also  been  talk-
 ing  about  the  social  burdens  which
 he  has  to  carry  to  the  tune  of  about
 Rs.  170  crores.  Out  of  this,  Rs.  69
 crores  are  accounted  for  carrying  low-
 freighted  traffic  which  benefits  trade
 and  industry.  I  would  request  the
 hon.  Minister  to  tell  us  whether  any
 exercise  has  been  done  or  is  being
 carried  out  to  find  out  whether  those
 industries  which  are  getting  this  benefit
 and  getting  the  material  at  below  cost
 price  are  also  reducing  the  price  of
 the  commodities  that  they  are  pro-
 ducing  for  the  consumers.  This  is  be-
 cause  there  has  to  be  a  link  between
 the  two  If  the  trace  and  industry
 is  getting  certain  raw  material  at  a
 low  cost,  low  treight,  then  it  must
 reflect  in  the  cost  of  production  of
 that  particular  commodity,  so  that  the
 ultimate  aim  ‘to  help  the  consumer,
 to  benefit  the  consumer  is  achieved
 This  is  where  I  would  request  the
 hon.  Minister  to  take  necessary  action
 He  has  now  appointed  a  Committee;
 he  has  not  done  a  very  wise  thing.
 He  could  have  taken  a  decision  himself
 with  his  experience  of  over  one  year
 and  with  his  background  of  a  profes-
 sor.  He  woula  huve  called  all  the  offi
 cer,  and  discussed  the  mutter  with
 them  threadbare  and  taken  a  decision
 within  three  months  He  has  now
 appointed  a  Committee  under  a  judge
 of  the  High  Court  to  go  into  the  whole
 gamut  of  feight  traffic  They  are
 going  to  submit  a  report,  but  that  re.
 port  will  never  see  the  hght  of  day.  It
 would  have  been  much  better  if  the
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 [Spt  Mohd  Shef  Quresh:)
 decision  had  been  taken  at  hig  own
 level  and  then  be  would  have  been
 able  to  justify  the  appointment  of  the
 Committee  To  my  mind,  it  appears
 that  the  appointment  of  the  Commit-
 tee  wou'i  delay  matters,  but  this  is
 a  very  xmportant  issue  to  which  you
 have  to  give  your  concentrated  energy
 and  eflart.

 Now  [  am  coming  to  another  point
 and  that  is  whe:  we  are  thinking  of
 the  rail  uransport  in  the  country  we
 have  also  to  consi:  coordination
 among  vur  ०५५  modes  of  transport  like
 the  road  transport  sc:  transport  rail-
 way  transpor!  air  transport  and  in
 land  water  transport  We  have  seen
 that  uptil  now  c  ०  ७७  of  rupees  have
 invested  by  the  Railways  in  various
 state  Road  Transpert  Corporations
 primarily  with  a  view  to  regulate  rail-
 road  coordination  in  varivus  States
 but  I  am  sorry  tv  point  out  that  no
 substantial  result  has  been  achieved  80
 far  Even  though  the  railways  are
 gettsmg  adequate  return  ou  their  in-
 vestment  in  the  form  f  ied  rate  of
 mterest  yet  the  aim  of  railroad  co
 ordination  has  not  been  achieved  The
 mam  reason  ४8  that  the  representa-
 tives  of  the  Railway  Board  who  are  on
 the  Board  of  Directors  of  these  Cor-
 porations,  do  not  play  an  effective  role
 im  these  Boards  because  they  are
 yumor  officers  They  are  nominated
 as  Directors  there  whereas  the  State
 Boards  have  got  people  of  iugher
 status  So  it  becomes  very  difficult
 for  these  yunior  officers  to  make  any
 worthwhile  contributon  in  the  rail
 road  co-ordination  I  think  crores  of
 rupees  have  been  spent  so  far  without
 achieving  any  results  What  is  hap-
 penening  is  that  instead  of  achieveing
 railroad  co-ordination  there  is  rail-
 road  competition  The  State  Govern-
 ments  are  issuing  road  permits  for
 various  reasons  with  the  result  that
 rail  communication  in  that  area
 becomes  uneconomic  I  am  of  the
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 view  that  where  road  transport  can
 haul  passengers  ahd  goods  in  a  more
 satisfactory  way  we  should  yield  the
 ground  to  road  transgort  But,  where
 railwaya  can  function  in  a  better  and
 more  efficient  way  the  Rmlway  should
 be  the  main  means  of  transport  in
 that  area  so  that  co  ordination  bet-
 ween  road  and  rail  transport  is  achie-
 ved

 I  would  also  point  out  to  the  rail-
 way  Minister  one  or  two  things  Now,
 I  take  up  our  production  units—the
 CLW  DLW  and  the  ICk  Although  the
 cost  of  production  of  the  locomotives
 and  the  coaches  may  not  be  compara-
 ble  to  similar  locomotives  and  coaches
 imported  earlier  attempts  should  be
 made  to  find  out  as  to  what  is  the
 actual  cost  of  production  oi  these  loco-
 motive,  and  coaches  which  are  pro
 duced  in  these  units  his  is  :mpor-
 tant  {rom  two  angles  One  is  that
 first  of  all  we  must  know  as  to  within
 our  own  units  what  is  the  real  cost
 of  production  Secondly  wheff we  are
 thinking  in  terms  of  exports  we  may
 not  live  in  a  sheltered  market  and  we
 are  having  a  flerce  competition  ir  the
 world  market  where  price  and  quality
 of  the  goods  count  A  conutry  hke
 Pakistan  is  now  exporting  wagons  and
 coaches  to  Bangladesh  Possibly  we  are
 better  people  to  supply  them  because
 we  have  got  all  the  technical  knowhow
 Likew  s  when  we  talk  of  collabora
 tous  sometimes  we  must  see  whether
 the  collaborators  are  producing  similar
 locomotives  in  their  own  country  and
 what  is  their  cost  of  production
 because  thi,  cost  comparison  i8  very
 important  It  is  not  only  that  you
 utihse  your  capacity  fully  to  reduce
 the  cost  of  production  but  you  have
 also  to  see  that  the  cost  of  produc-
 tion  remains  within  reasonable  limits
 so  that  when  we  go  into  the  export
 market  we  can  compete  in  the  world
 market

 I  am  also  happy  that  indigenous  com.
 ponents  and  spares  are  now  heing  pro
 duced  which  ig  a  very  good  8698  and
 this  was  taken  up  in  975  when  a  deci-
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 sion  was  taken  under  the  20-point  pro-
 gramme  to  become  self-reliant  and
 that  was  one  of  the  reasons  why  the
 railways  have  to  go  in  for  indegenisa-
 tion.

 I  am  happy  that  the  railways.  are
 saving  quite  a  lot  of  money  and  he
 made  a  reference  to  the  savings  in
 his  speech  also.  It  is  a  fact  that  our
 import  content  has  come  down  and  we
 are  less  dependent  on  foreign  countries
 for  imports.  But  may  I  draw  the  at-
 tention  of  the  railway  Minister  to  one
 fact.  What  is  the  reason  that  you
 are  having  an  organization-of  Railway
 Adviser  to  the  High  Commissioner  of
 India  in  UK  as  also  in  Berne,  Paris
 and  an  Indian  Mission  in  Japan  anda
 Railway  Adviser  to  the  High  Commis-
 sioner  of  India  in  Dacea.  On  the  one
 hand  your  purchases  from  foreign
 countries  ure  coming  down  but  your
 postings  of  certain  close  ones—these
 ute  very  favourite  postings-  remain.
 What  are  you  doing  from  Berne?  What
 are  you  quing  from  Switzerland.  these
 world  health  resorts?  May  I  know?
 When  you  are  talking  of  curtailing  the
 expenditure  on  railways,  you  are
 spending  more  than  37  lakhs  of  rupees
 in  maintaining  these  various  offices.
 When  we  have  got  in  the  USA  an
 India  Purchase  Mission  and  we  have

 got  with  every  Ambassador,  an  offi-
 cer  attached  what  is  the  purpose  of
 having  these  Advisers?  Would  you
 make  an  inquiry  from  your  Ministry
 as  tc  how  many  officers  were  sent  from
 your  Railway  Ministry  and  from  the
 various  zones  to  go  there  and  get
 these  foreign  components  and  spares
 in  time?  If  this  study  is  made,  you
 will  find  somthing  revealing.  There
 are  certain  areag  where  you  are  real-
 ly  effect  economy.

 Then  another  area  where  you  can
 effect  economy  is  the  Railway  Rates
 Tribunal.  Now  the  expenditure  on
 this  body  is  Rs.  4  lakhs,  It  is  surpris-
 ing  and  possibly  revealing  to  the  hon.
 Minister  also,  that  in  the  last  five
 years  this  Railways  Rate  Tribunal
 has  taken  up  only  4  cases.  They  are
 not  deciding  it,  because  once  it  is  deci-

 ded  they  are  left  with  no  work.
 Because  some  judge  of  the  High  Court
 has  to  be  maintained  one  way  or  the
 other  therefore  this  Railway  Rates  Tri-
 bunal  is  continuing.

 AN  HON.  MEMBER:  It  was  your
 failure.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  I
 am  very  sorry  for  it.  If  it  was,  I
 tried  to  throw  him  out,  if  I  could.
 Therefore,  I  am  seeking  the  help  of
 my  friend.  After  all  we  are  to  work
 for  the  country,  Therefore,  J  tell  him
 thet  he  should  kindly  look  into  the
 that  he  should  kindly  look  into  the
 Railway  Rates  Tribunal.  He  has  al-
 ready  got  a  Committee  to  look  into  the
 freight  structure  of  the  Railways,  Let
 the  Committee  do  this  work.  Side  by
 side  he  has  got  the  Railway  Rates  Tri-
 bunal.

 Nolody  goes  there.  Suppose  a  man
 in  Delhi  has  some  grievance  against
 certain  freight  structure  of  the  Rail-
 ways.  would  he  go  all  the  way  to
 Madras  to  file  the  petition  before  the
 Commission  which  does  not  give  any
 decisions  in  time?  If  it  gives  decisions
 then  it  will  be  without  work.

 These  are  certain  areas  where  he
 could  really  effect  some  economy.

 Then  there  38  some  sort  of  Railway
 Conference  going  on.  I|  do  not  know
 what  it  is.  Wil]  you  look  into  these
 vanous  organisations  because  these
 are  spread  so  vast  and  so  thin  that
 the  hon.  minister  may  not  be  able  to
 fully  realse  the  spread  and  utility  of
 these  organisations?

 Another  point  which  I  would  like
 to  make  is  about  the  pensioners.  This
 pension  scheme  was_  introduced  on
 the  Indian  Railways  as  a  social  secu-
 rity  measure  on  ]6th  Nover-ber,  ‘1987.
 All  railway  servants  who  joined  ser-
 vice  on  or  after  that  date  are  govern-
 ed  compulsorily  by  the  pension
 scheme.  Others  were  given  option
 upto  25  October,  972  either  to  re-
 tain  the  retirement  benefif  under  the
 Contributory  Provident  Fynd  Scheme
 or  to  come  over  to  pension  scheme.
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 {Shri  Mohd  Shafi  Qureshi]
 As  the  pension  scheme  offers  better
 security  to  the  employees  and  their
 families  the  date  of  option  may  fur-
 ther  be  extended  ang  that  the  scheme
 may  be  explained  to  the  Railway  staff
 in  greater  detail

 I  would  request  the  hon  Minister
 to  consider  the  extension  of  this  date
 further  because  we  have  seen  a  large
 number  of  employees  never  knew
 that  they  were  to  give  an  option  and
 that  they  could  get  pension  They
 are  still  in  the  dark  This  thing  was
 not  circulated  properly  all  over  the
 Railways  with  the  result  that  very
 few  people  get  the  benefit  of  this
 scheme  I  think  It  38  high  ture  as  he
 38  Jooking  into  the  staffing  pattern  to
 give  them  an  opportunity  of  option,
 may  be  that  opportunity  of  option
 may  be  the  last  opportunity  for  them
 so  that  Railway  employees  get  the
 benefit  of  pension  Contributory  Pro
 vident  fund  is  frittered  away  by  them
 in  no  time  If  you  go  in  for  pension
 it  will  help  the  employees  to  a  great
 extent

 One  point  which  possibly  he  has
 not  touched  in  the  Budget  is  about
 the  rulway  electrification  Ratlways
 should  reduce  the  consumption  of
 diesei  oif  by  mobilising  comparatively
 small  sum  of  Rs  35  to  40  crores  every
 year  trom  the  plan  allocations  and
 carry  out  the  projected  rue  of  elec-
 trification  from  the  Railways  Fifth
 Plan  Bite  lay  which  35  Rs  2350  crores

 The  Ministry  could  also  revise  pri
 ority  of  various  projects  of  accelerat
 ing  pac  of  electrification  As  the
 rate  of  return  Is  as  high  as  I5  to  20
 per  cent  on  the  electrification  routes
 I  think  Ratlway  electrification  should
 m  thi,  way  get  top  priority  Even
 countries  with  huge  on  resources  like
 Polan'  USSR  USA  Iran  and  Iraq
 rea:  ol  the  usefulness  of  electrifica
 tion  of  Railways  and  they  are  going
 in  for  it  I  am  sure  hon  minister
 will  give  due  thought  to  this  electri-
 fication  Along  with  this  I  will  men
 tion  about  the  new  line  which  he  33
 trying  to  create—I  will  not  say  that
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 he  has  started  from  his  home  town,
 which  is  very  good,  which  js  alreatly
 there  on  the  map  from  Apta  to  Man-
 galore  —I  would  appeal  to  the  hon
 Minister  that  the  expansion  of  the
 Railways  in  the  backward  areas  8
 something  which  is  very,  very  im-
 portant

 Madam,  the  expansion  of  Railways
 in  the  sphere  of  construction  of  new
 railway  lines  has  beea  far  from  uni-
 form  throughout  the  country  during
 the  last  25  years  with  the  result  that
 certain  hilly,  backward  and  under-
 developed  regions  and  States  have
 been  totally  neglected  while  certain
 arees  have  been  given  some  conside-
 ration

 It  78  seen  that  in  States  hke  HP
 Nagaland,  Meghalaya,  Mamipur  Aru
 nechal,  Mizoram  and  Tripura—and  I
 will  include  my  State  also  Jammu
 and  Kashmir—~—and  other  backward
 States  there  has  been  practically  no
 construction  or  addition  to  route-kilo-
 retreage  during  the  last  20  years  or
 it  has  only  been  negligible

 Although  the  Planning  Commission
 has  extended  some  concessiOns  to  hilly
 areas,  backward  and  under  developed
 areas  to  augument  growth  yet  the
 extension  of  railway  lines  even  if  it
 were  not  economical  initially  should
 be  taken  mto  consideration  Because
 if  you  go  with  your  yardstick  if  you
 listen  to  your  officers  they  will  give
 you  the  formula  of  economic  viability
 But  if  you  really  want  to  develop
 the  area  then  the  old  concept  thit
 the  line  must  be  economically  viable
 has  to  be  given  up  Because’  these
 areas  wil]  never  develop  unless  you
 open  up  these  areas  for  development

 The  proportion  of  expenditure  on
 new  railway  lines  to  the  total  ex-
 penditure  of  the  railways  is  steadily
 dechning  It  is  another  dangerous
 trend  which  you  will  have  to  take
 note  of  In  1948-49,  the  ratio  of  ex-
 penditure  on  new  lines  to  the  total
 expenditure  of  the  Railways  ranged
 between  7  per  cent  to  43  per  cent
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 From  the  year  1968-67,  this  percent-
 age  has  steadily  gone  down.  During
 1972-73,  and  ‘1973-74  the  expenditure
 on  the  construction  of  new  railway
 lines  wag  only  4.3  per  cent  to  4.8  per
 cent  respectively  of  the  total  expendi-
 ture  on  the  Railways.  This  also  is  a
 very  depressing  feature.  And,  I  am
 sure,  the  hon.  Minister  will  kindly
 look  into  this  matter  also.

 There  is  one  more  thing  about  the
 Metropolitan  Rail  Transport  Projects
 which  I  wish  to  mention.  It  is  very
 important.  The  amount  allotted  so
 far  for  the  project  is  about  Rs,  50
 crores  for  the  five  year  period.  That
 means,  40  crores  for  Calcutta,  Bom-
 bay,  Madras  and  Delhi.  I  had  re-
 questeq  the  hon.  Minister  in  the  pre-
 vious  session  that  he  should  make  a
 very  bold  statement  about  the  Metro-
 politan  Rail  Transport  Project  of
 Delhi,  Madras  and  Bombay,  because,
 it  means  hundreds  and  thousands  of
 crores  of  rupees  and  God  knows
 wherefrom  he  will  get  the  money.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  I
 have  made  that  statement  already.

 SHRI  MOHD  SHAFI  QURESHI:
 And  now  he  is  giving  for  this  Cal-
 cutta  project  Rs  40  crores.  Each
 year  out  of  Rs,  0  crores,  these  projc‘s
 will  get  hardly  Rs.  8  crores  Rs  2
 crores  will  be  fanned  out  to  other
 projects  because  you  have  to  pay
 salary  and  allowances  of  the  officers
 and  the  staff  there  who  are  doing
 absolutely  no  work  there

 Now  this  project  which  was  costing
 originally  Rs  20  crores  will  now
 cost  Rs  249  crores.  They  have  spent
 already  Rs.  33  crores  on  it.  Addition-
 al  Rs  8  crores  per  year  is  there,  It
 means,  this  project  will  be  completed
 within  a  period  of  20  years  And,  20
 years  would  mean  another  price
 escalation.  The  allotment  of  funds  is
 Rs,  240  crores,  Rs  74  crores  is  the
 total  amount  ang  Rs  33  crores  has
 already  been  spent,  Rs  4  crores  will
 be  spent  by  them  now  in  another  5
 years.  That  means,  Rs.  86  crores

 will  have  to  be  spent,  Aceording  to
 the  Minister's  assurance,  he  hopes  to
 open  this  up  in  1986,  At  the  rate  of
 allotment  of  funds  of  Rs.  8  crores  a
 year  it  will  be  completed  in  20  years.
 And  the  cost  escalation  by  that  time
 will  be  Rs,  480  crores.  To  spend  Rs.
 480  crores  for  a  sixteen  k.m.  stretch
 from  Tollygunj  to  Dum  Dum  would
 have  really  revolutioniseg  the  trans-
 port  system  in  the  entire  country
 right  from  Cape  Comorin  to  Kashmir; we  would  have  a  railwayline  in  the
 wes‘ern  coast  also.  We  would  have
 to  go  in  for  a  net  work  of  railway
 lines  from  one  end  to  other  of  the
 country  and  not  get  bogged  down  to
 small  area  like  Calcutta.  (Interrup-
 tions).

 Madam,  I  am  concluding  Calcutta
 Trust  of  course  be  developed.  But,
 at  what  cost?  Therefore,  I  would  re-
 quest  the  hon  Minister  to  consider
 this  question  by  not  making  it  a
 prestige  issue  Otherwise  we  can
 never  take  up  that  project.  If  we
 take  Delhi  project,  it  will  cost  more
 than  Rs.  60  crores.  Where  is  the
 money  to  come  from?  You  know
 Government  is  considering  sale  of
 gold  to  make  up  the  deficit  Tomorrow
 you  will  sell  Indian  Parliament  and
 Rashtrapathi  Bhavan  to  make  up  the
 deficit  on  the  Indian  Railways!  That
 is  not  the  way  to  meet  a_  particular
 situation.  Therefore,  I  say  that  the
 hon.  Minister  will  have  to  jook  into
 the  various  aspects.  I  am  very  happy that  he  has  not  burdened  the  people so  much  but,  one,  thing,  I  must  make
 clear,  It  has  been  brought  to  my notice  that  corruption  in  the  railways
 again  is  raising  its  ugly  head  and
 many  people  have  told  mp  that  it  is
 impossible  for  them  to  get  a  ticket.
 So,  what  they  do  is  that  with  the
 reservation  slip,  they  attach  Rs.  20
 or  10/-  note  and  they  tell  that  this
 has  the  first  priority  from  the  Rail
 way  Board  and  the  clerk  there  sees
 that  the  first  priority  would  be  in  the
 shape  of  monetary  benefits  He  ac-
 cepts  it  He  says  ‘please  sit  down
 You  will  get  the  ticket.’  This  is  what
 has  happened  to  two  or  three  of  my
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 {Shri  Mohd.  Shag  Qureshi)
 friends.  But,  the  question  is  that  if
 this  is  the  type  of  corruption  in  broad
 day-light,  it  does  not  help  anyone.
 (interruptions),  The:hon,  lady  Mem-
 ber  is  sometimes  with  you  and  some-
 times  with  us!

 I  would  like  to  request  him  to  con-
 sider  strenghtening  his  vigilance  de-
 partrnent.  He  has  of  course  got  his
 own  other  departments  to  look  ‘after
 that.  One  thing  at  least  he  can  do.
 That  is  those  who  have  put  in  more
 than  two  years  in  a  booking  window,
 for  God's  sake,  let  him  not  keep  them
 for  a  long  time  because  they  may
 develop  vested  interests  and  then  the
 corruption  starts.  (Interruptions).  4
 think  he  has  got  a  proposal  now  to
 put  in  ladies.  With  due  respect  to
 you,  Madam,  ladies  are  lessprone  to
 corruption.  Maybe,  but  if  they  are
 put  in  an  atmosphere  where  there  are
 other  corrupt  elements,  then  I  do  not
 think  they  will  be  able  to  do  much.
 I  must  appreciate  the  gesture  of  the
 Minister  of  State  for  Railways,  Shri
 Sheo  Narain  for  one  thing.  He  has
 been  an  old  friend  and  colleague  of
 mine.  He  has  now  taken  up  the  job
 of  looking  after  the  catering  arrange-
 ment.  Every  day  he  takes  his  food
 in  the  Railway  Canteen.  It  is  doing
 wonderfully  well.  To  that  extent,  in
 Parliament  House,  Members  are  get-
 ting  good  food.  Would  you  kindly
 request  him  to  move  out  of  the  Par-
 liament  House  and  to  go  to  various
 stations  and  taste  food  there  aso?  I
 am  told  that  there  has  been  some
 deterioration  in  the  quality  of  food
 that  is  being  served.  You  have  taken
 eredit,  I  am  prepared  to  concede  it,
 for  introducing  this  one  rupee  khana.
 But,  the  whole  trouble  is  that  you  do
 not  read  your  own  book.  It  is  again
 in  ‘1976-77,  survey  that  a  mention  is
 made  about  it.  It  says:

 “Since  all  passengers  cannot  af-
 ford  thali  meal  or  ready  to  serve
 meal,  the  sale  of  comparatively  low
 priced  packed  mea)  costing  Re.  l/-
 to  .265  consisting  of  six  puries,
 vegetable  and  pickels  was  extend-
 ed  to  204  stations”.
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 This  is  nothing  new,  that  you  have.
 introduced  in  the  railways.  It  was
 done  in  1976-77.  It  was  introduced
 at  204  stations.  But  the  human  me-
 mory  is  go  short  and  the  press  me-
 mory  ig  still  shorter  because  they
 have  headlined  that  ‘Prof.  Dandavate
 gives  janata  food  for  one  rupee  to.
 the  country’.

 Therefore,  you  should  also  accept
 this,  at  least  admit  these  things  that
 we  have  set  up  certain  good  prece-
 dents.  I  hope  that  you  will  maintain
 those  precedents  because,  after  all,
 you  are  a  Minister  and  I  am  in  the
 Opposition.  We  have  ali  to  work  for
 the  good  of  the  country.  And  i  am
 sure  that  towards  the  railway  system
 to-day  everybody  looks  with  high
 hopes.  You  will  not  disappoint  the
 people  and  you  will  maintain  §  tne
 high  standards  of  providing  efficient
 service.

 45  hrs.

 क्री  विनायक  प्रसाद  यादव  (सहरपा  ):
 सभापति  महोदया,  रेल  बझट  का  समर्थन
 करते  हुए,  सब  से  पहले  मैं  रेल  मंत्री  जी  को
 हादिक  बधाई  देना  चाहता  हु  कि  उन्होंने
 रेल  भाड़े  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  की  यद्यपि
 इन  को  कई  वायदों  को  पुरा  करना  पड़ा  और
 कई  तरह  की  आाथिक  देन  बहप  फरनी
 पड़ी  है  ।  आपात  स्थिति  हृदान  ह  बौद
 भी  रेज  विमाग  में  थोड़ी  बहुत  चुस्ती  है
 शौर  गाड़ियां  कमोबेश  समय  पर  चलतो
 हैं  ।  इसके  लिए  भो  मैं  उन  को  मुबारकबाद
 देता  हूं  -  कुछ  गाड़ियां  भी  इन्होंने  बढ़ाई
 #  ब्रौर  उस  में  जैना  यह  कहते  हैं  दूसरे  दर्जे
 के  यात्रियों  को  सुविधा  के  लिए  भो  काफ़ी
 सुधार  करेंगे  ।  इस  के  लिए  भो  मंत्री
 महोदय  मुबारकबाद  के  पात्र  हैं,  लेकिन
 जहां  तक  रेल  के  विस्तार  और  रेस्टोरेशन
 का  सवाल  है,  उस  के  लिए  मुझे  बहुत  खेद
 और  उदासी  है।  सभापति  महोदया,
 क्या  स्थिलि  हैं  रेल  के  इतिहास  की  पंव्रेड़ी  राज
 में,  कांग्रेसी  राज  में  भौर  जनता  राज  में,
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 ag  arr  देखें  ।  i6  अल,  2853  को
 रेल  चलना  शुरू  हुई  थी  इस  देश  में  जौर
 i936-37  तक  प्रेग्रेश़ों  ने  43,128  मील
 लम्बो  रेल  बिछाई  थी  यानी  लगभग  70
 हजार  किलोमीटर  |  उससमय  8  भ्रव
 6l  करोड़  पौर  55  लाख  रुपये  की  पूजी
 लगी  हुई  थी,  2  भरब  94  करोड  i4  लाख
 रुपये  की  सालाना  आमदती  होती  थी,

 2  श्ररब  27  करोड  59  लाख  रुपये  खर्च
 होता  था  रेल  चलाने  मे  और  सिर्फ
 66  करोड  55  लाख  रुपये  की  बचत  होती
 थी  ।  झाप  जानतो  है  कि  उसी  बचत  से
 श्रग्नेज्ञों  न ेइस  देश  मे  रेल  की  लाइने  बिछानी
 शुरू  की  प्रौर  प्रति  दिन  कम  से  कम  डेढ़
 किलोमीटर  लाइन  श्रग्नेज़ों  क ेसमय  मे  बिछती
 थी।  काग्रेस  के  विगत  30  साल  मे  उन्होने
 प्रात  दिने  भ्राधा  किलोमीटर  से  कुछ  कम
 लाइन  बिछाई  शौर  रब  जो  दडबते  साहब
 का  बजट  है,  उस  मे  हिसाब  लगा  कर
 हम  देखते  हैं  तो  शायद  एक  चौथाई  किलोमीटर
 भी  इन  के  राज्य  मे  प्रति  दिन  रेल  नहीं
 बिछगी  जबकि  भ्रामदनी  की  जो  स्थिति  है,
 वहू  झायकों  पता  हे।  सभापति  महोदया,
 जैसा  मैने  पहले  कहा  है  कि  सिर्फ  66  करोड़
 55  लाख  रुपये  की  बचत  थी  अ्रग्रेज़ो  के

 जमाने  मे  जब  बे  जा रहे  थे  और  उस  समय
 उन्होने  रेलो  को  इतना  बढाया  ।  अभी
 दडवते  साहब  ने  जो  बजट  पेश  किया  है,
 उसमे  22  अरब  20  करोड  रुपये  की  आदमनी
 है,  रेल  चलाने मे  खर्चा  है  is  अरब  3
 करोड  रुपथा  और  इन  की  बचत  होतो  है
 5  झरब  9  करोड़  रुपया  और  रेल  बिछाने

 का  भ्रगर  इन्होने  यही  प्रोग्राम  रखा  तो  एक
 दिन  में  एक-बौथाई  किलोमीटर  से  भी  कम
 बैठता  है  ।

 शब  सभापति  महोदया,  जहा  तक  रेलों
 के  विस्तार  का  सवाल  है,  रेल  के  विस्तार
 दौर  प्रामान-परिवर्तेन  को  लें  तो  हम  ने
 रेल  मतों  जी  का  भाषण  बहुत  गौर  से

 पढ़ा  है।  इन  के  भाषण के  23-24  पैरा-
 ग्राफ  को  आप  देखें  7  इन  के  भाषण  को  ज़ब
 हमने  पढ़ा  तो  हमे  जिरस्मरणीय  जवाहरताल
 नेहरू  जी  का  जो  वसियतवामा  है,  उत  की
 माद  भा  गई।  उसमे  पहली  चीज़  तो  यह
 मिलती  है  कि  उन्होंने  राख  छिटकवाया
 समुचे  भारत  माता  को  छाती  पर  श्रौर
 दूसरी  बात  वसियतनामे  में  यह  थी  कि
 जवाहरात  भपने  शुटुम्बो  मे  बाट  दो  1
 इस  दोनो  पैराप्राफ  को  पढ़  कर  मुझे
 जवाहरलाल  नेहरू  के  वर्तियतनामे  की  बाद
 भा  गई  ।  पैरा  23  में  मती  जी  कहते
 है;

 सबद  म  रलो  पर  हान  वाल  प्रत्येक
 बहस  म  माननीय  सदस्यों  न  भ्रपने
 अनेक  पिछ  क्षेत्रों  म  रेल  सुविधाप्रों
 के  श्रभाव  के  विषय  में  चित्ता  व्यक्त
 की  है।  इस  सम्बन्ध  से  उनकी
 तरह  मै  भी  चिन्तित  हु।  सरकार
 विशेष  रूप  से  पिछडे  इलाकों  मे
 अ्रधिक  से  अधिक  नई  रेल  लाइने
 बनाने  के  लिए  उत्सुक  है

 चौबीसवे  पैरा  में  देखिए

 “जब  तक  कि  नई  रेल  लाइनों  के
 निर्माण  से  सम्बन्धित  समग्र  नीति  निर्धारित
 हो  जाये  तब  तक  रेल  मत्रालय  श्रगले  वित्त
 बर्ष  से  निम्नलिखित  रेल  लाइनों  के  निर्माण
 का  काम  शुरू  करने  का  विचार  रखता
 ह ा

 (i)  sear  से  मगलूर  तक  प्रस्तावित
 बेस्ट  कोस्ट  कोकण  रेलवे  के
 प्रथम  चरण  के  रूप  में  झाप्ता
 से  रोहा  तक  एक  नई  रेल  लाइन,
 जिससे  महाराष्ट्र,  गोझ  शौर
 कर्नाटक  झापस  में  जुड़  जायेगे  तथा
 केरत  भौर  तमिलनाडु  के  बीच
 सीधा  सम्पर्क  कायम  हो  जायेगा  ;
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 [at  विनाया  प्रसाद  यादव]
 (2)  पश्चिमी  बगाल  में  कल्याणों  से

 कल्याणी  टाउनशिप  तक  संपर्क
 लाइन  और

 (+)  गुजरात  मे  कपडवज  के  रास्ते
 नंडियाद  मोडासा  बड़ी  लाइन  ।”

 सभापति  महोदया  इन्होने  पिछडें  हलाको
 के  बारे  मे  बडी  चिता  व्यक्त  की  है  और  आासू
 बहाये  है  लेकिन  रेल  बिछाने  का  काम  सब
 चला  गया  महाराष्ट्र  और  प्रन्य  विकसित
 राज्यो  का।  महाराष्ट्र  इस  देश  का  सब  से
 डवलप्ड  एरिया  है  1  इसीलिए  मुझे  इनके
 भाषण  क  सम्बन्ध  i  जवाहरलाल  जी  का
 बसीयतनामा  याद  झा  जाता  है  कि  हीरे
 जवाहरात  तो  बाट  दिय  पने  कुटुम्ब  को
 शौर  राख  देदी  देश  का।

 प्राफसर  साहब  हमार  श्रद्धेय  रह  चुके
 हैं  ।  श्रद्रेय  मै  इसलिए  कहता  हू  कि  ये
 हमारो  पार्टी  के  बड़े  नेता  रहे  है।  जवाहरलाल
 जी  के  वसायतनामे  की  तरह  य  भो  सारी
 रेल  लाइन  झपने  यहा  ले  गये  n  मुझे  थह
 सब  देख  कर  के  बड़ो  तक्लोफ  हुई  है।
 इनके  प्रति  झ्रादर  की  भावना  कुछ  घटी
 है।

 सभापति  महोदया  जहा  तक  छोटी
 रेल  लाइना  को  बडी  लाइनों  मे  कवशन
 कर  प्रश्न  है  इसमे  भो  हमारे  साथ  यानी
 पिछड़  इलाका  के  साथ  न्याय  तहीं  किया  गया
 है  7  पिछले  इलाक!  के  कवशन  क॑  बार॑  में
 में  बताना  चाहता  ह  कि  यह  कहा  कहा  हो
 रहा  है।  सभी  झामान  ॥स्बितन  ा  फाय
 क्रम  भो  इहाने  अपन  क्षत्र  जौर  विकसित
 राज्या  है  खा  है।  य  अपने  बजट
 भाषण  म  फरमाते  है

 इस  समय  अमान  परिवतन  को  तरह
 परियाजना  श्रो  पर  काम  हो  रहा  है।  इस
 मामले  म॑  भी  हम  एक  साथ  सभी  वरियोजनाम्रो
 को  प्रधूरी  रखने  की  बजाय  कुछ  परर
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 योजनाधों  को  पूरा  करने  की  भोर  ध्यान  दे
 रहे  है।  इस  नोति  के  परिणामस्वरूप,
 केरल  में  एजॉकुलम्‌ू-तिरुवनस्तपुरम्‌  झमान
 परिवर्तन  परियोजना  को  पूरा  करना  सभव
 हो  सका  हैं।  राजस्थान  और  पंजाब  मे
 सूरतयढ़  भटिडा  परियोजना  भी  पूरी  होने
 वाली  है।  महाराष्ट्र  के  मराठवाडा  क्षेत्र
 में  मनसाड-पू्ली  बैजनाथ  परियोजना  पर
 भी  काम  शुरू  किया  जाएगा  rua

 सभापति  महोदया,  शब  मैं  इनका
 ध्यान  पिछड़े  हुए  इलाकों  की  तरफ  ले  जाना
 चाहता  हु।  इस  के  सम्बन्ध  मे  पब्लिक
 प्रकाऊटस  कमेटी  की  77-78  की  रिपोर्ट
 में  कहा  गबा  है...  (व्यधथान  )

 इसका  सारा  श्रेय  तो  पहले  वाला  को
 जाता  है  1

 सभापति  महोदया,  मै  माननीय  मी
 जी  की  बहुत  इज्जत  करता  हू  ।  लेकिन  मै
 इनका  ध्यान  बिहार  की  तरफ  ते  जाना
 चाहता  ह  जो  कि  देश  क॑  सब  >  पिछड
 इलाका  म॑  नम्बर  दो  पर  श्राता  है।  वहा
 पर  श्राज  तक  रल  लाइन!  के  सम्बन्ध  में
 विकास  का  कोई  काम  नहीं  क्रिया  गया  2  |
 यहा  के  मेर  क्षेत्र  क ेएक  पिछड़  इलाके  के
 बारे  म॑  कहा  गया  है  ।  यह  4  पब्लिक
 अकाऊटस  कमेटी  की  रिपोट  से  बता  रहा

 हू
 34  The  north  eastern  region  of

 Bihar  (part  of  Saharsa  and  Purnea
 Districts)  was  served  by  metre
 gauge  rail  links—Supaul  Bhaptiahi
 now  Sarugarh  (272  kms)  Bhan
 tiahi  Nirmah  (6  kms)  Bhaptiahi
 Pratapgan)  Kanwaghat  (38  kms)
 Ancharaghat  Forbesgan)  (about  26
 kms*)  and  Pratapganj-Bhimanaga.
 (192  kms)

 These  links  to  be  gradually  ab
 andoned  between  904  and  988
 (the  last  one  immediately  after
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 completion  in  39)  because  of  the
 ravages  caused  by  floods  and
 changes  in  the  course  of  river
 Kon.”

 maria  महोदय,  उपरोक्त  इलाका
 इसनिए  भो  राष्ट्रीय  महत्व  का  है  कि  यह
 भारत-नेपाल  सीमा  पर  भ्रवस्थित  है  श्रौर
 इसलिए  पश्रग्नेजों  ने  यहा  रेल  की  पटरिया
 शक  महो  बिछत्राई  थी

 नमायति  महोदया,  इस  पब्लिक
 प्रकाऊद्स  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  भ्राप  देखेंगे
 ह  रेलवे  बोर्ड  ने  क्‍या  कहा  है

 “Another  urgency  certificate  with
 an  abstract  estimate  for  Rs  72
 lakhs  for  the  restoration  of  Ragho-
 pui-Pratapgany  section  (I2  kms)
 was  also  sent  to  the  Railway  Loard
 on  37508  May,  973

 The  Railway  Board  also  suggested
 that  the  above  Project  should  be  link-
 ed  suitably  with  two  other  projects
 under  contemplation  viz

 (a)  construction  of  a  metre  gauge
 line  between  Bhimanagar,  involv-

 ing  conversion  of  the  dead
 narrow  gauge  line  belonging  to
 Kos:  Project  authorities,  ang

 (b)  restoration  of  the  Pratapganj-
 Bhimanagar  line"  ध्ौर  इतना  ही

 महत्वपूर्ण  है  ”

 “Restoration  of  the  Nirmal
 Bhaptiah:  line”

 यह  रेलवे  बोर्ड  की  रिकोमडेशन  है  ।  ये  जो
 सारी  रिपोर्ट  है  या  रिकोमेडेशन  है  जो  कि
 पिछड्टे  हुए  इलाके  के  बारे  से  की  गई  है  इसको
 रही  की  टोकरी  में  फेंक  दिया  गया  है  पौर
 माननोप  मत्री  जो  को  महाराष्ट्र  सूक  है,
 प्पना  क्षेत्र  सूझा  है

 जिस  सिक्स  को  हसने  सुनावा  है  जो  कि
 5-6  हैं  उनको  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 है  ।  i904  भर  r9:4  में  ही  उपरोक्त
 लाइनें  खत्म  हो  गई  थी  कोसी  डिवास्टेशन
 के  चलते  खत्म  हो  गया  है।  आझ्राजादी  के
 बाद  कोसी  बेरेज  बना  है।  करोड़ों
 रुपया  उस  पर  खर्च  हुआ  है  ।  फलत
 वह  इलाका  हरा  भरा  हो  गया  है।
 हिन्दुस्तान  मे  जो  जूट  बेदा  होता  है  सब  से
 ज्यादा  वही  बेदा  होता  है,  लाखो  मन  उस
 इलाके  में  झब  जूट  पैदा  होता  शुरू  हां  गया
 है  ।  लेकित  वहा  कोई  ट्रासपोर्टेशन
 का  इतजाम  नहीं  है।  हम  श्री  ललित
 नारायण  मिश्र  की  बहुत  श्रालोचना  किया
 करते  थे  ।  लेकिन  हम  कहेंगे  कि  जब
 श्री  ललित  नारायण  मिश्र  थे  तब  उनके
 सामने  श्रपनी  कस्टिट्यूएसी  मा  कोई
 विवार  नही  था  ।  वह  दरभगा  से  चुन  कर
 जाते  थे।  लेकिन  फिर  भी  कोसी  के  इलाके
 का  डिवास्टेशन  उन  के  सामने  था  श्रौर
 इस  कारण  से  उन्होंने  वहा  कुछ  काम  शरू
 किया  था  ।  उनके  मरने  के  बाद  श्राज
 मालूम  पडता  है  कि  उस  इलाके  की  किस
 प्रकार  से  उपेक्षा  हांनी  शुरू  हो  गई  है  v
 ऐसा  मालूम  पडता  है  कि  जनता  पार्टी  से
 उस  इलाके  का  कोई  ताल्लुक  ही  नहीं  है  ।
 उस  जिले  से  दो  तीन  एम  पीज  चुन  कर  आए
 है  शौर  सभी  जनता  पार्टी  की  टिकट  पर

 चुन  कर  भाए  है  a  हा  5-20  भरसैम्बली

 कटिट्युएसीज  है.  और  सभी  पर  जनता

 पार्टी  जोती  है  v  लेकित  रेल  मत्री  महोदय

 इसके  बावजूद  भी  उम्र  इलाके  से

 नाराज  है  ।  पता  नहीं  क्‍यों  नाराज़  है?

 मैं  निवेदत  करना  चाहता  हू  कि  नाराज़  हीने
 का  कोई  सवाल  पैदा  नहीं  होना  चाहिए  5

 कोसी  के  इलाके  मे  कोसी  बाघ  वना  ह्श्ना  है  T

 वहा  काफी  प्रगति  हुई  है,  खेती  काफी

 सुधरी  है।  लाखों  करोड़ों  मन  भनाज
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 बैदा  हांता  है,  जूट  पैदा  होता  है।  रेलवे
 बोर्ड  का  जो  मतब्य  था  श्रौर  जो  उस  इलाके
 की  जरूरते  हैं  उनको  पूरा  किया  जाना
 चाहिए  और  उन  सब  लाइनों  का  अविलम्ब
 चालू  किया  जाना  चाहिए  ।

 ब मैं  रेलवे  बोर्ड के  वारे  म  कुछ
 कहना  चाहता  ह्  कुछ  लांग  इरुका  सफेद
 हाथी  की  सज्ञा  दिया  करत  है,  एम  पीज़
 दिया  करत  है।  लेक्नि  मै  मत्री  महांदय
 के  भाषण  से  जब  वह  मत्नी  नही  थे,  एम  पी  थे,
 जो  उन्हांने  रनवे  बार्ड  के  बारे  मे  कहा  था
 कुछ  पढ  कर  सुनाना  चाहता  हू

 “But  I  want  to  criticise  the  Rail
 way  Board  as  an  institution  its
 structure,  its  method  of  functioning
 and  the  wasteful  expenditure  in
 which  the  Railway  Board  28  indulg-
 ing  If  you  ask  me,  I  would  say
 that  the  Railway  Board  has  really
 become  a  Government  and  what
 about  the  Ministry?  It  has  merely
 become  a  foot  board  of  the  Rail-
 way  Board  I  think  that  would  be
 the  apt  description  of  the  Railway
 Mimstiv  ang  the  Admunistration  -

 यह  उनका  भाषण  है।  कब  इच्होने  यह
 भाषण  किया  था  ?  उस  समय  किया
 था  जब  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  पग्ल
 मत्री  थ  ब्ौर  जिन  के  व्यवितत्व  से  रेलवे
 बोर्ड  और  रलवे  के  भ्रफसर  कापत  थे  डरते
 थे  और  बह  जानते  थे  कि  रेल  मत्री  प्रौर
 रेलवे  बो  का  क्यारिए  ता  कहै  |  उस  वक्‍त
 इन्होंने  यह  भाषण  किया  था  ।  अब  इनकी

 m6  क
 स्थितिक्या है

 ?  जब से  मे  एबं  पी  वन
 कर  आया  ड़  कम  स  कम  सत्तर  पत्र  मेने
 इनको  ल्खि  दे  एक  भी  पत्र  में  किसी  की
 ट्रान्सफरल  या  चिसी  प्रफसर  की  सिकायत
 नहीं  लिखी  है  ।  उन  पत्नो  में  मैस  यही  लिखा
 है  कि  बहा  रेलें  रुकनी  चाहिपें,  कहा  पर  बया

 सुधार  होना  चाहिए,  कहा  पर  विस्तार
 झादि  होना  चाहि!  1  इनाका  जो  जबाब
 झायथा  है  उसमें  इन्होंने  कहा  है  कि  प्रापका
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 पत्र  मिला  भौर  इसको  अफसर  के
 यहां  भेजा  जा  रहा  है  शौर  जब  जवाब  शा
 जाएगा  नो  प्रापक्ो  खबर  करदी  जाएगी  |
 झाज  तक  सलर  मे  से  एक  का  भी  सर
 मुझे  इनका  नहीं  भाया  है  1

 आपको  जातकर  सभापति  महांदया,
 अश्चयं॑ं  हागा

 सभापति  सहोदव  झाप  is  मिनट
 ले  चुके  है,  अब  खत्म  वीजिए  |

 शी  विनायक  प्रसाद  यादव  |  मिनट
 मे  नहीं  हो  सकेगा।  हमने  चिट्टी  लिखी  ।
 हमारे  यहा  एक  नहर  है  जो  3  4  साल  स
 अधूरी  पडी  हुई  है  उसको  रेलवे  लाइन  का
 पचगछिया-चशरभारों  मे  क्रीस  करना  है  1
 रेलवे  अधिकारी  ने  नहर  विभाग  से  25
 हजार  २०  जमा  करवा  लिया  लेकिन  श्राज
 तक  वह  काम  नहीं  हुआ।  जब  मैं  एम०पी०
 बना  तो  एक  चिटठी  लिखी  t  लेकिन  झाज
 तक  वह  नहर  नह  बन  सकी  है  जिसके  वजह
 से  किसानो  को  बडी  परेशानी  है  क्योकि
 उस  नहर  मे  पानी  नहीं  झ्राता  है  ।

 रलवे  बोर्ड  में  इन्होंने  कुछ  सुधार  किया
 है।  लेकिन  क्‍या  सुधार  है  ?

 5  मेम्बर
 पहले  भी  रहते  थे  वह  ब  भी  है।  उसका
 डेमोत्रेटाइअ  करना  चाहिए  ।  जो  रेलवे
 बोर्ड  है  सय  वारा  मालिक  है  और  हमारा
 झनुभव  तो  यही  है  कि  जो  रेलबे  का  साधारण
 पदाधकारी  प्री  है  उस  के  हाथ  मे  मत्री  जी
 कैप्टिव  बने  हुए  हे.  मैएक  उदाहरण  देना
 चाहताह  माननीय  to  पी०  मंडल  जो
 इस  सदन  के  सदस्य  है  की  हुड्डो  टूट  गई  थी
 यहां  पर  सरकार  ने  एक  बोर्ड  बनाया  था
 उमके  भ्रापरेशन  के  लिए  झौर  उनको
 बअम्बई  जाना  था।  हमने  उससे  निवेदन
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 किया  था  कि  उनके  परिवार  के  लोग  भी
 जायेंगे  इसलिए  जो  चर्च  गेट  पर  रेलवे
 का  गेस्ट  हाउस  है  वह  उनके  लिए  io,
 5  दिन  के  लिए  रिकर्व  कर  दिया  जाय  ।

 हमसे  मंत्री  जी  ने  वादा  किया,  लेकिन
 जब  झफसरों  ने  इन्हें  उल्टा  समझाया  तो
 इन्होने  चिट्ठी  लिख  दी  कि  एम०  पी०
 उसमे  नहीं  रुक  सकते  है,  वह  झ्रफसरों  के
 लिये  है।  कितनी  शमनाक  वात  है।
 हम  समझते  है  कि  यह  प्रिवलेज  का  मामला
 इन  पर  होना  चाहिए।  कौन  ऐसा  गैस्ट
 हाउस  या  सकिट  हाउस  है  जिसमे  एम०पी०
 नहीं  ठहर  सकता  और  भ्रपसर  रह  सकते
 है?  यह  अफसरशाही  की  मनोर्वात्त  है
 जिसके  मत्नी  जी  गुलाम  है  ।

 ऐक्सीडेट्स  का  जहा  तक  सवाल  है,
 कितने  हुए  है  कहने  को  बात  नहीं  है  ।  जहा
 तक  कम्पेन्सेशन  देने  का  सवाल  है  उसके
 बारे में  मैं  कतंमान  रेलवे  मंत्री  के  भाषण
 मे  स  दो  लाइन  पढ़  कर  सुनाता  ह  जा  उन्होने
 शम०  पी०  की  हंसियत  से  दिया  था

 “Today  we  are  putting  a  premium
 on  death  by  a  particular  mode”

 “Nowadays  I  always  travel  by
 air  in  the  hope  that  im  case  some
 accident  takes  place,  since  we  are
 not  able  to  earn  that  much  amount
 in  our  hfe  time,  at  least  after  ow
 death  our  family  members  would
 get  Rs  ]  lakh”

 यह  दन्होने  कहा  था  t  प्रोफेसर  साहब
 हमारे  नेता  हैं,  बहुत  कमाये  होगे।  एम०  पी०
 भी  बहुत  दिन  तक  रहे  तो  एयर  से  जर्नी
 कर  सकते  है,  श्र  यदि  हवाई  जहाज्ञ  क॑
 ऐक्सीडेट  मे  कोई  मरता  है  तो  मरने  वाले
 के  परिवार  के  लोगो  को  एक  लाख  रुपया
 कम्पेनसेशन  मिलता  है  a  लेकिन  जिनको
 आपकी  मिनिस्ट्री  ने  मार  दिया  उनके  बारे
 मे  आपने  कभी  सोचा  है  ?  इसलिए  मैं
 मंत्री  महोदय  से  उम्मीद  करता  है  कि

 रेलवे  ऐक्सीडेंट्स  में  जितने  लौग  मरे  हैं
 झापके  मंत्रित्त  काल  में  एफ,  एक  लाख  रु०
 मुझावजां  के  तौर  पर  आपको  हर  परिवार
 को  देना  चाहिए  ।  कथनी  और  करनी
 का  मेल  तो  कभी  होता  चाहिए  |  रेल
 दुघंटना  में  मरे  व्यक्ति  के  परिवार  को  एक
 लाख  रुपया  देना  श्ापकों  नैतिक  जिम्मेशारी
 है

 मैने  पहले  ही  आपसे  कहा  था  कि
 हम  इनका  बहुत  श्रादर  करते  है,  लेकिन
 हमारा  जो  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है,  उसके
 साथ  जो  इनका  गुस्सा  है,  वह  नहीं
 होना  चाहिए।  हमसे  श्रगर  कोई  गलती
 हुई  हो  तो  वह  हमको  पीनालाइज़  करे,
 लेकिन  उस  पिछड़े  ह्प  इलाके  की  जनता  को
 पीतालाइज़  करने  का  इनका  कोई  अ्रधिकार
 नही  है।  जनता  को  कोई  पीनालाइज  नहीं
 कर  सकता  है,  जनता  सब  को  पीनालाइज्
 कर  सकती  है।  प्रोफेसर  साहब  यह  बात
 हमसे  ज्यादा  जानते  है  1

 इसलिए  4  निवेदन  करूगा  कि  सरायगढ़
 (भपटियाही  )  से  निमली  और  प्रतापगज

 से  भीमसनगर  वाली  लाइनों  पर  प्रविलम्ब
 काम  शुरू  करना  चाहिए  ।  साथ  हो  हमारे
 यहा  यक  सिमरी,  बाख्तियारपुर  से  बिहारीगज
 सहरसा  से  महिषी  माधपुरा  से  सिफरश्वर
 पिपरा  होते  हुए  राधापूर  और  विहृपुर  से
 भीमनगर  या  बीरपुर  तक  नई  लाइलो  का
 विस्तार  का  काय  अविलम्ब  शुरू  किया  जाना
 चाहिये  ।  पहली  सरकार  ने  इनका  सर्वे
 किया  हा  है,  अब  इनका  अजेंन्सी  सर्वे
 कराकर  काम  हाथ  में  लेना  चाहिए।  मानयों
 से  लेकर  सहरसा  सुपील  हाते  हुए  फारविसगज
 तक  की  लाइन  का  भी  कन्वर्जन  किया  जाना
 चाहिए  यानी  बडी  लाइन  बिछानी
 चाहिए  -  बरौनी  से  कटिहार  तक  छोटी
 लाइन  को  बडी  लाइन  मे  कन्ब्ट  करने  का
 जो  इन्होने  इसमे  इन्कलूड  किया  है,  हालाकि
 यह  पहली  सरकार  का  किया  हुभा  है,
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 [श्रो  विनायक  प्रसाद  यादव]
 लेकिन  काम  शुरू  करने  का  जो  इन्होंने
 निर्णय  किया  है,  इसके  लिए  मैं  मंत्री  महोदय
 को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि
 यातायात  के  प्रभाव  में  सारा  इलाका  अन-
 ईबलप  नहों  हो  रहा  है  -  वह  इस  ओर  पूरा
 ध्यान  दे  कर  यहां  की  लाइनों  पर  जल्दी
 से  काम  कराने  की  व्यवस्था  करें  भौर
 अवाहरलाल  जी  ने  जो  प्रपनी  वसीयत  में
 लिखा  है  कि  उनकी  राख  सारे  देश  में  फैला
 दें,  उस  बात  को  वह  बदल  दें  -  इतना

 कह  कर  मैं  इनसे  माफी  चाहता  हूं  श्रौर  सभापति
 महोदया  आपको  धन्यवाद  देता  हु  कि  झापने

 भुझे  वक्‍त  दिया ।
 MR.  CHAIRMAN:  The  first  two

 speakers  have  taken  an  hour.  One  hon.
 Member  was  the  originator  of  the
 debate,  and  the  other  was  the  origi-
 nator  on  the  Government  side.  But  I
 em  afraid  we  will  have  to  stick  to  0
 minutes.  if  we  are  to  finish  the  list
 ot  speakers  before  me.  Now,  Mr.
 Samar  Mukherjee.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah):  The  time  allotted  is  according
 to  the  strength  of  the  parties.  You
 cannot  acvitcarily  cut  my  party’s  time.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  afraid  there
 ig  no  list  showing  time.  You  have
 26  minutes  for  your  party.  You  can
 go  ahead.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  Madam
 Chairman:  the  Railway  Budget  present.
 ed  by  the  Minister  is  one  which  has
 come  after  one  full  year  of  Janata
 rule.  The  various  aspects  of  the  bud-
 get  are  to  be  considered  as  reflecting
 the  policy  of  the  Janata  Party  Govern-
 ment.

 5.24  hrs.
 [Smet  DarReNpRANATH  Basu  in  the

 Chair].
 If  I  view  this  as  reflecting  the  policy
 of  the  Janata  Government,  I  am  dis-
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 appointed,  because  though  the  pas-
 senger  fare  has  not  been  increased
 and  there  have  been  some  surplus  and
 some  good  performances  in  freight
 and  passenger  traffic  and  though  some
 amenities  have  been  given  to  passen-
 gers  and  some  concessions  to  railway-
 men,  the  present  budget  is,  on  the
 whole,  a  continuation  of  the  old
 policy,  J  don't  find  any  basic  change
 in  this  budget.  Because  Professor
 Dandavate.  who  holds  progressive
 views,  happens  to  be  the  Railway
 Minister,  we  expected  that  there  will
 be  complete  re-orientation  in  the  rail-
 way  budget.  But  we  find  to  our  dis-
 may  that  this  budget  reflects  the  same
 old  heritage  of  the  colonial  railway
 budget  and  still  the  railways  are  car-
 rying  on  the  burden  in  the  name  of
 ‘social  burdens’.  The  result  is  that
 the  industrialists  are  getting  the
 benefit  at  the  cost  of  both  the  passen-
 gers  and  the  railway  employees.

 This  budget  has  shown  some  surplus,
 but  at  the  cost  of  whom?  It  is  at
 the  cost  of  railway  passengers  as  well
 as  employees.  Credit  has  been  taken
 that  substantial  dividend  has  been
 paid  to  the  Government.  We  objected
 to  this  from  the  very  beginning  on
 the  ground  that  the  railway  have  to  be
 treated  as  a  service  organisation.  It
 has  been  mentioned  in  the  budget  also,
 but  in  practice  it  is  not  treated  as  a
 service  organisation.  Government  is
 more  interested  in  getting  dividends
 out  of  railway  funds.  That  is  why
 the  budget  has  reduced  the  amount
 allotted  for  Plan  purposes.  Last  time
 the  Plan  allocation  was  Rs.  600  crores
 and  odd,  which  has  now  been  reduced
 to  Rs.  535.30  crores.  This  shows  that
 the  Government  or  the  Planning  Com-
 mission  ig  not  interested  in  the  prob-
 lems  of  the  railways  but  is  interested
 only  in  reducing  the  amount  sanctioned
 to  the  railways.

 The  demand  for  new  railway  lines  is
 voiced  with  so  much  emphasis  by
 people  in  various  areas.  But  what  we
 notice,  as  Shri  Qureshi  has  just  now
 pointed  out,  is  that  the  percentage  of
 money  allotted  for  extension  of  exist-
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 ing  lines  or  construction  of  new  lines
 adually  being  reduced.  This

 shows  that  the  problems  of  the  under-
 developed  areas,  the  difficulties  which
 the  people  in  those  areas  are  facing.
 are  not  getting  priority  in  the  hands
 of  the  Government.  I  am  not  blaming
 personally  the  Railway  Minister.  The
 fact  has  been  that  he  has  been  work-
 ing  within  the  old  framework  and  he
 has  not  succeeded  in  breaking  the  exist.
 ing  framework.  It  must  be  broken.
 Otherwise,  there  can  be  no  fundamen.
 tal  or  basic  change  in  the  railway  ad-
 ministration  and  there  will  be  no  fur-
 ther  amenities  to  the  passengers  or
 improvement  jn  the  conditions  of  work
 of  the  railway  employees

 The  Minister  in  this  speech  has
 Said  that  this  is  a  budget  for  the  fulfil-
 ment  of  commitments.  Some  of  the
 commitments  have  been  fulfilled,  but
 that  is  within  the  framework  of  the
 existing  set  up.  That  does  not  give
 credit  to  the  Janata  Party,  as  pointed
 out  by  Shr  Qureshi  quite  rightly.
 because  the  whole  background  was
 created  by  the  Railway  Board  under
 the  previous  Government.  Now  a
 surplus  has  been  shown  here  but,  at
 the  cost  of  whom’  Production  has
 mereased,  which  means  heavy  work-
 load  has  been  imposed  on  the  railway
 workers.  In  the  earlier  budgets  also
 so  much  surplus  has  been  shown,  and
 that  was  also  due  to  the  imposition  of
 heavy  workload.  When  a  series  of
 accidents  took  place  and  people  were
 so  much  agitated,  there  was  so  much
 discussion  on  the  subject  and  Govern-
 ment  had  to  admit,  and  even  in  the
 course  of  the  budget  speech  it  has  been
 admitted,  that  one  of  the  main  reasons
 for  these  accidents  is  exhaustion  of  the
 railway  employees.  Now  in  order  to
 reduce  their  burden,  some  steps  have
 been  taken  in  this  budget  It  has
 been  suggested  that  2,700  persons  have
 to  be  recruited  for  the  full  implemen-
 tation  of  40  hours  duty  for  the  loco
 Tunning  staff,  They  have  also  decided
 to  implement  the  Miabhoy  tribunal’s
 recommendations.  Even  though  this
 award  was  given  8  years  before,  it  was
 kept  in  cold  storage.  It  is  only  the
 Public  agitation  on  the  accidents  that
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 has  opened  the  eyes  of  the  railway
 administration.  I  was  present  during
 one  of  the  discussions  where  all  sec-
 tions  of  the  MPs  also  admitted  that
 the  workers  have  to  work  under  heayy
 strain.  So,  one  of  the  factors  behind
 these  accidents  is  exhaustion.

 In  his  Budget  speech  also,  the  hon.
 Minister  has  appreciated  the  service
 rendered  by  the  railwaymen.  He  has
 also  mentioned  how  the  productivity
 has  increased  in  the  workshops,  but
 the  figure  for  the  other  services  has
 surprisingly  disappeared  from  this
 year’s  Year  Book.  In  the  past  in  the
 year  Books  increase  in  productivity
 used  to  be  recorded,  and  on  the  basis
 of  that  the  railway  employees  re-
 manded  wage  increase  because  they
 were  giving  more  production  without
 getting  an  adequate  return.  So,  now
 this  year  we  see  the  complete  absence
 of  this  chart  of  increased  productivity,
 but  from  the  hon.  Minister’s  speech
 it  is  quite  clear  that  the  workload  has
 heavily  increased.  That  is  why  dis-
 content  is  growing  among  the  rail-
 waymen  despite  some  benefits  and
 some  increments  which  have  been
 announced,

 My  point  is  that  the  old  set-up
 must  be  basically  changed.  t
 requires  that  the  railways  shoul tps
 mainly  service-oriented  and  that  the
 income  of  the  railways  should  be
 primarily  spent  on  the  improvement
 of  the  railways,  improvement  of  the
 conditions  of  the  employees,  passenger
 amenities  and  creation  of  new  railway
 Yines.  A  part  may  go  to  the  Govern-
 ment,  but  that  should  not  be  the
 primary  condition.  The  _  social
 burdens  must  also  be  borne  by  the
 Government,  and  not  the  railways.
 Bearing  the  social  burdens  by  the
 railways  means  that  the  workers  and
 employees  have  to  suffer  and  that  the
 passengers  have  to  pay  a  higher  fare.
 So,  this  must  change.

 The  Minister  tried  to  give  some  pro-
 employee  and  pro-second  class  pas-
 sengers  orientation,  That  is  good,  we
 appreciate  it,  but  unless  the  basic
 structure  is  thoroughly  changed,  this
 orientation  will  not  lead  to  any  basic
 reliefs  or  amenities.
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 {Shri  Samar  Mukherjee]

 High  appreciation  has  been  expres- sed  by  the  Minister  in  his  Budget
 Speech  of  the  role  ofthe  workers  and
 employees,  but  ‘the  issues  which  led
 the  railway  workers  to  the  general
 strike  in  974  have  not  been  settled.
 They  are  very  vital,  basic  issues.  The
 railways  should  be  considered  as  _  in-
 dustry.  This  has  not  been  discussed
 with  the  railway  leaders.  The  NCCRS
 which  was  the  united  platform  of  that
 Struggle  has  not  been  called  and  con-
 sulted.  I  do  not  know  why  the  Minister
 is  avoiding  it.  Railwaymen  are  very
 much  apprehensive  that  in  order  3
 Patronise  some  particular  union  oz
 some  sections,  the  Minister  is  avoiding
 it.  I  think  this  avoidance  is  not  help-
 ful  at  all  because  it  is  generating  dis-
 content  among  the  railwaymen.

 There  is  no  mention  about  bonus
 in  the  Budget  speech,  though  the
 Minister  had  in  the  past,  when  faced
 with-  this  question,  said  that  Govern-
 ment  had  not  rejected  this  proposal
 of  bonus  but  had  only  referred  it  to
 the  Bhoothalingam  Committee.  But
 you  know  that  Bhootalingam  Com-
 mittee  has  been  boycotted  by  all  the
 central  trade  unions,  and  they  had
 taken  a  unanimous  decision.  Accord-
 ing  to  them,  the  purpose  of  setting  us
 this  committee  was  only  to  introduce
 wage  freeze.  This  goes  against  the
 interests  of  the  workers  and  the
 employees,  but  Government,  on  princi-
 ple,  had  long  ago  accepted  that  the
 workers  and  employees,  even  agricul-
 tural  labourers,  should  get  a  need
 based  minimum  wage.  Prof.  Danda-
 vate.  was  with  us  in  raising  the  same
 demand  before  he  became  a  Minister.
 Now  he  is  in  the  Government.  So,
 it  is  his  moral  responsibility  as  a
 trade  unionist  to  see  that  Government
 is,  more  or  less,  obliged  to  implement
 this  principle  of  need-based  minimum.
 Before  elections,  commitments  were
 made  that  the  Janata  Party  would  in-
 troduce  fair  wages  for  all  the  workers
 and  employees.

 The  need-based  minimum  is  the  cry-
 ing  demand  and  that  was  one  of  the
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 issues  of  the  974  strike.  When  itis
 commitment  is  not  being  honoured,
 slight  concessions  can  satisfy  neither
 the  workers  nor  the  employees.  That
 is  why,  I  say  that  this  ‘new  deal’  which
 the  Minister  has  claimed,  is  not  new
 deal;  it  is  an  old  deal.  He  has  just
 given  some  concessions  under  a  new
 name  or  under  a  new  cover.  That  is
 why,  I  request  the  Minister  to  give
 serious  thought  to  this  question.

 He  has  stated  in  his  Budget  speech
 that  all  those  victims  of  the  i974
 strike  have  been  taken  back.
 of  them  have  been  taken  back.  Most
 of  them  have  been  taken  back.  But
 there  are  persons  who,  even  after  re-
 peated  representations—I  have  cited
 particular  concrete  cases  also—are:  not
 being  taken  back  on  some  plea  or  the
 other  by  the  local  bureaucracy.  They
 are  resisting.  I  do  not  complain
 against  the  Minister  as  a  person.  He
 is  willing  to  take  them.  The  ‘ocal
 bureaucracy  is  not  implementing  the
 orders  even  of  the  Railway  Boarc.
 Now,  new  victimisations  are  taking
 place.  Those  who  were  compulsorily
 retired,  some  are  not  being  taken  back:
 Even  where  High  Courts  have  given
 judgments
 and  the  employees,  those  judgments
 of  the  High  Courts  are  not  being
 honoured.  In  some  cases,  full  wages
 are  not  being  given.  I  have  brougat
 copies  of  the  judgments  of  the  High
 Courts  but  I  have  no  time  and  ?  do
 not  want  to  waste  time  on  reading
 them  out.  This  is  in  the  knowledge
 of  the  Minister.  But  the  Minister  is
 not  capable  of  showing  justice  because
 of  resistance  from  some  quarters.  That
 resistance  must  be  fought.  Otherwise,
 you  cannot  win  the  confidence  of  the

 railway  employees.  The  talk  of  in-

 volving  the  workers  in  the  manage-
 ment  will  remain  an  empty  talk  when
 in  real  practice  the  situation  remains
 the  same  as  it  was  before.  In  this

 context,  the  restructuring  of  the  Rail-
 way  Board,  in  no  way,  will  help  to

 improve  the  relations  between  the
 employees  and  the  management  be-
 cause  the  same  bureaucracy  remains

 Not  ali

 in  favour  of  the  workers  4
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 as  it  is.  There  is  only  some  division
 of  power  or  decentralisation  but  it  is
 not  democratisation  for  which  the
 Minister  repeatedly  says  that  he  wants
 democratisation.  Some  more  authority
 has  been  given  to  the  General  Manager
 and  then  to  the  Divisional  Superinten-
 dents.  It  will  not  improve  relations
 between  the  workers  and  the  adminis-
 tration.  More  or  less,  it  is  my  experi-
 ence—I  am  connected  with  some  of  the
 trade  union  activities  that  the  conflict
 is  bigger  in  the  lower  level.  Even  same
 Railway  Board  circulars  were  not
 being  implemented  by  the  loca)  offi-
 cials  because  they  did  not  like  some
 particular  trade  union  leaders  or  ac-
 tivists.  So  talse  cases  are  manufactured
 against  them  and  they  are  prevented
 from  joining  their  jobs  even  though
 they  were  victimised  during  Emergency
 Or  in  7974  or  for  trade  union  activ:
 ties  ‘So,  the  fact  is  that  all  the  coni-
 mitments  have  not  been  julfilled  though
 apparently  the  victims  of  the  974
 railway  strike  or  the  cases  of  victimis-
 ation  during  the  Lmergency  largely
 have  been  taken  back.  There  are  so
 many  cases  which  still  remain.  and
 new  victimisation,  are  going  on.  The
 other  day.  Shri  Somnath  Chatte:ee
 raised  the  question  of  dismissal  of  {
 easual  labourers  in  Kharagpur.  He
 saised  it  under  377.  The  Minister  knows
 this  fact.  The  Minister  was  not  pre-
 sent  at  that  time,  Arbitrarily,  they
 were  dismissed.  This  is  not  one  case.
 In  various  other  zonal]  railways  also,
 similar  complaints  are  coming.  The
 process  of  penal  transfers  has  not
 stopped.  To  prevent  trade  union  ac-
 livity,  the  bureaucrats  are  using  the
 old  methods  of  penal  transfers,  demo-
 tions,  forced  retirements,  ete.  All  these
 things  are  going  on,  A  large  number
 of  cases  are  being  accumulated.

 Another  thing  ts  about  the  channei
 of  negotiation.  The  Minister  knows
 that  the  I.oco  running  Stuff  Associa-
 tion  has  a  very  hig  grievance  and  their
 case  has  been  represented  repeatedly.
 There  was  an  agreement  that  they
 should  be  given  a  channel  of  nerotia-
 tion.  Uptill  now  there  is  no  channel
 of  negotiation  given  to  them.  They
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 have  now  decided  to  go  on  some  direct
 action.

 For  the  introduction  of  i0-hour  duty,
 2700  additional  hands  will  be  taken.
 That  has  been  announced.  The  day
 it  was  announced.  the  leaders  were
 onhunger  -strike  at  the  Boat  Club.
 Alter  hearing  the  announcement,  I
 met  them  and  told  them  that  the
 Minister  had  announced  it  and  that
 if  was  a  concession  to  them.  They  suid
 “It  is  true.  But  the  old  circulars  re-
 main  as  they  are.  The  loco-running
 staff  has  to  work  for  I4  hours,  6  hours
 and  even  24  hours.”  They  have  mem-
 tioned  one  case  in  thetr  memorandum
 I  can  give  a  copy  to  the  Minister

 of  24-hours  working  at  a_—  stretch.
 Though  0-hour  duty  decision  has  been
 taken  by  the  Government,  this  henefit
 is  not  going  to  the  loco-running  staff.
 That  is  why.  I  say,  all  the  old  circulars
 regarding  duty  hours  must  be  with-
 drawn  immediately.  I  have  mention-
 ed  thi,  fo  the  Minister  so  many  times.
 But  it  has  not  heen  done

 Then,  the  Minister  has  said  that
 50,000  Class  IV  workers  have  Leen
 given  new  avenues  of  promotions.
 Here,  also,  I  have  got  a  complaint
 that  though  the  decision  has  been  an-
 nounced,  this  benefit  has  not  gone
 down  to  Class  IV  staff.  As  to  when  it
 will  be  implemented,  how  it  wil!  be
 implemented,  nobody  knows.

 Regarding  the  loco  staff,  they  had
 various  other  demands.  There  wa-
 an  agreement  that  all  those  =  issues
 would  be  settled  by  the  Government,
 The  Government  had  given  a  promise
 that  all  past  agreements  in  favour  of
 workers  will  be  honoured.  This  is
 one  of  their  main  grievances.  Those
 agreements  are  not  being  impicment-
 ed.  Those  agreements  had  taken
 place  in  973  and  now  it  is  978  Up-
 till  now,  they  have  not  been  imple-
 mented.

 These  are  some  of  the  questions
 which  must  be  given  a_  serious
 thought.  Unless  the  present  machinery



 359  Ratluay  Budget

 (Shri  Samar  Mukherjee]
 nerv  3७  thoroughly  overhauled  and
 the  employees  the  workers  are  given
 a  channel  of  direct  negotiation  not
 only  with  the  Mimster  but  also  with
 the  officials  no  real  improvement  i8
 gong  to  take  place  The  Minister
 docs  a  very  good  thing  When  Ite
 goes  to  any  place  he  meets  the
 umons  But  it  is  not  so  in  the  case
 of  officials  That  3५  then  main  com-
 plant  By  meeting  the  Minster  the
 yobs  are  not  being  done  The  per-ons
 who  can  deliver  the  jobs  are  offi-
 aals  They  refuse  to  accept  thei
 representations  because  they  are  not
 zecognised  umions  Thit  is  why  the
 Government  should  see  to  it  that  the
 old  pattern  of  bureauctatx  function
 ing  must  change  undcr  the  new  co!
 ditions  The  mood  of  the  wotkery  35
 not  the  old  mood  because  they  r¢
 also  feeling  that  under  the  new  Gov
 ernment  the  democratic  atmosphere
 must  be  restored  in  the  railways  The
 old  type  of  bureaucratic  atmosphe¢
 will  be  very  much  harmful  for  the
 functionmg  of  the  ralwiy  admims
 tiation

 The  economy  of  the  railways  with
 a  surplus  budget  which  the  Minister
 has  shown  35  going  to  be  e:oded  by
 the  new  budget  proposals  made  bv
 the  Finance  Minister  Mr  H  M  Pitel

 3  few  days  before  because  with  the
 price  of  coi  rising  with  the  price

 f  petrol  rismg  with  the  price  of
 jower  rising  these  proposals  will

 affect  the  ralw  y  tudcet  very  much
 So  the  surplus  shown  by  the  222]
 vav  budect  38  foing  to  be  completcly
 eroded

 In  the  budget  the  Mmiste:  had
 dmuitted  that  as  against  the  estimat

 ed  rise  of  Il  per  cent  in  passenger
 ewmngs  and  6  per  cent  in  freiht
 errnings  in  1977-78  the  present  bud
 vet  for  1978-79  provides  a  rise  of  5
 per  cent  and  4  per  cent  Already  the
 nercentage  is  reduced  So  the  rail
 way  freight  and  income  1s  directls
 linked  up  with  the  economy  of  the
 country—its  growth  and  stagnation
 So  this  type  of  presentation  of  the
 budget  does  not  ugnify  that  m  future
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 this  budget  will  not  be  faced  with
 another  crisis  The  plan  allocation
 has  been  reduced  The  freight  earn
 ing  and  the  passenger  earning  has  al-
 ready  been  less  as  compared  to  last
 year  This  shows  that  the  health  of
 the  railway  economy,  as  the  Miniter
 tries  to  show  is  not  the  real  posi-
 tion  the  position  is  just  the  oppo
 site  That  38  why,  my  main  point  is
 that  the  Monister  should  sec  the
 realty

 ३  want  to  draw  the  attention  of
 the  hon  Minister  to  anothe:  thing
 that  743  the  figures  that  have  been
 given  in  the  Year  Book  :egaiding  the
 wages  of  thc  rulway  employees  It
 is  mentioned  there  that  the  wages  of
 the  railway  employecs  have  incicas
 cd  more  tha  the  incaease  in  tte
 cast  of  hving  index  I  do  not  know
 whether  you  have  icad  that  o:  net
 It  has  been  pictured  in  a  wrong  was
 im  a  दा  070९0  way  because  the  sa
 lary  of  the  officers  as  well  as  the
 Class  HI  and  Clas,  TV  employees
 have  been  clubbed  together  The
 number  of  officers  has  becn  sere  cd
 four  times

 PRO!  MADHU  DANDAVATE
 Aggregate

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  Ag-
 cregate  means  that  this  gives  false
 picture  This  Ralway  Boud  the
 drafting  authority  is  now  vely  much
 expeit  in  manipulating  the  data
 The  Rallwiy  Board  has  manipulated
 statistical  data  io  show  tnat  the  real
 wages  of  railway  workers  have  gone
 up  substantially  during  the  ‘ast  25
 years  They  have  made  a  claim  that
 the  real  wages  since  4950  5l  to  1976-
 77  have  showed  a  considerable  rise
 dispite  increase  mm  the  prices  of  essen~
 tial  commodities  The  average  cost
 per  employee  however  includes  the
 cost  of  the  first  and  second  class  offt-
 cers  also  which  I  just  now  explained
 The  National  Commission  on  Labour
 which  studied  the  wage  cost  for  Ral-
 way  employees  has  shown  that  the
 real  wages  of  the  Railway  employees
 an  Class  IV  category  has  actually  gone
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 down  since  95l.  This  is  the  report
 of  the  National  Commission  on  la-
 bour,  After  the  publication  of  the
 Report  of  the  National  Labour  Com-
 mission  the  only  rise  which  the  Rail-
 way  employees  received  was  the  in-
 crease  awarded  by  the  Third  Pay
 Commission,  But  it  also  recommend-
 ed  neutralisation  of  the  rise  in  prices
 at  the  lowest  level  of  earnings  and
 it  did  not  give  any  increase  in  the
 real  wages  to  the  workers.

 "  The  Miyabhoy  Tribunal  Award
 though  gave  wage  rise  to  certain  cate-
 gories  of  employees  the  rise  was  mar-
 ginal  and  did  not  substantially  alter
 the  position  for  the  Railway  em-
 ployees.  I  would  request  the  Rail-
 way  Minister  to  study  the  wages  of
 the  Railway  employees  in  the  man-
 ner  in  which  they  were  studied  hv
 the  National  Labour  Commission  sc-
 parately--not  lump  sum,  Morcover

 the  study  of  the  Railway  Ministry  ५
 based  on  the  Consumer  Price  Index
 numbers  which  are  fraudulent  and
 they  highly  underestimate  the  exient
 of  rise  in  prices  Wherever  there  WS

 a  fraud,  we  have  heen  repeatediv
 complaining  about  that

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore)’  A  committee  has  been
 sct  up  also

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  A
 committee  has  been  set  up  to  find  out
 the  fraud,  The  committee  hav  found
 out  the  fraud  and  recommended  that
 the  workers  should  be  given  back
 the  wages  cut  which  was  by  showing
 fraudulent  price  index.  The  Com-
 mittee  appointed  by  the  Labour  Mi-
 mstry  has  already  gone  into  the  os-
 pect  and  noted  some  glaring  defici-
 encies  in  the  compilation  of  index
 If  this  error  is  taken  into  account
 then  the  real  wages  of  the  Railway
 employees  will  be  seen  either  statio-
 nary  or  on  the  decline  during  the  last
 ten  years,

 On  the  question  of  raiJway  acci-
 fents,  this  time,  this  Year  Book  his
 shown  that  the  accidents  have  ben
 reduced.  Already  Shri  Mohd  Sh-6

 Qureshi  has  read  out  something  about
 it  saying  that  actually  the  accidents
 have  increased,  and  in  the  Year
 Book,  only  the  consequential  acci-
 dents  have  been  mentioned.  The
 Railway  Board,  it  seems  has  decided
 to  mention  only  the  consequential
 accidents  and  not  the  general  acci-
 dents  that  have  taken  place.  I  have
 read  the  Year-Book  and  the  pamph-
 let  on  aceidents.  Actually  the  num-
 ber  of  total  accidents  has  been  on

 the  increase.  That  has  to  be  taken
 into  consideration.  If  you  read  the
 Year-Book,  you  get  the  idea  that  the
 number  of  accidents  is  being  reduced
 whereas!  actually  in  the  experience
 of  the  people,  the  number  has  been
 increasing.

 Therefore,  this  type  of  giving  4
 false  picture  must  be  stopped—giving
 a  false  image  about  accidents,  about
 incomes  of  the  employees  and  wor-
 kers  and  about  the  question  of  p:o-
 ductivity.

 I  want  to  raise  some  more  points
 to  which  I  want  the  Minister  to  give
 his  replies.  One  is  regarding  the
 sailway  line  in  Tripura  He  knows
 the  problem,  Some  reply  must  be
 given  here.

 The  Arrah-Sasram  Light  Railway
 has  been  closed,  The  Minister  had
 made  some  statement  in  the  House
 that,  if  the  Agreement  was  terminat-
 ed,  he  would  absorb  those  people  in
 our  Railways.  They  want  a  catego-
 tical  assurance—now  that  the  Light
 Railway  has  been  closed  and  the
 Agreement  has  been  terminated
 that  they  will  be  absorbed  in  the
 Railways.

 The  third  is  about  the  canteen  wor-
 kers  at  Kharagpur.  I  made  a  :cpresen-
 tation  about  it.  There  was  a  High  Court
 judgement  in  favour  of  the  workers—
 given  by  the  Calcutta  High  Court.
 The  Railway  Board  went  in  for
 an  appeal  and  a  Special  Bench
 save  them  the  permission,  We  have
 repeatedly  told  them  about:  this.
 When  the  High  Court  has  g.ven  a
 judgement  in  favour  of  the  workers.
 whv  should  the  Railway  ह: 0...  ह...  to
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 the  Supreme  Court?  This  is  an  un-
 necessary  harassment  of  the  workers
 Everybody  knows  that  the  workers’
 capacity  to  go  to  the  court  is  abso-
 futely  ml  And  the  Railway  Boaid
 is  going  to  the  Supreme  Court  when
 the  High  Court  has  given  the  judge-
 ment  in  favour  of  the  workers!  This
 should  be  made  a  categorical  or  cai-
 dinal  principle  that  the  High  Court
 Judgements  must  be  honouled  by  the
 Railway  administration  8  these  Juage-
 ments  go  in  favouw  of  the  workes
 and  employees,  because,  in  case  the

 Supreme  Court  gives  a  judgement  in
 favour  of  the  High  Court  judgement,
 a  big  amount  have  been  wasted  You
 know  what  happened  in  the  case  of
 LIC  Repeatedly  we  appealed  to  the
 Finance  Mgniste:  to  accept  the  Bo-
 nus  Agreement,  but  they  went  to  the
 Supieme  Court,  and  the  Supieme
 Court  totally  rejected  the  Govern-
 ment’s  stand  Therefore—by  not  go-
 mg  to  the  Supreme  Court—you  can
 pievent  furthe:  wastage  of  money
 The  employees  also  can  be  saved  fiom
 further  harassment

 The  loyal  workers  are  8४0]  given
 special  preference  I  have  got  a  case
 grant  of  advance  increment  to  the
 CPO,  South-Eastern  Railway,  Mr  N
 Dutt,  he  has  beer  allotted  a  special
 amount,  I  have  got  a  copy  of  the
 order,  he  is  being  given  special
 money—Rs  2,260—Rs  2,500—for  his
 service  durmng  the  railway  strike
 This  i5  happening  under  the  very
 nose  of  the  Minister  especially  when
 the  Ministe:  has  given  a  categorical
 assurance  thit  preferential  treatment
 will  be  stopped  completely

 I  now  come  to  apprentices  casual
 worker,  and  contract  workers  =  Thc
 question  of  caSual  workers  has  heen
 raised  repeatedly  How  long  will
 they  have  to  remam  as  casual  woih-
 ers?  This  problem  ha,  been  coming
 up  again  and  again  There  i5  no  ic-
 cord  of  their  services  We  have  sent
 4  Memoranda  repeatedly  to  the  Gov-
 ernment  I  want  to  read  some  of

 their  demands  to  catch  the  eye  of  the
 Minister  It  has  been  said  that  where
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 the  work  is  of  a  permanent  nature,
 casual  workers  should  not  be  em-

 ployed  there;  a  Service  Card  should
 be  issued  to  all  casual  labourers—so
 long  as  they  are  not  absorbed  as  per-
 manent  staff,  this  rule  must  be  fol-
 lowed—and  im  that  Service  Card,
 their  service  particulars,  nature  of
 the  job,  etc,  should  be  recorded,  a
 seniouity  list  should  be  maintained
 under  each  supervisory  unit  and  the
 junioi-most  should  be  retrenched
 when  the  job  is  over  Secondly,  it  39
 said  that  when  new  work  1s  under-
 taken,  persons  should  be  recruited  in
 the  order  of  seniority  Again,  there
 should  be  no  artificial  breaks  in  the
 service  of  Casual]  Labour  (This  8
 one  of  the  malpractfices  geneially  in-
 dulged  in)

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 They  change  the  name  and  number

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  Any
 casual  laboure:  who  serves  for  more
 than  six  months  at  a  stretch  would
 be  granted  temporaiv  status  and
 treated  lke  temporary  employces  in
 the  Railways  Again,  it  says  20  per
 cent  of  the  vacancies  in  Class  IV
 category  in  the  Division  should  ba
 reserved  for  Casual  Labour  and  that
 the  entire  Division  should  be  treated
 as  one  unit  and  anyone  finally  2¢
 trenched  from  service  should  be  paid
 retrenchment  compensation  as  admis-
 aible  under  the  Industrial  Disputes
 Act

 At  least  these  thing  for  the  protec-
 tion  of  their  services  should  be  done
 as  the  minimum

 Regarding  apprentices  they  are
 surrounding,  me  frequently

 PROF  MADHU  DANDAVATF
 What  75  the  Trade  Umion’s  attitude”

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  No
 not  the  Trade  Unions  some  compen-
 sation  must  be  given  by  you

 Regarding  Apprentices  and  contract
 labour,  their  cases  have  been  repeat-
 edly  raised  I  hope  now,  because  you
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 are  the  Minister,  you  will  give  seri-
 ous  thought  to  this  section  of  the
 people.  Generally  casual  and  con-
 tract  labour  comes  from  the  lowest
 category  of  the  people:  they  should
 get  a  fair  treatment,

 Regarding  this  Kharagpur  (?)  Can-
 teen,  they  have  sent  mass  signatures
 again  with  a  copy  of  the  judgement
 of  the  High  Court.  This,  I  had
 represented  to  you  several  times.  I
 think  you  should  immediately  honour
 the  judgement  of  the  High  Court  and
 absorb  them  as  regular  staff.

 About  Howrah—Amta  Railway  and
 Sheakhala—Amta,  you  are  doing
 nothing.  For  Howrah—Amta,  only
 Rs,  40  lakhs  have  been  sanctioned
 this  year  whereas  the  total  to  be  al-
 Joted  is  Rs,  0  crores.  Howrah—Amta
 and  Sheakhala  also  is  a  highly  popu-
 Jated  area  and  this  cannot  be  delayed
 in  ths  way.  Why  I  am  raising  this
 ig  because  it  is  already  under  your
 consideration:  it  is  not  a  new  Section
 The  only  thing  is  that  it  should  be
 expedited  as  early  as  possible.  The
 allotment  of  only  Rs.  40  lakhs  this
 year  does  not  mean  expediting  the
 work  of  the  line

 श्री  लक्ष्मी  सारयण  नायक  (खजुराहो  )
 रेल  मंत्री  श्री  मधु  दंडवते  साहब  ने  जो

 रेलवे  बजट  प्रस्तुत  किया  है  उसके  लिए  मैं

 उनको  धन्यवाद  देता  हं।  उन्होंने  मुनाफे
 का  बजट  पेश  किया  है  और  यात्री  कर  नहीं

 बढाया  और  न  ही  भादे  की  दरों  को  बढाया

 है  -  इसके  बावजूद  उन्होंने  मुनाफे  का

 बजट  पेश  किया  है  जिस  के  लिए  मैं  उनको
 घन्यवाद  देता  द्

 उन्होंने  कुछ  परिवर्तन  किए  है
 -  उन

 पर  मै  बाद  में  ग्राऊंगा  |  कुछ  ऐसे  परि-

 बर्तन  किए  है  जो  प्रशंसनीय  भी  है  |  अभी

 कुरैशी  साहब  ने  कहा  कि  दुधं  टनाएँ  ज्यादा

 हुई  है  भौर  उन  को  'रीकनें  के  लिए  चौकीदार

 रखे  जा  रहे  है  और  उन  पर  खर्च  किया  या

 रहा  हे  माननीय  सदस्य  और  देश
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 की  जनता  चाहती  है  कि  रेस  दु्घटनाएं  न  हों,
 इसके  उपाय  होने  चाहियें।  उसके  लिए
 रेल  मंत्री  द्वार्री  प्रयास  किया  गया  है  भौर
 उसके  नतीजे  भी  भ्रच्छे  निकलने  शुरू
 हो  गए  हैं  -  वर्तमान  सें  उन  दुर्घटनाप्रों  में
 कमी  हुई  है।  और  वातावरण  भी  ठीक
 किया  गया  है  1  जो  असामाजिक  तत्व  थे
 उन  पर  भी  अंकुश  लगाया  गया,  कुछ  गिरफ्ता-
 रियां  हुई  है  शौर  जो  सुरक्षा  का  पवन्‍्ध  किया
 गया  हे  उसकी  वजह  से  रेलवे  दुर्घटतायें  कम
 हुई  है  ।  लेकिन  यह  कह  कर  कि  इतना
 खर्च  क्यो  किया  गया  इसके  महत्व  को
 कम  नहीं  करता  चाहिए  ।  जो  वाजिब
 खर्च  था  वह  किया  गया  और  तभी
 रेल  दुर्घटतायं  कम  हुई  है

 6  hrs,

 कहा  गया  कि  पहले  समय  में  नई  रेलवे
 लाइने  डालने  के  लिए  ज्यादा  खच  किया  जाता
 था,  लेकिन  ध्ब  कम  किया  गया  है।  लेकिन
 आप  देखे  कि  दस  वर्ष  i80  करोड़  स०
 नई  रेलवे  लाइने  बिछाने  के  लिए,  सर्वे
 के  लिए  रखा  गया  है  ताकि  जिन  क्षेत्रों  में
 कलवे  लाउन  नहीं  है  वहा  डाली  जाम  t
 इस  देश  में  कई  उलाके  बहुत  पिछड्ले  है  ।
 मैं  मानता  ह  कि  बिहार  बहुत  पिछड़ा  हुझा
 है  ।  लेकिन  य्ौर  भी  प्रदेश  हे,  जैसे  मध्य
 प्रदेश  उचीसा  जहा  पर  बहत  पिछडापन
 है।  रेलवे  लान  तरक्की  करने  से  सबसे
 उयादा  सहायक  बनती  ४  श्रौर  देश  में  एकता
 लाने  में  भी  वाफी  सहायव  होती  है
 ड्सलिए  र्म  बार  मे  मे  प्रपने  क्षेत्र  के  बारे  में

 कुछ  कहना  चाहता  है  t  मध्य  प्रदेश  में
 बस्तर  प्रौर  विनय  प्रश्ण  के  इलाके  ऐसे
 $  कि  जहा  लाग  ठीक  से  वस्त्र  भी  नहीं
 पहनते  है  मां,  बरन  अपना  तन  ठीक  से

 नहीं  ढक  सकती  हैं।  सलिए  ऐसे  इलाकों
 में  रेलवे  लोटन  ठाती  जाय  -  और  मै
 धन्यवाद  दा  ?  मत्री  जी  को  उत्तर  प्रदेश
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 से  मध्य  प्रदेश  को  जोड़ने  के  लिए  ललितपुर
 से  टीकमगढ,  छतरपु,  खजराहो,  पन्ना,
 सतना  रीवा  से  सिगरौली,  जहा  कोयले  का
 अपार  भंडार  है,  200  वर्ष  तक  हमको
 कोयला  मिलेगा  ऐसी  रेलवे  लाइन  का  सर्बे
 करने  के  लिए  आपकी  योजना  है  t  कुछ
 प्रयास  किये  गये  है  जिसमे  तई  रेलवे  लाइनें
 बिछेंगी  ।  श्रभी  जबलपुर  से  लेकर  सतना
 होकर  के  दिल्‍ली  तक  के  लिए  जो  लमेंदा
 एक्सप्रैस  चलामे  की  घोपणा  की  बई,  वह
 स्वागत  योग्य  हे  ।  झासी  से  मगलसराय
 की  बदेलखण्ड  फेक्सप्रैस  चलती  है  लेकिन
 मानिकपुर  तक  वह  'सेजर  ट्रेन  के  रूप  में
 चलती  है।  मेने  कई  बार  कहा  कि  इसको
 मानिकपुर  तक  ऐक्सप्रैस  कर  दना  चाहिए
 ताकि  याती  धोद  समय  में  पहव  सके  |

 रिजरयेशन  के  बार  में  बी  शिकायत
 है।  पिछले  समय  मे  काफी  शिफायते  रहा  ।
 30  बर्ष  तक  केस  राज्य  रहा  मैंने  देखा  कि
 काफी  धाधघली  ज्लोनी  श्री  ।  एसी  थात  का
 देखते  ह्ण  मंत्री  महोदय  ने  कहा  2  कि
 रिजिवेंशन  में.  महटिवाओ  का  न्गब्रेगे  क्योकि
 बढ़  शोल  जाती है  ग्रार  अ्रप्टाचार  नहीं
 करती  है।  म  एस  वात  का  मानता  5  1
 मारें  विराध  पदा  के  लगा  का  मानना  चाहिए
 कि  रसिगवेशन  मे  अ्रप्टाचार  पहल  से  कम
 हुआ  है।  लेबिन  फिर  भी  जहां  कुछ
 गटबटी  है  वह  हर  ट्वानी  चाहिए  1

 क्रहा  गया  नि  आपातकाश  मे  ञ्ने
 समय  पर  चली  सलिए  हमेणा  झ्रापातकाल
 रहना  चाहिए  ।  में  पूछना  चाहता  ड़  कि
 आजकल  ता  पझ्रापातकाल  नही  है,  फिर  भी
 रेले  समय  से  चल  रही  है  7  ऐसा  क्‍यों  है  Pe
 मेरा  कहना  है  कि  भय  और  आतंक  से  जो
 भी  काम  किया  जाथ  वह  टीक  नहीं  होता
 है।  जो  स्वतन्त्र  मनोवृत्ति  से  ब्रादमी
 फाम  करता  हे  वह  स्थाई  दौर  ठीक  होता
 है।  इसलिए  बिना  भय  के  भी  श्नाज  74
 समय  पर  चल  रही  है  |  हा,  श्रगर
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 कहीं  गडबड़ी  है  तो  मंत्री  महोदय  इसकी
 देखें  घौर  जहा  ढिल्लाई  हो  उसकी  जांच  हो
 तथा  दोपी  लोगों  को  देह  मिले  जिससे  रेलें
 सम्प  पर  चननी  रहें।

 प्रथम  श्रेगी  की  समाप्ति  हो,  यह
 श्रच्छी  बात  है  क्‍योंकि  हमारा  राद  है
 समाजवाद  की  ओर  बढ़ने  का।  इसलिए
 सेकेण्ड  कनास  के  यात्रियों  को  सुविवा  मिले  ।
 अभी  आप  देखे  कि  हर  गाही  में  सैकेण्ड  कनासी
 ह.  मसाफिरों  मे  बढ़ा  हगडा  होता  है,  लोग
 गाड़ी  से  तद्  नहीं  पाते  है।  इसका  कारण
 यह  है  कि  यैकेगड  कतास  के  दिखते  कन  होते
 है।  उमलिए  सत्र  का  यराबर  करना  चाहिए
 और  जैमे  तथ्म  नेगी  के  लिए  कठकटर  होता
 हे  यड़  बताने  के  लिए  थाली  कि  सीट  कहा  है
 नमी  तरह  से  में  चाहा  72  कि  डे  बडे
 स्रेगनी  पर  सेकेण्ड  कनास  के  यात्रियों  की
 मदद  करते  के  लिए  भी  काइक् र.  रहते
 चाहिए  ।  रवा  स्टेशन  पर  कम-से-
 कम  एक  ऐमा  किम्मेदार  ग्रीकारी
 जमरा  हानता  चाहिए  जो  झगर  कही  लगठा
 हां  रहा  है  काई  खिटकी  नहीं  खान  रहा  है।
 ता  उस  देखें  द्रोर  बढ़ी  अपनी  स्यव्ग  दे
 डिविजनव  गौर  रीजतल  मैनेजर्स  को  जो
 इन्होंने  अधिकार  दिग  हए  है,  उनमें  कोम
 नहीं  होगा  ।  कर्मचारियों  की  जो  समस्वाए
 है,  उनका  सुधार  तभी  होगा  जब  उनके
 प्रतिनिधियों  का  समितियों  मे  रखा  जाग  t
 बुछ  नागरिक  समितिया  भी  बनती  वाहियें,
 जिससे  कहा,  वैसी  कटिताइया  है,
 मसाफिरों  ओर  दूसरे  लोगो  की  क्टियाइयो
 को  बह  देख  सके  श्ॉर  उनके  बारे  में  अपने
 सुझाव  दे  सत्रो  ।

 हिन्दी  में  काम  करने  का  ज्यादा  प्रयास
 होता  चाहिए  क्य्रोकि  इससे  सम्मर्क  बनतो
 है  ।  गये  विभाग  एक  छोर  से  दुसरे
 छोर  तक  सारे  देश  का  सम्पर्क  बनाता
 है।  राण्ट्रीय  एकता  के  लिए  बहुत  जरूरी
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 है  कि  फार्म  ,  बगैर  हिन्दी में  होने  चाहियें  ,
 कई  जगह  झमी  भी  कुछ  कामे  अंग्रेज़ी  मे
 हदी  है  ty

 एक  रुपय  का  भोजन  भी  कर  दिया  गया
 है,  जो  कि  ग्रच्छी  बात  है  लेकिन  कटे  जगहें
 पर  भोजन  की  व्यवस्था  में  गडबदी  है  t
 उसका  ठेका  उन्हीं  लोगों  को  दिया  टा  है,
 जो  कि  पुराने  लोग  है,  *सको  बदलना
 चाहिए।  टी  स्टालों  का  भी  ठेका  ऊर्ड  जगदों
 पर  एक  ही  आदमी  के  हाथों  में  है  जिसको
 समाप्त  किया  जाना  जाहिए।  यह़  भोनोपली
 समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।  इसका
 विकेन्द्रीयक#रण  किया  जाना  चाहिए  जिसमे
 दूसरो  को  भी  गरेंधं  मिले।  दद्ाने  पीन
 के  मामले  में  कई  मैनेजर  गडबड़ी  करते
 है,  इसका  दुरुस्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 क  स्थाल  ह्लीलर  ons  ret  के
 हाओ  में  पूरे  ढे।  यह  मानोतवरी  शीघ्र
 समा'त  हो।  उसमे  देखा  जाना  चाहिए  कि
 क्रिस  चन्ह  की  पुस्तक  होती,ह  ।  जूछ लाग
 कहते  है  कि  समय  काटन  के  लि  किताबे
 आहिए  -  लकित  गनत  किताबे  उय  स्वाला

 पर  नहीं  होनी  चाहिए  जिसमे  चरित्र  पर  दुरा
 प्रभाव  पदता  हो  ।  सरकारी  स्थानों  पर
 अच्छी  फिनाने  हानी  चाहिये  ।  छाट
 मन-बहलाने  वाली  किताबे  हानी  चाहिये
 लेकिन  गलत  किताबे  नहीं  होनी  चाहिये  ।
 एक  ही  श्रादमी  के  हाथ  में  इसकी  थी  मोनापली
 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 प्रभी  जैसा  श्री  समर  मुखर्जी  ने  कहा,
 में  भी  चाहता  हु  कि  जिन  बातो  को  उमने
 पहले  कहा  है,  उसका  जरूर  युधार  करना
 चाहिए  ।  कर्मचारियों  को  बोनस  देना
 चाहिए  ।  प्रापातकाल  के  समय  जिन  कमं-
 चारियों  के  साथ  दुव्यंवहार  हुप्ना  है,  जिनको
 नौकरी  स्रे  निकाल  दिया  गया  था.  शशिकाण

 लोग  नौकरी  पर  रख  लिये  गये  हैं,  लेकित
 च्रसी  भी  कुछ  बचे  हुए  हैं,  कई  केसेज़  हैं,
 कुछ  झूठे  मुकदमे  हैं  ।  झासी  डिबीज़न  में  कई
 लोगों  पर  मुकदमे  चलाये  गये।  हम  चाहते
 है  कि  उन  सब  को  नियटाया  जाना  चाहिए
 शौर  कमंचारियों  को  राहत  मिलनी  चाहिए

 कटिन्जैसी  की  वात  के  बारे  में  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  समय  की  कोई  सीमा
 होनी  चाहिए  a  एक  व्यक्ति  को,  जिसको
 किसी  काम  पर  रखा  है,  चाहे  वह  छोटे  से
 छोटा  हो  लेकिन  उसको  भी  कुछ  समय
 के  बाद  मुस्तकिल  करना  चाहिए  चाहे
 वह  समय  6  महीने  हो  या  एक  महीना
 हा ।  नहीं  तो  वह  बड़े  अधिकारियों  के
 शिकार  होते  रहते  है  i  इसमें  छीना-झपटी
 होती  रहती  #7  श्नौर  पैसे  का  भी  दुरुपयोग
 होता  4.0  कटिस्जेसी  बहुत  समय  तक  नहीं
 रहनी  चाहिए  कमंचारियों  को  मुस्तक्लि
 किया  जाना  चाहिए  ।  चाहें  कमंचारी  हो
 या  इकानदार  हा,  कोई  भी  हो,  भारत  क
 टसव  झादमी  वा  जीवन  निश्चिन्नता  का
 जीवन  हाना  चाहिए।  अगर  काई  समझता
 है  कि  कल  लिकाल  दिया  जाएगा,  खाने-
 पीने  आर  परिवार  के  लिए  कया  होगा  ता
 इस  अनिश्चितता  की  स्थिति  को  समाप्त
 किया  जाना  चाहिर  t

 हमारे  रल  मत्री  ता  कहना  है  कि  कई
 स्थानों  पर  समपार  (रेलवे  क्रासिग)  को
 प्रान्तीय  सरकार  बनावे  ।  लेकिन  हमारा
 कहना  यह  ह  कि  बर्द्रीय  सरकार  को  इस
 समपार  का  बनाना  चाहिए  ।  जब  रेलवे
 विभाग  में  करोड़ो  रुपया  खर्च  होता  है  तो
 ग्रामीणों  की  सुविधा  के  लिए  समपार  जिसमे
 ज्यादा  खर्च  की  जहूरत  नहीं  है,  चार-छ
 हजार  में  काम  हो  सवता  है,  उसको  करना
 चाहिए  ।  कई  रेलवे  में  लोहे  की  पटरिया
 पड़ी  रहती  है,  बेकरार  पड़ी  रहती  है,  जिनकी
 कोई  जरूरत  नही  होती,  किसान  मिट्टी
 डालते  के  तिए  तैप्र”  हैं,  लेफित  लोहे  की
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 पटरी  और  जम्बे  भ्रादि  सामान  की  व्यवस्था
 झौर  समपार  बनाने  का  काम  रेलवे  विभाग
 को  करना  चाहिए  |

 छोटी  लाइन  में  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तन
 का  काम  ज़रूर  होना  चाहिए,  लेकिन  इस
 काम  में  भले  ही  कुछ  देरी  हो  जाये,  मगर
 जहां  रेलवे  लाइन  है  ही  नहीं.  जहां  की  जनता
 इस  के  लिए  बहुत  उत्सुक  है,  वहां  रेलवे
 लाइन  बिछाने  का  काम  एहले  होना  चाहिए,
 ताकि  लोग  यह  समझें  कि  सरकार  उन  के
 क्षेत्र  के  विकास  की  ओर  ध्यान  दे  रही  है।
 जिस  क्षेत्र  से  रेलवे  लाइन  निकल  जाती  है,
 हां  की  जनता  के  जीवन  में  एक  परिवतंन
 हो  जाता  है,  उस  क्षेत्र  का  बिक्रास  होता  है  1
 यात्रा  के  लिए  तो  रेलें  ज़रूरी  हैं  ही,  लेकिन
 उन  से  विकास  भी  होता  है.  और  माल  के
 होने  तथा  एक  दूसरे  से  मिलने  में  सूविधा
 होती  है।  इसलिए  इस  ओर  ज्यादा  से
 ज्यादा  ध्यान  देता  चाहिए  ।

 रेलों  का  काम  चलाने  में  लाखों  आदमी
 लगे  हुए  हैं।  हम  चाहते  हैं  कि  देश  की
 जनता  तथा  चौकीदार  से  ले  कर  बडे  से
 बड़े  मैनेजर  तक  सब  कमेंचारी  रेलों  को
 अपनी  राष्ट्र  की  सम्पक्ति  समझें  1  अभी
 भी  रेलवे  की  सम्पत्ति  का  दुमपयोग  होता  है  ।
 इस  की  बारीकी  से  जांच  होनी  चाहिए  ।
 स्टेशनों  पर  रेलबे  की  सम्पत्ति  की  रक्षा
 के  लिए  जो  सेनिक  रहते  है.  वें  सही  इयूटी
 नहीं  देते  हैं  a  मैंने  कई  बार  देखा  हैं  कि
 जब  भोपाल  स्रेश्लांसी  कैसेंजर  गा  आती  है

 तो  लोग  उस  के  लद  और  जाज  निकाल  कर
 ले  जाते  हैं।  वे  लोग  यह  नहीं  समझते
 कि  रेलों  की  सम्पत्ति  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  ।
 देश  भें  इस  तरह  का  वातावरण  बनना
 चाहिए  कि  लोग  ग्रह  समझे  कि  रेलों  की
 सम्पत्ति  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  है  -  रेल  कमे-
 चारियों  को  स्वयं  भी  रेलों  की  सम्पत्ति
 को  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  समझ  कर  उस  की
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 रक्षा  करनी  चाहिए  भौर  इस  सम्बन्ध  में
 देश  की  जनता  का  भी  सहयोग  सेना
 चाहिए  ।

 रैलों  का  केवल  राष्ट्रीयकरण  ही  पर्याप्ते
 नहीं  है।  हम  चाहते  हैं  कि उन  का  समाजी-
 करण  हो।  देश  की  जनता  यह  समझे  कि
 रेलें  हमारी  हैं,  वे  हमारे  हित  और  हमारे
 फ़ायदे  के  लिए  हैं।  रेलों  का  लक्ष्य  केवल,
 मनाफ़ा  कमाना  ही  नहीं  होना  चाहिए  ।
 मुनाफ़ा  कमाने  के  लिए  तो  बहुत  सी  प्राईबेट
 बसे  श्रादि  चलती  हैं।  लेकिन  रेलें  हमारी
 सम्पत्ति  हैं,  बे  हमारे  हित  और  तरकंकी  के
 लिए  हैं,  देश  की  जनता  इस  बात  को  तभी
 झ्रनुभव  करेगी,  जब  कि  रेलों  में  काम  करने
 वाले  छोटे  से  लेकर  बड़ें  सभी  कमंचारी
 सेबक  के  नाते  काम  करें।  वे  श्रपने  श्राप  को
 सेवक  समझे,  न  कि  श्रफ़्सर ।  आज  नवाब
 बन  कर  काम  नहीं  चलेगा  ।  भ्रगर  सभी
 करमंचारी  सेवक  के  नाते  काम  करें,  तभी  रेलों
 की  रक्षा  हो  सकती  है  ।

 इन  जब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  के
 कार्य  की  बहुत  प्रशंसा  करता  हूं  श्रौर  चाहता
 हूं  कि  आगे  भी  वह  इसी  तरह  से  काम  करें,
 ताकि  देश  की  जनता  को  ज्यादा  से  ज्यादा
 लाभ  हो  1,

 SHRI  6.  BHUVARAHAN  (Cud-
 dalore):  Mr.  Chairman,  far  want  of
 time  I  do  not  want  to  go  into  the  de-
 tails  because  our  side  the  former  Mi-
 nister  Shri  Mohd.  Shati  Quresi  pin.
 pointed  some  of  the  failures  of  the
 Railway  Department  and  the  also  gave
 some  suggestions  for  improvement  of
 the  Railway  Department.

 I  want  to  say  something  about  my
 State  and  my  constituency.  In  1950,
 3955  and  497  survey  was  made  of
 Chinnasalem  to  Changalpet  via  Kala-
 kurchi,  Sangrapuram,  Mongle  Dhurai-
 pet,  Trivinamalai  and  Changlepet  and
 also  for  conversion  of  metergauge



 to  broad  gauge  Kadalur  to  Salem  and
 Kanur  to  Dindukal  (new  line),  In
 those  days  there  was  no  industry  at
 all.  Now  they  have  developed  some
 textile  industry,  sugar  industry  and
 also  there  ig  a  copper  mine  on  the
 way.

 Sir,  everybody  agrees  that  transport
 and  communication  is  one  of  the
 infra-structures  for  the  entire  deve-
 lopment  and  the  economic  needs  of
 the  country.  We  are  everytime  say-
 ing  about  these  things.  We  want  to
 do  something  to  develop  the  back-
 ward  areas  and  the  backward  dis-
 tricts.

 My  district,  namely,  South  Arcot
 district  in  Tamil  Nadu  ig  one  of  the
 backward  districts.  Kallakurichi
 taluka  is  one  of  the  backward  talukas
 there  in  South  Arcot,  From  the  trea-
 sury  benches  we  noticed  that  every
 allotment  of  the  Railway  Budget  re-
 lated  only  to  Maharashtra,  |  don’t  want
 to  complain  about  these  things.  I  was
 going  through  our  Railway  Minister’s
 speech  earlier.  I  was  going  through  the
 earlier  debates  in  the  last  Lok  Sabha.
 He  always  mentioned  about  the  new
 lines.  He  always  wanted  the  Govern-
 ment  find  out  some  finance  to  form
 those  new  lines,  Now  when  he  became
 Minister  he  has  introduced  this  new
 line  to  develop  that  area  which  is
 backward.

 So,  may  9  request  the  Minister
 about  this?  Why  can  not  you  consi-
 der  this  line  also,  to  develop  these
 areas?  The  survey  is  over.  I  don’t
 know  why  it  was  not  taken  up.  Was
 it  because  of  finance?  I  know,  it  was
 ineludeq  in  the  Third  Five-year  Plan
 ang  the  Fourth  Five-year  Plan,  Some-
 how  or  other,  it  was  left  out.  The
 same  thing  is  to  be  said  about  nietre
 gauge  conversion  into  broad  gauge
 from  Cuddalore  to  Salem.  I  know
 that  the  Minister  is  aware  of  the  imp-
 licalions  of  the  line  because  now  they

 ,  have  sanctioned  Salem  Steel  Plant
 and  also  the  Neyveli  Second  Mine-cut.
 There  is  the  development  of  Cuddalore
 Port.  They  spent  more  than  Rs,  2
 crores  for  the  Cuddalore  port  but  they
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 have  not  utilised  it.  For  the  past
 2  years  there  is  no  shipment.  This
 main  line  a  metre  gauge  line,  The
 chord  line  is  also  metre  gauge  from
 Cuddalore  to  Salem.  I  request  the
 Minister  to  look  into  this  and  deve-
 lop  this  area  as  this  area  will
 get’  more  benefit  out  of  this.  He
 should  convert  this  metre  gauge  line
 into  broad  gauge  line  between  Cudda-
 lore  and  Salem,  which  is  very  ne-
 cessary.  It  connects  Neyveli  and
 Salem.  Also,  the  survey  is  over  for
 the  Karur-Dindigul  section.  I  am
 told  this  is  kept  in  cold  storage.  I
 don't  know  why  I  89  unable  to
 understand  they  it  should  be  kept
 like  this  Sir,  in  Southern  Raiiway.
 there  is  lot  of  scope  for  creating  more
 new  lines.  But,  somehow  or  the
 other,  such  things  are  not  brought  out
 in  the  present  budget.

 They  created  a  new  Division  for
 Guntakal  and  also  they  created  a
 Trivandrum  Division.  There  were  lot
 of  demand  even  before  the  formation
 of  the  Guntakal  and  Trivandrum  divi-
 sions.  They  wanted  a  Salem  Divi-
 sion.  Why  was  it  not  considered?  If
 at  all  they  wanted  to  form.  a  division,
 even  before  Trivandrum  and  Gunta-
 kal,  they  have  to  take  up  Salem  divi-
 sion.  There  was  lot  of  grievance
 among  the  Madurai  division  workers
 hecause  most  of  the  workers  do  not
 want  to  go  to  Trivandrum  because
 they  had  settled  there  already  for
 the  past  20  or  25  years.  Now  they  do
 not  want  to  fo  to  Trivandrum  But
 even  in  Guntakal  division  also  the
 same  difficulty  are  being  faced  by  the
 Railway  people.  Some  of  the  officers
 they  could  appoint.  But  what  about
 the  clerical  staff  any  Class  II  and
 Class  IV  staff?  They  don't  want  to
 (BO  to  Guntakal  because  they  are  set~
 tled  there  for  so  many  years.  I  re-
 quest  the  Minister  to  see  that  only
 those  who  ate  willing  to  go  to  the
 newly  formed  divisions  should  be  al-
 lowed  to  go  and  settle  there.

 But,  instead  of  sticking  to  one  divi-
 sion—Madurai  Division—when  peo-
 ple  want  to  go  to  Trivandrum  Divi-
 sion  or  any  other  division,  why  can’t
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 you  give  the  opportunity  to  almost  all
 the  divisions  so  that  the  people  who
 want  to  go  to  any  newly  formed  divi-
 sion,  they  can  go.

 While  considering  Trivandrum  Di-
 vision,  they  can  consider  Salem  Divi-
 sion  also.  From  Olavakkot  station
 upto  Jalarpet  that  comes  under  Ola-
 vakkot  Division.  Why  can’t  they  con-
 sider  other  division  to  be  formed.
 Whenever  you  present  the  next  bud-
 get  or  in  the  near  future,  you’  will
 consider  Salem  Division  aiso  80  as  to
 help  the  labour  people  in  the  rail-
 ways.  Also  you  may  consider  intro-
 ducing  conversion  of  electrification  all
 along.  People  have  asked  for  the
 same  from  Madras  to  Arkonam  be-
 cause  there  is  long,  industrial  belt

 -there  and  most  of  the  workers  are
 -coming  from  Arkonam  to  Madras.
 Hon.  Minister  has  given  electrifica-
 tion  upto  Thiruvellur.  Why  can’t  he
 extend  this  facility  to  Arkonam?
 There  is  already  some  facility  from
 Madras  to  Villupuram.  There  is
 electrification.  There  is  aircady  sur-
 vey  made  and  also  some  allocation
 was  made  to  the  extension  of  the  elec-
 trification  from  Villupuram  to  Trichy.
 But  somehow,  it  was  stopped.  If
 at  all  he  wants  to  do  something  to
 Southern  Railways,  in  his  term  of
 office,  he  can  consider  these  sections

 .of  electrification  from  Villupuram  to
 Tiruchy  and  also  from  Madras_  to
 Arkonam.

 Like  that,  I  want  to  say  something
 about  this  road  overbridge.  I  find  that
 fortyseven  road  bridges  were  sanc-
 tioned.  The  road  overbridge  is  also
 under  construction,  I  do  not  know  how
 many  of  them  have  been  given  to
 Southern  Railways?  For  want  of  time

 I  only  want  to  mention  particularly
 about  the  Southern  Railways.  You
 know  about  a  national  highway  at
 Ulundurpet,  there  is  already  a  propo-
 sal  to  construct  a  road  overbridge.  A
 survey  was  also.  undertaken.  But  it
 was  not  included.  At  the  same  time,
 from  Madras  to  Kumbakonam  and  from
 Panruti  to  Nellikupam  road  there  are

 «two  road  overbridges  for  which  a  sur-
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 vey  was  undertaken.  But,  I  was  told
 that  the  allocation  of  fund  was  also
 given.  So  far,  you  have  not  given  any
 contract  for  the  same.  Tiruppapuliyur
 Junction  Manjakuppam  are  two  towns,
 There  is  also  a  Municipality  who  had
 asked  for  some  overbridge.  But,  they
 have  not  been  given  anything  so  far.
 The  municipality  is  readv  to  pay
 their  contribution.  Also  the  Tamil-
 nadu  Government  is  willing  to  give
 their  help.  As  regards  Chicanibaram,
 the  Minister  is  aware  of  the  impor-
 tance  of  it—there  is  a  Nataraja  tem-
 ple.  Besides,  there  is  also  Annama-
 lai  University  where  more  than  5,000
 students  are  studying.  I  am  an  aid
 student  of  the  Annamalai  University.
 In  those  days,  for  the  past25  years  or
 so,  everybody  was  asking  me  about
 the  overbridge.  So  far,  it  has  not  yet
 materialised,

 I  request  the  Hon.  Minister  that  in
 view  of  the  importance  of  ihe  bridge,
 he  would  kindly  consider  and  give  top
 priority  for  this  road  overbridge  at
 Chidambaram.

 As  regards  some  of  the  retiring
 rooms  in  Southern  Raiiwzys,  the
 Minister  is  aware  of  Tiruci:y.  one  of
 the  divisions.  There  is  8  retiring
 room  there.  I  had  asked  the  local
 officials  as  to  when  it  was  repaired.
 They  said  that  that  was  about  two
 years  back.  Anybody  who  visited  that
 retiring  room  would  find  that  even  in
 drizzlings,  it  is  leaking.  I  do  rot
 know  when  it  was  repaired  and  hew
 much  amount  was  spent.  The  condi-
 tion  of  these  retiring  rooms  is
 the  worst.  There  are  seven  or  eight
 retiring  rooms.  Out  of  these  three
 or  four  are  kevt  by  the  cfficers  for
 their  use.  The  rest  are  meant  for  the
 public.  I  do  not  know  the  condition
 of  those  retiring  rooms  usec  by  the
 officers  but  the  rest  are  in  the  warst
 condition.  The  same  is  the  situation
 at  Villupuram.  Proper  attention  is
 not  paid  towards  their  repair.

 Now,  I  will  say  a  few  words  about
 the  railway  quarters  meant  far  use
 hy  the  staff  of  the  Southern  Railway.
 The  total!  strength  of  the  railway  staff  %
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 today  is  more  than  7  lakh.  The  rail-
 ways  have  provided  quarters  for  one-
 third  of  their  staff.  Out  of  these  only
 ten  to  twenty  per  cent  are  electrified.
 Further,  Sir,  on  most  of  the  way-side
 stations  the  bathrooms  and  the  lat-
 rines  are  away  from  the  _  quarters.
 While  the  Station  Master  is  away  at
 the  Railway  Station,  most  of  the  time
 the  children  and  the  ladies  are  not
 able  to  make  use  of  the  lavatory  as
 it  is  far  away  from  the  auarter.  I
 have  asked  some  railway  oificials  as
 to  why  they  could  not  put  the  lava-
 tory  and  bathroom  attached  to  the
 quatters.  The  have  told  me  it  is
 because  of  the  paucity  of  funds.  The
 Railway  Minister  is  known  for  his
 sympathetic  “attitude  towards  ihe  la-
 bour  problems  and  also  some  facili-
 ties  being  provided  to  the  staff.  I
 hope  he  will  accede  to  my  suggestion
 that  lavatory  and  bathroom:  should  be
 attached  to  the  quarters  at  the  way-
 side  stations.

 Then,  Sir,  there  is  ‘lot  of  grievance
 among  the  Divisional  staff  about  their
 promotion.  Everybody  is  thinking  of
 the  running  staff  and  not  of  the  per-
 sonnel  staff  at  the  Division  level.
 They  have  got  very  meagre  chances
 for  promotion.  They  have  to  put  in
 twenty  to  twenty-five  years  of  service
 to  get  next  promotion.  I  would  _  #€-
 quest  the  hon’ble  Minister  to  look  in-
 to  this  grievance.

 Now,  Sir,  I  would  like  to  say  a
 word  about  bonus.  When  Mr.  Dan-
 davate  was  on  his  side  of  the  House,
 he  was  always  emphasising  about  the
 claim  of  the  Railway  workers  for  bo-
 nus.  Earlier  we  were  always  told
 that  the  Railways  were  losing  but  this
 year  there  is  a  surplus  budget  to
 the  tune  of  Rs.  90  crores.  So,  why
 cann’t  you  give  some  bonus!  Why
 cann’t  you.  consider  sympathetically
 this  aspect  of  the  railway  employees
 request.  It  is  a  long  pending  request.
 The  Minister  is  very  well  aware  ot
 this.

 Sir,  a  mention  was  made  about.  the
 corruption  at  the  booking  counters.
 Ai  Egmore  and  Central  Station  of  the
 Southern  Railway  we  cannot  get  a
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 ticket  unless  we  pay  Rs.  0  or  Rs.  20
 extra.  This  is  happening  not  for  alli
 trains  but  for  Express  trains,  Most
 of  the  Express  trains  are  very  popu-
 lar  in  the  South.  Everybody  wants  to
 travel  in  Express  trains  only.  But
 ordinary  people  are  not  able  to  get
 tickets  for  express  trains.  Whenever
 they  approach  the  Railway  Booking
 Clerks  they  get  the  reply  from  them
 “No  vacancy  in  the  Express  trains.”
 They  would  ‘say  that  there  were  al-
 ready  30  or  49  persons  Jin  the  waiting
 list.  But  as  soon  as  one  enters  the
 compartnzents  of  express  trains,  one
 would  find  that  more  of  the  seats  are
 vacant  and  some  time  before  the  de-
 parture  of  the  train  the  comparfments
 get  filled  to  the  required  capacity.  I
 do  not  know  how  they  manipulate  ic
 get  the  tickets  without  their  names
 being  put  in  the  waiting  list.  I  would
 therefore  request  the  hon.  Minister
 to  kindly  look  into  this  problem.

 There  was  8  news  jtem  regarding
 the  expansion  of  Central  Station  at
 Madras.  The  _  railway  authorities
 wanted  to  purchase  the  land  in  the
 Zoo  area  from  the  Madras  Corpora-
 tion  and  the  Madras  Government  and
 they  agreed  to  give  that  land.  They
 wanted  to  shift  the  Zoo  somewhere  to
 the  outskirts  of  Madras  City.  It  is
 high  time  that  the  Railways  purchased
 the  land  and  expanded  the  Ceniral
 Station  so  that  more  facilities  are
 provided  to  the  travelling  public  in
 the  Southern  region.

 Some  hon.  Mer-bers  hac  mention-
 ed  about  the  metropolitan  transport
 project,  J  had  also  put  a  question  in
 this  connection.  It  was  mentioned
 that  Rs.  68  crores  were  sanctioned
 for  this  project.  Every  time  they  are
 spending  Rs.  5.0  lakhs  only.  So  far
 they  have  spent  Rs.  .0  crores  for  the
 purpose  of  survey  only.  Every  time
 they  are  undertaking  new:  survey.  I.
 do  not  know  when  they  are  going  to
 take  up  this  project  in  hand.  Instead
 of  going  in  for  this  project,  we  can
 think  of  some  alternate  transport  sys-
 tem.  Now,  for  the  Madras  Central
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 Station  some  more  money  may  be
 sanctioned  80  that  the  land  an  the
 Madras  Zoo  area  can  be  acquired  for
 the  expansion  of  Madras  Cert  al  Sta
 tion  Some  king  of  circular  7  ulway 8०७
 or  some  other  kind  of  railway  system
 may  be  introduced  so  that  in  wd
 around  the  area  of  Madras  City  may
 be  provided  with  bette:  and  cheaper
 faansport  syster  The  gerci  rd  pub
 Hic  living  in  the  Madras  City  ani  its
 adjoining  areas  may  thus  be  benefited
 from  better  and  cheap  transport  faci
 ग6€९५  Moreover  in  the  Sou  hern
 Railway  svstem  construction  of  new
 hhies  may  be  taken  up  and  clectifi
 cation  of  some  important  rallw  iv  lines
 may  also  be  considered  There  as  al-
 ways  a  talk  about  the  di  puity  on
 the  development  of  regions  Manv
 hen  Member;  have  spoker  ibout  the
 r  gional  imbalances  I  have  also
 mentioned  ibout  the  2regionil  imba
 linces  and  dispuity  in  ५0  far  7१  the
 Rutiwavs,  particularly  in  the  Southern
 2yeg@I0n  are  concerned  5  J  hav
 pone  through  the  budget  ind  I  find
 *hat  there  are  some  icgional  imbalan
 eos  and  disparitv  in  the  Southern
 Railway  system  I  would  request  the
 hon  Minister  to  kindly  look  imto  thi
 and  try  to  retrove  the  ambalances  ond
 lo  some  thing  for  the  Southern  Rail

 way  also

 कुमारी  सणिवेन  वल्लभभाई  पटेल
 (मेहसाना)  सभापति  महोदय  मैने  सत्री

 जी  का  भाषण  बहुत  गोर  से  युना  है  ।  मै

 उुछ  बाता  की  तरफ  उन  का  यान  खीचना
 चाहती  ह  जिन  का  सम्बन्ध  सामान्य  लोगो
 से  है।

 एक  चीज़  ता  मै  यह  दखती  ए  कि  चतती
 टन  म॑  से  बाल्टी  भर  भर  के  कचरा  फ्का
 जाया  है  और  स्टेशना  पर  बहत  सा  यहा  पा
 रहता  है  ।  जग  य्राघा  खाना  खाते  है  और  आधा
 छोड  दंत  हे  ।  वह  सव  कचरा  वुछ  स्टेशना  पर
 जगा  करना  चाहिये  |  उस  का  वहा  से  उठाने
 बा  काम  होना  चाहिए  और  उस  स  खाद  बनानी
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 चाहिए।  यह  एक  ऐसी  चीज़  है  जोकि  मत्री  जी
 को  सोचनी  चाहिए  q

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैने  चार  पाच
 जगहो  पर  देखा  है  कि  बाई  लगे  हुए  हैपू।
 यह  एक  अ्रच्छी  बात  है  लेक्नि  उन  के
 अक्षर  ऐसे  तो  हो  जो  पटे  जा  सके  ।  इतने
 छोट  छाटे  श्रक्षर  होते  है  कि  उन,  का  पढ़ना
 मश्किल  है  ny  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  बार्डों  पर
 शभ्रक्षर  मोटे  श्रौर  बने  बने  लिखे  जाने  चाहिए  ।

 आप  न  रतये  के  अ्रफ्सरा  और  उन  के
 बच्चो  के  लिय  सैलून  म  जाने  वे  लिए  क्या  है
 परत  श्राप  को  मानूम  2  कि  सरकार  वे  जा
 चे  बड़े  अफ्सर  है  सन्टर  है  वे  सार
 कम्पात्मेटस  को  रोक  नेत  है  ओर  श्पन  जिए
 रिजर्वेशन  नहीं;  फरत ह  नाम  भी  नही
 जिखयात  कि  कसि  क  नय  रिजय  कराया  है  ॥
 सारा  उम्पाट्मट  राव  जत है.  |  यह  सब
 सूविधा  उन  कक्‍्मचारिया  का  री  तनी
 चाहिए  ।  यह  मैन  ख”  दनु न  क्या  है
 द 3-1  सनी  हुई  वात  नहीं  1  थे  जा  रिजवशन
 करा  कर  रखते  *  अगर  एनवा  वाई  “ही
 प्राता,  है  त।  व  दूसरा  का  द  दत  हैं  प्रौर  यहते
 है  कि  हमने  शाप  लिय  रख  दानी  श्राप  पर
 परापकार  क्या  हे  ।  क्‍मचारियां  वो  लिये
 यह  सुविधा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उसता  देखने
 वी  निय  भी  मै  त्रापका  नयान  दिताती  ४  ।

 स्टशनों  पर  शौचानय  भी  साफ  लाने
 चाहिए  ।  उनको  बार  बार  साप  करन  वी
 जरूरत  होती  है  |

 महिलाओं  की  बांगिया  म पुरम  घुस
 जात  है|  खास  कर  के छात  छाए  रटशनों  पर--
 गहमदाबाद  प्रणद  बडीदता  के  बीच  +  छाट
 ष्ट्रौट  स्टशनों  पर--स्कूल  जाते  समय  श्रौर
 वहा  से  लौठते  समय  सुबह  शाम  लडके
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 चुस  जाते  है  भ्गर  स्टेशन  मास्टर  से  कहो  तो
 बे  डरते  है  और  कहते  हैं  कि  हमें  मारेंगे,  हम
 क्या  करें  i  इस  डर  से  वे  कोई  एक्शन  नहीं
 जेते  हैं।  इसको  भी  भ्रापको  देखना  चाहिए  ।

 पश्चिम  रेलवे  का  हेडक्वार्टर  बम्बई  में
 है।  पश्चिम  रेलवे  बम्बई  से  अजमेर  तक
 गयी  है  t  बीच  में  ग्रहमदाबाद  और  गराधीनगर
 हैं  (  इस  हेडक्वार्टर  को  आपको  बम्बई  से  हटाना
 चाहिए  ।  एक  गरीब  झादमी  को  बम्बई  तक
 जाने  मे  बढ़ी  तकलीफ  होती  है  t  saa  उसकी
 तकलीफ  कम  होगी  ।  यह  ठीक  है  कि  इसको
 बम्बई  मे  हटाने  में  आपको  दूसरी  जगह  वैसी
 मौज  नहीं  मिलेगी  मगर  गरोब  का  खर्चा  कम
 आयेगा  ।  अहमदाबाद  या  गाधीनगर  भी
 अम्बई  जैसा  शहर  है,  यह  माना  कि  उतना
 बड़ा  नहीं  है  !  इसलिए  मैं  चाहती  हू  कि  ग्राप
 बम्बई  से  इस  हेडक्वाटर  को  हटाने  के  बार
 मे  भी  सोचो  ॥

 फर्टोलाइजर  फैक्टरी  में  बंगाल  और
 दक्षिण  के  काफी  लोग  काम  करते  है  ।  इसलिए
 मेरा  आपको  सुझाव  2  कि  अहमदाबाद  या
 बीरमगाव  से  मद्रास  तक,  बेगलौर  से  सि-
 कन्दराबाद  तक  शझ्रापको  एक  बोगी  जोगनी
 अाहिए  जिससे  कि  लोग  को  श्राने-जाने  में
 सुविधा  हो  ।  काफी  लोग  तकलीफ  पाते  है  ।
 आपके  यहा  के  लोग  ही  बहा  जा  कर  वाम
 करते  हे  ।  मेरे  पास  पटना  से,  राची  से  भी
 चिट्ठी  जायी  है  कि  राची  ओर  पटना  से  भी
 बोगी  जोड़ी  जाय  ।  इसलिए  ऑापकों  ऐसा
 बन्दोबस्त  करना  चाहिए  |

 मेरा  एक  आपको  सुझाव  हे  कि  आपको
 हर  प्रदेश  मे  जाना  चाहिए  और  देखना  चालिए
 कि  छोटे-छोटे  स्टेशनों  पर  मुखाफिरों  का
 क्या  बया  तकलीफ  है  1  अगर  आपको  चिट्टी
 लिखी  जाएगी  तो  श्राप  उसको  नीचे
 भेज  देंगे  श्रौर  नीचे  से  जो  जवाब  आयेगा
 उसको  ्रापकों  भेजना  पडेगा  ।  इसलिए

 Dis.
 मेरा  श्रापको  सुझाव  है  कि  श्रापको  समय
 मिकाल  कर  हर  जगह  जाना  १  हिए  श्रौर
 देखना  चाहिए  कि  वहां  क्या  कया  तकलीफ
 लोगो  को  हैं  ।  इससे  लोगों  को  संतोष  होगा
 और  भ्रापको  जानकारी  होगी  ।  हरेक  प्रांत
 में  एक  दिन  या  दो  दिन  झ्ापको  देने  चाहिएं  q
 इससे  आपको  ख्याल  होगा  कि  लोगो  को
 क्या  क्या  मुसीबते  हैं  ?

 डीलक्स  ट्रेन  में  जो  चेभझर  कार  होती  है,
 उसमे  लोग  पेसेज  में  ही  सामान  रख  देते  है
 और  रात  को  वहीं  सो  जाते  है  tv  इससे  आने-
 जाने  में  बडी  तकलीफ  हाती  है  ।  कोई  नहीं
 देखता  |  आपबा  कडक्‍्टर  एक  बार  देख  कर
 चला  जाता  हैं  ।  उसको  भी  आने-जाने  में
 कठिनाई  होती  ह  ।  इतना  सामान  रख  देते  है
 और  खुद  सो  जाते  है  1  यह  मेरा  सुझाव  है,
 इसको  आप  कार्यात्वित  कर  सकेंगे  या  नहीं
 मुझे  मालूम  नहीं  ह  1  लेकिन  इसका  कुछ  ते
 कुछ  बन्दोबस्त  या  इलाज  तो  करना  ही
 होगा  ।  किस  तरह  से  कर  सक्गे,  किस  तरह
 से  उन  कम्पाटमेंट्स  का  कश्ट्रकशन  होगा
 मैं  नही  कह  सकती  ।  ब्रेक  मे  सामान  रखा  जाए
 तो  उस  में  से  निकालने  मे  समय  लगे  जाएगा।
 इसलिए,  शायद  वह  भी  न  हो  सके  t  कुछ  उसके
 बारे  में  भी  श्रापकों  सोचना  चाहिये  ।

 मेरे  श्राग्रह  को  रेलवे  बोर्ड  मानता  नहीं
 है  ।  मै  बराबर  कहती  रही  हूं  कि  राजधानी
 की  मथुरा  के  बाद  स्पीड  कम  हो  जानी  है  ।
 बह  झा  कर  मिटीं  रोड  रटेशन  के  आगे  पीछे
 खड़ी  रहती  है  ।  बहा  से  पेसेजर  उतर  जाते
 है  ।  इसको  आप  निजामहीन  खड़ी  रख  सकते
 है  ।  जिस  प्रकार  से  डी  सक्स  को  आप  वहा
 खडी  करते  है  वह  वहा  कती  है  श्रौर  लोग
 उतर  जाते  है  एसी  तरह  से  उसको  भी  वहां
 श्राप  चार  पावर  मिनट  खडों  रख  ताकि  लोग
 उतर  जाए  ।  दो  मिनट  या  पाच  मिनठ  जिस
 तरह  से  श्राप  डी  लक्स  को  रोकते  है  उसी  तरह
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 से  इसको  भी  जो  बम्बई  से  झाती  है  श्राप
 वहां  खड़ी  करें,  रोकें  1

 जब  ट्रेन  यार्ड  में  जाए  तो  उसकी  वारियां
 दरवाजे  ठीक  से  देखे  जाने  चाहियें।  डी  लक्स
 में  मैंने  देखा  है  कि  उस  में  डब्रल  शीशे  होते  हैं  ft
 शीशे  ठीक  तरह  से  बन्द  नहीं  होते  हैं  ।  ऐसी
 अझवरथा  मे  डबल  शीशे  का  लाभ  वया  है  ।
 आडितनिरी  दूसरे  दर्ज  की  जो  बारियां  होती  हैं
 उस  में  लकड़ी  #  या  शीश  जो  दरबाजों  पर
 लगे  होते  हैं  वे ंठीक  से  पूरे  बन्द  नहीं  होते  हैं
 श्लौर  इ  सका  नतीजा  यह  होता  है  कि  बरधात
 के  दिनों  में  पानी  तब  अन्दर  आता  है  t  सारा
 कम्पार्टमेंट  भीग  जाता  है  और  जो  बँठा  होता
 है  वह  भी  भीग  जाता  है  t  रेलवे  याई  में  जद
 ट्रेन  जाती  है  उसकी  सफाई  जरा  अच्छी
 तरह  से  होनो  चाहिये  श्रौर  वारियां  और
 दरवाजं  पूरे  बन्द  हाते  हैं  या  नहीं  इसको  भी
 अच्छी  तरह  से  देख  लिया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  अहमदाबाद  से  आई  तो  मुझे  बताया
 गया  शौर  मैंने  देखा  भी  कि  बोगी  आधी  से
 ज्यादा  खाली  रहती  है  in  जब  कोई  जाता  था
 तो  उसको  कह  दिया  जाता  था  कि  सीट  नहीं
 है।  मैंने  भी  अपनी  ग्रांखों  से  देखा  है  ।

 लोगों  ने  भी  मुझे  बताया  है  कि  पांच  दस
 या  पद्रह  रपये  जब  दे  दिए  जाते  हैं  तो  सोट  दे  दी
 जाती  &  यह  चो  ज  किस  तरह  हल  हो  सकती  है,
 कह  नहीं  सकती  ।  अब  इ  सका  रास्ता  बया  है
 यह  मुझे  सूझता  नहीं  है  ।  नतिक  स्तर  बहुत
 नीचा  चला  गया  है  ।  लेकिन  कुछ  रास्ता  भ्रापको
 निकालना  चाहिये  |  हर  एक  कंडक्टर  अपने
 कोट  पर  लेबल  तो  लगाता  है  लेकिन  उस  पर
 उसका  नाम  लिखा  रहता  है  या  नहीं  मुझे
 मालूम  नहीं  है।  में  समझती  हूं  कि  ताम  भी
 उसका  लिखा  रहना  चाहिये  t  मैं  जानती  हूं
 कि  हर  कोई  शिकायत  करने  की  हिम्मत
 नहीं  कर  सकता  है  ।  लेकिन  कोई  न  कोई
 ऐसा  भी  हो  सकता  है  जो  हिम्मत  करे  शौर

 MARCH  6,  978  4978-70—General.  Dis.  384

 लिख  कर  वे  कि  इस,  गाढ़ी  में  इस  समय  1
 उसने  यह  देखा  है  t  मेरे  पास  गाड़ी  से -बलरने
 के  बाद  शिकायतें  जाती  हैं  कि  हस  तरह  से
 पैसा  लिया  जाता  है  ।  इस  पर  भी  आपको
 सोचना  चाहिये  ।  बौगीज्ञ  जो  गाड़ियों  में
 लगती  हैं  उनकी  संध्या  बढ़  गई  है  1  स्टेशन
 छोटे  पड़ते  हैं  ।  गाड़ी  प्लेटफार्म  से  बाहर
 निकल  जातो  है  ।  इसके  बारे  में  भी  आपको
 कुछ  करना  चाहिये  ।  श्री  लाल  बहादूर  शास्त्री
 ने  इसका  एक  रास्ता  निकाला  था  ।  उन्होंने
 कहा  था  कि  च््थे  वर्क  लोग  कर  दें  और  उनका
 विभाग  सिमट  का  काम  शोर  फिनिशिंग
 आदि  का  काम  कर  देगा  t  इस  तरह  से  काफी
 प्लेटफाम्ज़  का  विस्तार  हो  गया  है।  आप  भी
 सोचे  और  सते  बारे  म॑  कुछ  करे  ।  ये  ऐसी
 बातें  हैं  जि  के  बारे  में  सोच  विचार  कर  अगर
 कुछ  हो  सके  तो  आपको  करना  चाहिये  ।
 स्टेशनों  की  सख्या  बढ़  रही  है,  सफर  करने
 वालों  की  सख्या  भी  बढ़  रही  है  शरीर  जो
 स्टेशन  हैं  उन  पर  बैठने  की  जो  व्यवस्था  है
 बह  कम  पड़  रही  है।  बैठने  की  सुविधा  यात्रियों
 को  हो  सके  इसको  भी  आपको  देखना  चाहिये।
 ग्रीर  इसका  भी  श्रापको  कुछ  प्रबन्ध  करना
 चाहिये  ।  बड़ोदरा  स्टेशन  पर  मैंने  देखा  कि
 बच  बाप  रखें  भी  तो  कहां  रखें,  इतनी  भीड़
 वहां  रहती  है  ।  ऐसा  हो  हर  एक  स्टेशन  पर

 होता  होगा  1  अहमदाबाद  बड़ोदरा  में  भी  ऐसा
 ही  होगा  ।  लेकिन  शाप  इसके  बारे  में  भी

 कुछ  सोचे  |

 ये  चन्द  बातें  थीं  जो  मैं  मंत्री  महोदय  के
 ध्यान  में  लाना  चाहती  थी  ।  इन  शब्दों  के
 साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 श्री  युवराज  (कटिहार)  :  सभापत्ति
 जी,  रेलवे  इस  देश  में  सबसे  बड़ा  सार्वजनिक
 प्रतिष्ठान  है  इसलिए  इसमें  लगे  हुए  कम-
 चारियों  में  हम  ऐसी  भावना  पैदा  करें  कि
 जिससे  उनकी  कार्य  कुशलता  बढ़  सके  ।  इस
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 देश  की  घर्थे-व्यवस्था  में  रेलवे  का  बहुत
 ही  बोगदान  रहा  है  |  भामतौर  से  यह  बजट
 स्वायत्त  योग्य  है  पिछले  दो  सालों  से  रेल'
 का  बजट  बचत  का  रहा  है  भौर  आने  वाले
 वर्ष  मे  भी  लगभग  70  करोड़  र  ०  क्री  बचत
 होने  की  श्राशा  है  ।  लेकिन  झाज  के  वैज्ञानिक
 यूग  में  जहां  इतनी  तेजी  से  लोग  एक  जगह
 से दूधी  जगह  पहुंच  जाते  है  ऐसी  स्थिति
 में  हम  देखेंगे  कि  जो  हमारा  हाई  प्रौफ़िट
 ईल्डिंग  फट  है,  जो  जामान  एक  जगह  से
 दूसरी  जगह  ले  जाते  है,  जो  कमशियल
 और  इड्स्ट्रियल  बेस  है  ऐसी  जगहों  पर
 स्लो  मूचिंग  द््न्स  है  और  इसीलिए  इसका
 शाइवर्जन  रोठ  द्वासपो्टंशन  की  तरफ  हो
 रहा  है  ।  रेलवे  बोड  की  जो  मारकेटिंग  और
 सेल्स  आर्गेनाइजेशन  है  हाल  ही  में  उसने
 इस  बात  पर  चिन्ता  प्रकट  की  है  कि  हाई
 प्रौफ़िट  ईल्डिग  फ्रेद  का  डाइवर्जन  रोड  की
 तरफ  हो  रहा  है  ।  तो  हमे  सोचता  पड़ेगा
 कि  जो  हाई  प्रौफ्िट  ईल्डिग  मेट्स  हैं  बौर
 जो  रीसेन्ट  ईयसे  में  फ्रेंट  सर्विसेज्ञ  इंट्रोडयूस
 हुई  है  इसको  इम्प्रूव'  करना  चाहिये  ।  मेरा
 मतलब  क्विंक  सविस  और  कनटेनर  सबिस
 से  है,  ताकि  हमारी  बचत  ज्यादा  हो  सके
 और  इस  बडे  प्रतिष्ठान  मे  जितने  i7  लाख
 मजदूर  लगे  हुए  है  उनके  जीवन  स्तर  को
 ऊचा  उठा  सर्के  ।  आप  देखेगे  कि  चौथी
 श्रेणी  के  जा  कर्मचारी  है  उनको  कितनी
 तनख्वाह  मिलती  है,  वह  किस  तरह  से  रहते
 है,  उनक  साथ  कैसा  व्यवहार  होता  है  ny
 इसलिये  जब  तक  इनके  जीवन  का  स्तर,
 बेतन  मान,  श्ीर  उनकी  बृद्धि  नही  होगी  तब
 तक  हम  संतोष  नहीं  हो  सकता  ।  उनकी
 खुशहाली  ही  हमारी  एऐंक्रीशियेसी  का  सबसे
 बड़ा  मानदड  है  यह  नहीं  कि  कुछ  पैसे  बच
 गये,  या  कुछ  गाड़िया  बढ़  गई  बल्कि  प्रतिष्ठान
 में  काम  करने  वाले  जो  सबसे  नीचे  तबके  के
 सज़दूर  है  उनके  लिये  हम  क्या  कर  पाते  है  ?
 हो  बड़े  श्रफफर  है  उनकी  भी  जरूरत  है  ।

 यह  एक  टेकनीकल  प्रतिष्ठान  है,  कोई  साधारण
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 प्रतिष्ठान  नहीं  है।  हसलिए  में  कहना  चाहता
 हैं  कि  जो  हमने  974  में  स्लोगन  दिया  था
 कि  हम  बोनस  देंगे  भ्रौर  हमने  उसकी  प्रगुवाई
 की  थी  इस  आन्दोलन  की  उसमें  पीछे  जा  रहे
 हैं  7  झाज  हम  बोनस  देने  में  भ्रपने'  को  भसमर्थ
 पाते  है  शभ्रगर  धादा  होता,  जैसा  कि  दो
 वर्ष  पूर्व  होता  था  तब  तो  बात  ठीक  थी  भौर
 हम  बोनस  देने  से  इन्कार  कर  सकते  थे  t
 लेकिन  जब  मुनाफ़ा  है  फिर  बोनस  न  देता
 मेरी  समक्ष  में  नही  ग्राता  ।  मैं  मानता  हूं  कि
 यह  जिश्मेदारी  कैबिनेट  की  है,  क्लेक्टिव
 रेस्पांसिबिलिटी  है,  केवल  रेल  मंत्री  जी  के
 चाहरे  मे  नहीं  होगा,  लेकिन  हम  कितनी  दूर
 तक  पहल  करने  है  मज़दूरों  के  लिये  यह  हमारी
 ईमानदारी  का  परिचायक  होगा  |

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  रेलथो
 में  लोडिंग  और  अनलोडिंग,  जा  स्टोरेज  है
 इसमें  इनफ़ा-स्ट्रक्चर  की  कमी  है,  ब्रौर  जब  तक
 टमिनल'  फेसिलिटीज  नहीं  होगी  मौर  जो
 डिलेड  ब्लीयरेस  है  जब  तक  दूर  नहीं  होगी
 तब  तक  रेलवे  की  ऐफीशियसी  नहीं  बढ़
 सकेगी  ।  में  आपस  कहना  चाहता  हूं
 कि  आज  ध्रुपर  एक्सप्रेस  गूडज  ट्रेन  इन्ट्रोड्यूस
 करनी  पड़ेंगी  जिससे  लोगो  का  माल,  असबाब
 तेज़ों  क  साथ  ठीक  जगहों  पर  पहुंच  जाये  I
 ata  देखिये,  रेलों  की  क्‍या  स्थिति  है  ?
 60,  70  हजार  किलोमीटर  म  रेले  फेली  हुई

 है  ।  दिल्‍ली  ज॑ंसी  भीड़  की  जगह  है,  बम्बई,
 मद्रास  और  कलकत्ता  जैसी  जगह  में  इलैक्ट्रिक
 की  शबिति  से  कई  रेले  चलती  है,  लेकिन  60,
 70  हजार  किलोमीटर  मे  पुल  47  सी
 किलोमीटर  मे  ही  विद्युत्‌  क  सहारे  रेले  चलती
 है  ।  इस  इवेक्ट्रिफिकेशन  को  हमे  बढ़ाने
 की  जरूरत  है  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  हम  लोग

 ब्हील  सैट  बाहर  से  मंगाते  हैं  7  2  साल  पहले
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 [श्री  युव  राज]
 1975-76  मे  फ्रैंच  फर्म  से  यह  सैट  मंगवाये

 गये  शौर  फिर  जापान  की  फर्म  से  मंगवाये
 गये  ।  दोनों  से  कितना  फके  है?  प्र  फर्म
 से  ब्हील  सैट  मंगवाये  गये  उसमे  बोर्ड  न
 कितना  रुपया  दिया  ।  फ्रैच  फर्म  से  9,144
 ब्हील  सैट  मंगवाये  जिससे  9700  रुपये
 ब्र्ति  सैट  दिया  गया,  भौर  जापान  से  जो
 944  सैट  मगवाये  गये  उसमे  11,620
 रुपये  प्रति  सैट  दिया  गया  एच०एस०एल०
 और  टिस्को  ने  कहा  कि  ह्म  माजिनल
 इस्क्रीज़ा  दे  दो,  3500  रुपये  से  4  हजार  या
 साढे  4  हजार  दे  दो  लेकिन  इनको  450
 #हील  सेट  प्रति  माह  देने  के  प्रलावा  और  प्रार्डर
 नहीं  दिया  गया  जब  कि  प्लानिंग  कमीशन  ने
 हमारी  रिक्वायरमैंट  की  जितनी  स्वीकृति
 दी  थी  उससे  ज्यादा  सेट  इन्होंने  बाहर  से
 मंगवाये  ।  जिससे  हमारे  देश  को  काफी
 नुक्सान  हुआ 1  हमारा  रेलबे  पर  जो  टोटल
 एक्सपैंडीचर  होता  है  उसमे  भ्रगर  2  प्रतिशत
 भी  कटौती  कर  री  जाये  तो  33  करोड  स्पया
 बच  जायेगा  ।  ह्म  मिफें  50,  55  करोड़
 रुपया  ही  बोनस  का  देता  है  1  मजदूर  इस
 भ्रतिष्ठान  के  अभिच  अग  है  न्हीं  वे  काम
 करने  से  इसका  लाभ  होगा  ।  कार्यकुशलता
 के  लिग्रे  उतका  विश्वास  जीतता  होगा  और
 यह  भी  विश्वास  पैदा  करना  होगा  पि  रेल
 की  आमदनी  में  आपका  हिस्सा  ऐ  ।  यह  ठीव
 है  कि  कुछ  एमेनिटोज  में  वैलफेयर  के  कामों
 मे  हमने  i0,  75  करोड़  स्पया  दिया  है,
 यह  श्रपर्याप्त  है।  इसलिये  बोनस  की  मांग
 को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये,  इस  पर
 सहानूभूतिपूर्वक  विचार  कर  के  काम  करने
 वाले  7,  8  लाख  लोगों  को  वोनस  देने  की
 दिशा  में  हमे  पहल  करनी  चाहिये  |  सत्ता  आती
 है,  जाती  है,  लेकिन  जो  व्यक्ति  मत्रिमण्डल  में
 रहकर  शोषितों  और  पीड़ितों  के  लिये  ईमान-
 दारी  से  काम  करने  की  कोशिश  करेगा,  इस

 इतिहास  में  उसका  नाम  स्वर्णाक्षरों  मे  लिखा
 जयेगा  हमारा  जीवन  दर्शन  समाजवाद
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 रहा  है  हम  समता  के  लिये  लड़ते  रहे  है  ।
 हमारे  उच्च  श्रेणी  के  जो  प्रफसर  हैं,  हम  उनका
 भी  भ्रादर  करते  है,  लेकिन  गैगमैनो  भर
 आपरेटिग  स्टाफ  को  भी  नहीं  भला  सकते
 हैं  ।  इनके  लिये  हमे  बहुत  लडना  पड़ेगा  t
 इनके  जोवन-स्तर,  शिक्षा  भौर  स्टैडडे  को
 बढ़ाने  के  लिये  हमे  लडकर  इनकी  समस्याश्रों
 का  हल  करना  होगा  ।  ये  लोग  200,  250
 रुपये  माहवार  पर  छोटे-छोटे  बच्चों  और
 अ्रपते  परिवार  का  पालन  करते  है,  इनको  बढत
 कठिनाई  होती  है  ।

 बिहार  की  विधान-सभा  ने  #  साल  पहले
 सर्वेसम्मत्ति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  जिया  था
 कि  एन०ई०  रेलवे  और  एन०एफ०  रेलवे
 का  जोन  काफी  बडा  है  ट्सलिये  बिहार  मे
 एक  और  जोनल  आफिस  कायम  किया  जाब,
 लेकिन  आज  तक  उस  दिशा.  म  कुछ  सोचा
 नही  गया  ।  मगतसराय  में  एक  डिविजन
 बता  t  विस  ग्राध्वार  पर  बना,  में  नही  कहना
 औऋाहता  ह ।  साहिदगज  का  हेड  प्राफिस
 कनकतता  है।  साहिवग  ज  मं  जो  छ  सात  हजार
 रेलवे  कर्म  तारी  2ै,  उत  का  सरोकार  यनकत्ता
 से  है।  अब  साहिबग  ज  से  ने  कर  कुछ  दूर  तक
 के  रिम्स  से  दानापुर  म  और  दानापुर  के  कुछ
 ड्र्न्मि  को  काट  कर  मुगलसराय  में  मिलाना
 चाहते  है  ।  0  गा  करन  से  साटटिविगज  3  रेलवे
 कम  बा  रिया  का  बहुत  कंठिनार्ट  होगी  ।

 गगा  आर  कोसी  नदियों  के  विनार  पर
 जहा  जहा  रेले  चलती  है,  बहा  रेलवे  को
 स्टीमर  'फेरी  भी  चनती  है  |  बिहार  के  सब  से
 बड़े  श्रादमो,  बाब  बच्चासिह,  की  फेरी  अअप्रेजों
 के  जमाने  में  सिगापुर  से  हिन्दुल्तान  से  दूसरे
 छोर  तक  चतती  थी  श्राज  भी  उन  की
 फेरी  साल  में  लाखो  रूपये  कमाती  है,  जबकि
 रेलवे  की  फेरी  को  घाटा  होता  है।  मनि-
 हारी  घाट-सकरी  और  महादेवपुर-बरारी
 में  दोनों  की  फेरी  चलती  है,  लेकिन  रेलवे  की
 फेरी  महीनों  तक  बंद  रही  ।  रेलवे  ने  छोटे
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 ड्राफ्ट  वाले  स्टीमर  तो  बेच  दिये  और  बड़े
 स्टीमर  के  बारे  मे  कहा  जाता  है  कि  पानी
 चटने  से  वह  नहीं  चल  सकता  है।  कलकत्ता
 से  झासाम  तक  जो  रेलवे  जाती  है,  उस  में
 मनिहारी  घाट  फ़ेरी  ही  सेतु  का  काम  करती
 है  1  लेकिन  रेलवे  के  पास  बीच  में  आने  जाने
 के  लिए  कोई  मोटर  लांच  नहो  हैं  ।  इसलिए
 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  नये  छोटे  मोटर
 लाच  खरीदे  जाये,  जिस  से  घाटा  न  हो,
 यात्रियों  को  इस  पार  से  उस  पार  जाने  में
 सुविधा  हो  v

 हाल  ही  मे  बोर्ड  के  मेम्बरों  की  मीटिंग
 हुई  थी  और  कलकत्ता  के  जेनरल  मैनेजर  भी
 साहिबगंज  शाये  थे  ।  इस  के  बावजूद  रेलवे
 को  फेरी  दिन  में  दूसरी  बार  नहीं  चल  पाई
 है।

 जब  फरक्का  बैरेज  नहीं  बना  था  तो
 कलकत्ता  से  प्रासाम  के  लिए  मनिहारी  घाट

 हो  रास्ता  था  1  बिहार  की  सरकार  ने  कहा
 कि  हम  ने  सिंचाई  कै  लिए  जो  तटबंध  बनाया
 है  हम  उसे  दे  देते  हैं  ।  बिहार  सरकार  के
 सिचाई  मंत्री,  श्री  सच्चिदानन्द  सिंह,  ने  थ्रो
 दंडवत  को  प्र  लिखा  है  कि  हम  दस  मील
 लम्बे  तटबंध  को  दे  देते  है  ।  यह  तटबंध  बंगाल
 की  सीमा  तक  चला  जाता  है--यानी  बिहार
 के  म्रतिम  छोर,  चौकिया  पहाडपुर  से  तेज-
 नारायणपुर  तक  t  यह  रतवा  थाना  श्रौर
 मालदा  से  सटा  हुमा  है  ।  हाल  ही  में  जेनरल
 मैनेजर  बहां  गये  थे  ।  केबल  लोहे  की  लाइन
 और  लकड़ी  के  सस्‍लीपर  से  ही  द्य  गांव  तक  ले
 जानी  है,  जहां  कोई  सडक  नहीं  है  ताकि
 मालदा  और  रतवा  के  देहाती  क्षेत्र  के  लोगो
 का  कटिहार  शहर  से  सम्पर्क  सथापित  हो  सके,
 झौर  बाजार,  कालेज,  भश्रस्पताल  भ्रादि  जनता
 के  लिए  भी  भ्रावश्यक  स्थानों  से  उन  का
 सम्बन्ध  स्थापित  हो  सके  ।

 ऑाज  हमारी  रेलगाड़ियों  को  क्या  स्थिति
 है  ?  तीसरे  दर्ज  या  दूसरे  दर्जे  की  गाड़ियों  में

 पाखाना  गंदा  होता  है,  कभी  झाड़ू  वही  लगता
 है,  टूटे  हुए  डिब्बे  होते  हैं  i  हम  लोगों  के  लिए,
 जो  पहलो  श्रेणों  में  सफ़र  करते  है,  कई  लोग
 बहां  सौजूद  रहते  हैं  ।  लेकिन  जो  लोग  30
 की  जगह  00  एक  डिब्बे  मे  बैठते  है,  झ्राखिर
 हम  उन  के  लिए  क्‍या  इन्तजाम  कर  पाये  है  ?
 मंत्री  महोदय  ने  दूसरे  दर्ज  के  यात्रियों  को
 रियायत  दी  है  ।  उन्होंने  जनता  भोजन  देन
 की  भी  घोषणा  की  है  1  उन्होंने  दूर  तक  जाने
 वाली  गाड़ियों  में  रलीपर  चार्ज  को  घटा  कर
 पाच  रुपये  कर  दिया  है  t  इन्ही  कारणों  से
 आश  देश  में  रेलवे  बजट  के  प्रति  एक  सहान्‌-
 भूति  है  v

 लेकिन  गरीबी  की  रेखा  से  नीच  रहने
 बाले  लोगा  के  लिए  क्‍या  इन्तज़ास  किया  गया
 है  ?  अगर  साधारण  ्ोर  गरीब  यात्रियों
 के  किराथ  में  दो  पाई  की  भी  कमी  होती,
 जिस  में  पिछले  पद्रह  बरसों  में  ढाई  तीन  1  ना

 वृद्धि  हुई  है,  तो  वे  लीग  राहत  की  सास  लेते
 इस  बात  को  जरूरत  थी  कि  हम  एस  मोर्चे
 पर  भी  प्रहार  करत  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं
 किया  गया।  हम  अपनी  61,000  की  रलवे
 प्रोटेक्शन  फोर्स  पर  35  करोड़  रपये  छच  करते
 है,  लेकिन  फिर  भी  चोरी  और  पिलफ्रेज  होती
 है  1  फिर  भी  बोगस  फसाटसमेंट  दीर  फ्राडेलेट
 क्लेम  रेलवे  में  होते  रहते  है  प्रार  हम  25  कराट
 हर  साल  उस  के  कम्पेन्सशन  में  चुनते  रहते
 है  ।  इसके  लिए  हम  ने  कीन  सा  उपाय  किया  ?

 7  hrs.

 दिल्‍ली  से  भ्रासाम  तक  जो  गाड़ी  जाती
 है  मीटर  गेज  लाइन  पर,  उसमे  कटिहार
 की  सब  से  ज्यादा  आमदती  है  लेकिन  अ्राप
 चले  जाइए  वहा  पर  दूसरे  दर्ज  में  सफर  करने
 वाले  यात्रियों  के  ठहरने  की  कोर्ट  जगह  नहीं
 है  ।  बही  प्ंग्रेजों  के  वक्‍त  का  बना  हा
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 प्लैटफार्म  है।  उस  से  आगे  किशनगज  तक  चले
 जाइए  जो  बाहर  का  सब  से  भ्रन्तिम  इलाका  है
 शौर  वहा  से  जोगबनी  तक  चले  जाइए,  कोई
 ट्रेन  नही  है  1  भ्राज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि
 नेपाल  हिन्दुस्तान  के  बोर्डर  पर  जहा  न  कोई
 मोटर  जाती  है  न  ट्रेन  जती  है  उस  सीम
 क्षेत्र  म कम  स  कम  एक  रेलवे  ल'इन  ल  जायी
 जाये  जिस  से  उस  क्षेत्र  की  जनता  को  एक
 राहत  मिल  सके  ।

 आप  चले  जाइए  साउथ  बिह'र  म
 छोटा  नागपुर  में,  सथाल  परगना  में  सा
 लगतः  नहीं  कि  वित्रास  की  गध  उस  इलके
 को  छू  गयी  है  ।  हम  आप  से  कहना  चाहेंगे  कि
 श्राप  उस  इलाके  का  देखें  जिस  इलाब  म  कोई
 आने  जाने  की  व्यवस्था  नहों  है  -  वहा  लोहर-
 दग्गा  से  वरवाडीह  तक  झगर  लाइन  बना  दी
 जाये  तो  सीधे  राची  से  पलामू  तक  सम्बन्ध
 स्थापित  हो  जायेगा  और  मध्य  प्रदेश  और
 बिहार  का  सम्बन्ध  स्थापित  हो  जायेगा  ।
 फिर  जहा  बोकसाइट  और  इस्पात  की  खाने
 है  वहा  से  हम  वह  खनिज  पदार्थ  श्रपने  इड-
 स्ट्रियल  बेल्ट  में  ले  जा  सकेंगे  ।

 नार्थ  बिहार  बा  सब  से  पिछडा  इलाका
 साकरी  हसनपूर  है  वहा  कोई  रलवे  लाइन
 नही  गई  है  1  श्राज  दरभगा  के  उस  इल/क  में
 जहा  से  भतपूव  स्वर्गीय  रेल  मन्नी  जी  ात  थे
 बहा  तो  रेलवे  लाइन  बिछ  गई  लेकिन  हसनपुर
 के  उस  इलाके  म  नयी  रेलवे  लाइन  नहीं  बन
 सकी  ।  नतीजर  यह  है  कि  उस  पिछड़े  हलाक
 का  तमाम  मजदूर  श्रौर  किसान  बीसो  मील
 पैदल  शझा  कर  तब  बस  या  ट्रेन  पकडत  है  ।
 झ्राज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  केबल  नफे
 पर  हम  रेलवे  का  विकास  न  करे  हमे  जनतर
 की  सुविधा  के  लिए  और  पिछड़े  क्षेत्रा  क
 विकष्स  को  ध्यान  मे  रख  कर  रेलवे  लाइनो
 का  निर्माण  करने  की  जरूरत  है  ।  जहा  की
 जनता  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जीती  है,
 जहा  मजदूर  और  खेतिहर  मजदूर  रहते  है,
 छोट  छोटे  क'रखानो  मे  मजदूरी  करने  वाले
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 रहते  हैं  जिन  +५  घर  वहू।  से  कोमो  ्र  पढ़त
 हैं  बे  कंसे  वहा  से  भ्रा  जा  सकत  हैं  शहरो
 में  तो  जो  रेले  है  वहा  उद्योग  है  कारखाने
 है  इसलिए  वहा  उन से  रेवेन्यू  श्राता  है  सेकिन
 सारा  काम  हम  को  केवल  रेवेन्यू  क ेलिए  नही
 करना  है  |  हमारा  बाम  तो  वेलफेयर  मे'  लिए
 भी  होना  चाहिए  |  झाज  से  3  साल  पहले
 मैं  बिहार  की  असम्बली  से  था  तो  हमारे  नेता
 थे  पृणिया  क  फणी  बाबू  i  उस  समय  पडित
 नेहरू  प्रधान  मत्री  थे  ता  उन्‍्हांन  कहा  था  कि
 मनिहारी  घाट  जा  आसाम  शरीर  कलकत्ता  क॑
 बीच  म॑  एक  कडी  के  रूप  मे  है  वहा  एक  पुल
 बना  दिया  जाये  ।  उस  पर  चर्चा  हुई  लेकिन
 उस  के  बाद  मनिहारी  घाट  पर  पुल  बनाने
 की  योजना  खठटाई  म  डाल  दी  गई  1  मै  आग्रह
 करूगा  कि  एक  वैकल्पिक  मांग  के  रूप  म
 मनिहारी  घाट  को  हम्प्रव  करन  की  जरूरत
 है  बोर  वहा  एक  प्रल  बनान  की  जरूरत  है  L

 कटिहार  में  एन  एफ  रलब  दल  तीन
 हाई  स्कूल  है  जिन  म  दस  हजार  रलवे  कर्म
 चारिया  के  बच्च  पढ़त  है  लक्नि  एक  भी
 मकान  इन  स्क्ला  के  लिए  लवें  की  तर्क
 से  नही  बनाया  गया  हे।  दो  सकता  का
 मीडियम  बगला  है  एक  म  हिन्दी  म  बच्चे
 पढत  है  t  किसी  भी  स्कूल  का  अपना  अच्छा
 घर  नही  हे  ।  वहा  के  रल व.  कमचारी  च्चन्दा
 इकट्ठा  कर  +  मकान  बनाकर  हाईसकल  में
 अपने  बच्चा  को  पढात  है।  ज़रूरत
 इस  बात  की  है  कि  जिस  तरह  से
 विभाग  ने  आसाम  में  जिया  जिस  तरह
 से  बगाल  मं  लिया  और  जिस  तरह  से
 दूसरी  जगहों  पर  लिया  उसी  प्रकार  कटि-
 हार  में  दस  हजार  रेलवे  कर्मचारियों  के
 बच्चा  की  शिक्षा  के  लिए  तमाम  स्कूला  को
 ले  कर  उन  के  भवन  झादि  ठीक
 से  बनाय  जात  t

 इन्ही  गब्दो  के  साथ  मै  श्रपनी  बात  समाप्त
 करता  हू  1
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 si  राज  खर कोलूर  (  रायब्र  ):
 सभापति  महोदय,  रेल  बजट  पर  झापने  मुझे
 जो  बोलने  का  भवसर  दिया  उस  के  लिए  मैं
 झापको  धन्यवाद  देता हूं  ।  हमारे  रेल  मंत्री,
 श्री  मधु  दण्डवते  ने  दो  बार  सक्‍सेसफूली  इस
 सदन  में  सरप्लस  रेल  बजट  पेश  किया  है
 जिस  के  लिए  मै  उन  को  बधाई  देता  हूं।
 सरप्लस  बजट  के  बारे  में  जब  हम  सुनते  है  तो
 बड़ा  श्रच्छा  लगता  है  और  मैं  समझता
 हैं.  देश  का  हर  नागरिक  खुशी  महसूस  करता
 है.  कि  हमारा  देश  तरक्की  की  भोर  जा  रहा
 है.  ।  लेकिन  रेल  बजट  को  देखने  के  बाद
 ऐसा  लगता  है  कि  बचत  की  खुशी  शायद
 कुछ  देर  के  लिए  ही  रहेगी  ।  इस  सदन  में
 यह  ऐसा  मौका  है  जब  हम  ने  राष्ट्रपति
 के  अभिभाषण  पर  विचार  किया,
 जनरल  बजट  पर  विचार  करेंगे  और  रेल
 बजट  पर  विचार  कर  रहे  है।  यदि
 हम  इन  तीनो  को  एक  नजर  से  देखे  तो
 यह  एक  दूसरे  से  कभी  नहीं  मिलती  ।  ऐसा
 लगता  है  कि  हर  शिपाटंमेट  अपनी  नजर  से
 अलग  श्लग  काम  कर  रहा  है  जिसकी
 चजह  से  कही  बचते  की  श्राशा  की  जाती
 है.  और  कही  पर  बडा  भारी  घाटा  बता
 दिया  जाता  है  ।  रेलबे  को  बजद
 एकांडटिग  बजट  है  लेकिन  मैं  इसको
 उचित  नहीं  मानता  1  रेल  के  फेयज
 वगैरह  नहीं  बढ़े  यह  बड़ी  खुशी  की
 बात  है  लेकिन  रेल  कोयले,  डीजल
 और  पेट्रोलियम  प्राइक्ट्स  से  चलती  है,
 शौर  इन  सभी  चीजों  पर  जनरल
 बजट  पर  टैक्स  बढाया  गया  है  ।  इस
 बढ़ौतरी  को  रेल  मंत्री  किस  प्रकार  से
 एडजस्ट  करेंगे--में  नहीं  जानता  an  जैसा
 कि  रेल  मंत्री  ने  अपने  बजट  में  बताया
 था  कि  &  82.32  करोड़  रुपए  का
 सरप्लल  एक्सपेक्ट  कर  रहे  है  लेकिन
 जनरल  बजट  पाने  के  बाद  में  नहीं
 समझता  कि  आप  किसी  भी  ग्राउइटम  पर
 फायम  रह  पाषगे. ।
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 हमारे  दूसरे  माननीय  सदस्यों  से  कहा  कि
 शाप  नयी  रेल  लाइनें  नहीं  ले  रहे  हैं।
 हमारे  देश  में  बहुत  से  बैकवर्ड  एरियाज
 हैं  जहां  पर  नयी  रेल  लाइनों  की  जरूरत
 है  i  कुछ  खास  जगहों  पर  डबल  लाइन
 लगाई  जा  रही  है।  ये  नये  डबल  लाइन
 पुराने  लाइन  के  बावजुद  बताये  जा  रहे  हैं  1
 उस  के  बजाय  अगर  कुछ  की०  मी०  के
 अन्तर  पर  से  उस  लाइन  को  बनाया
 जाये  तो  दूसरे  इलाके  के  लोग  महसूस  करेंगे
 कि  हमारे  इलाके  में  भी  रेल  लाइन
 शाई  हैं  ।  उस  से  वहां  पर  इष्डस्ट्री  का  भी
 विकास  होगा.  कृषि  का  विकास  होगा  ।
 रेलवे  ट्रैक  के  लिए  ब्रिजेश  शौर  कलबर्टूस
 के  लिए  तो  आपको  वही  खर्चा  करना
 पड़ेगा  ।  आपको  पलग  से  केवल  नये  स्टेशन्स
 बनाने  पडेगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  यदि  भाननीय
 मत्री  जी  विचार  कर  के  कोई  ऐसी  योजना
 बताये  तो  मै  समझता  हूं  कि  बह
 बहुत  अच्छा  रहेगा  t

 तीन  खास  आइटम्स--पेट्रोल,  डीज़ल,
 पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  पर  टैक्स  बढ़ाया  गया  है.  ।
 मंत्री  जी  ने  जैसा  बताया,  रेल  लाइनों
 पर  करीब  36  हजार  लेविल  क्रासिग्ज़  है।
 अगर  हर  एक  क्रासिग पर  5-i0  मिनट  के
 लिए  भी  तमाम  वेहिकिल्स  को  रुकना  पड़े
 तो  बड़ी  मात्रा  में  पेट्रोल  भ्रौर  डीज़ल  जलाया
 जाता  है  av  इसके  लिए  लाज़मी  है  कि
 रेलवे  क्रासिग्ज़ पर  झोषर  ब्रिज  या  अंडर
 ब्रिज  बना  कर  ट्राफिक  को  सुविधा  पहुंचाई
 जाये  और  पैट्रोल  तथा  डीज़ल  को  नष्ट  होने
 से  बचाया  जाये  रेलवे  सेफ्टी  फंड  के
 अंतगेत  बहुत  से  स्टेट्स  में  करोड़ों
 रुपया  जमा  कर  के  इकट्ठा  किया  गया
 है.  ।  उस  पैसे  को  उन्हीं  स्टेट्स  में  ग्रोवर
 ब्रिज  और  अ्ंडरप्िज  के  काम  में  हस्ते-
 माल  किया  जाये  तो  बहुत  भ्रच्छा  २हेगा।  इस
 प्रकार  से  ट्रैफिक  रुक  जानेसे  जो  तमाम
 पेट्रोलियम  प्राइक्ट  डीजल  और  चैड़ोल
 नप्ट  हो  जाता  हैँ  उस  को  नप्ट  होने  से
 बचायः  जा  सकता  है।
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 दूसरी  बात  मैं  जनता  खाने  के  बास्ते

 कहना  चाहता  हू  1  भ्रभी  हमारे
 बहुत  से  दोस्तों  ने  बताया  कि  जनता
 खाना  बहुत  प्रच्छाहोता  है  ।  मेरे
 ख्याल  में  यहूबात  ठीक  नहीं  है  ।  मुझे
 नहीं  मालूम  फि  मंत्री  महोदय  ने  मंत्री
 बनेने  के  बाद  कभी  रेलवे  स ेसफर  किया  या

 नही,  क्योंकि  हम  को  श्र  दूसरे  पसेजर्स
 को  जो  खाना  मिलता  है  वह  ठीक

 नही  है  ।  यहा  तक  ि  तीन-चार  रुपया
 दे  कर  भी  जोखाना हम  लेते  हैं,  वह  भी
 ठीक  नहीं  होता  है  ।  मजबूरों मे  हम
 को  बह  खाना  लेना  पड़ता  है,  क्योकि

 दुसरी  जगह  खाना  नहीं  मिलता  है  ।
 इस  लिये  खाने  के  बारे  मे  कोई  भी  पालिसी

 इन्ट्रोडयूस  करने  से  पहले,  मै  मंत्रो  महोदय  से
 प्राथंना  करता  हु  कि  रेलवे  की  तरफ  से
 जो  भी  कॉन्टीन  चलाई  जाय,  उस  मे

 कुछ  इस  तरह  बी  पाबन्दों  लगाये  कि  पैसेजर्स
 को  ठी  खाना  मिल  ।  तीन-तीन  दिन  की
 सब्जी  था  जोगोश्त  मिलता  है,  यह
 पता  नहीं  होता  कि  वह  बकरी
 का  है  था  बिस  का  गोश्त  है  यह
 सब  इस  लिय  होता  है  कि  वहा  पर  फाई
 पाबन्दी  नहीं  है  ।  यही  लोग  अ्रब  श्राप
 को  जनता  खाना  देंगे  i  जब  तीन-
 सार  रूपया  खर्च  करने  क ेबाद  भी  हम  को
 अच्छा  खाना  नही  मिलता  तो  एक
 स्पये  बा  जनता  खाना  हम  को  कसि  प्रच्छा
 मिलगा  1  इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि
 आपने  जो  घोषणा  की  है  कि  एक  रुपय
 म  जनता  साना  मिले--  यह  बहुत  श्रच्छो
 बात  है  1  आप  के  दिल  मे  पैसेन्जस  के

 लिये  जा  हमदर्दी  है,  उस  के  लिये  मै
 आ्रापको  बधाई  देता  हु,  लकिन  जेंसा

 प्राप  सोचते  है,  श्राप  का  डिपार्टमेट  बैसा  काम

 नही  करता  है  1  भर  इस  को  सुधारने

 की  तरफ  आप  ध्यान  दे,  तो  बहुत  अच्छा

 रहेगा  |
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 श्राप  ने  स्लीपर्स  के  किराये  के  बारे  मे  जो
 कमी  की  है,  उस  के  लिये  आप  को  बधाई
 देता  हू  ।  पहले  हर  रात  के  लिये  5  रुपये
 लगते  थे,  लेकिन  ब  चाहे  जितनी  रात  का
 सफर  हो,  पूरी  जनों  मे  5  रुपया  लगेगा  t
 लेकिन  रिज़रबशन  के  बारे  मे  काफो  गड़-
 बड  है  1  हम  लोग  जो  पालियामेट  के
 मेम्बर  है,  पालियामेट  के  सेशन  में श्राने
 के  लिए  उन  को  लिखते  है  तब  भी  हम  को
 जगह  नही  मिलता  है,  हमारा  नाम
 बेटिंग  लिस्ट  में  रहता  है।  मैने  दस
 दिन  पहले  सिकफन्दराबाद  को  लिखा  भा,
 लेकित  उस  के  बावजूद  भी  मुझे  बिग
 लिस्ट  में  रखा  गया,  जब  कि  उस  में
 wo  सी०  स्लीपर्स  म ेजगह  खाली  थी  और
 बाद  में  मुझें  फर्टे  क्लास  में  जगह  दी  गई  ।
 नागपुर  मे  मेरे  दोस्त  श्री  जावदे,  एम०्पी०
 मिले,  उन्होने  भी  तीन  दिन  पहले  नाम  दिया
 था,  लकिन  सेकण्ड  क्लास  टूटायर  में  जगह
 दी  गई,  जब  कि  वहा  ताने  थ  खाली
 थी  ।  जब  उन  को  मालूम  हुआ  कि
 एम०  पाण  है,  तब  उन  को  लोध्र  त्र्थ  एलाट
 की  गई  ।  जब  हम  लागो  के  साथ  एसा
 होता  है  तो  दूसरो  की  क्‍या  हालत  होती
 होगी,  द्राप  स्वय  श्रन्दाजा  लगा  सकते  है।
 मे  चाहता  ह  कि  आप  उस  तरफ  ध्यान
 द. ।

 रस्ल्बे  सफ्टी  के  लिये  आप  न  बताया  है
 कि  आप  1 लाख रुपया  राज़  खर्च  करते
 है,  जिस  के  लिए  ii  हज़ार  प्रोटेक्शन
 फोर्स  के  लोग  काम  करते  हे  और  4
 हज़ार  गैगमैन  -काम  करते  है।  यह  बी
 श्रच्छा  बात  हैं  श्रौर मुझ  बहुत  खुशी  हैं,
 कि  झप  इस  मे  इन्टरेस्ट  लेरहे  हैं।
 जेकिन  में  आप  से  पूछना  चाहना
 हू  हमारी  6i  हजार  किलोमीटर
 रेल्वे  लाइन  हे,  क्‍या  इस  के  लिए  i
 लाख  रुपया  काफी  हैं?  क्‍या  Ot
 हज़ार  प्रोटेक्शन  फोस  के  श्रादमी  उस
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 की  रक्षा  कर  सभते  हैं?  क्‍या  i4
 हजार  गैगमैन  तमाम  रेल्बे  द्वैक  को
 मेनटेन  कर  सकते  हैं?  मैं  समझता  हू
 कि  यह  नामुमकितन  बात  है  ।  इसलिये
 मैं  सुझाव  देना  चाहता  हु--जैसा
 रेल्वे  कन्सलटेटिव  कमेटी  मे  श्री  समर  मुखर्जी
 साहब  ने  सुझाव  दिया  था  कि  डेन्जर-
 प्वाइन्ट  जहा  भी  आये,  इन्जिन  में  एलार-
 मिग  सिगनल  हो  जाय,  ऐसी  साइन्टि-
 किक  व्यवस्था  शाप  रेल्वे  मे  इन्ट्रोड्यूस  करे  tv

 जहा  तक  चोरियो  ह 16  ताल्लुक  है,
 इस  मे  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  के  लोग  भी  मिले
 होते  हैं  ।  हम  ने  देखा  हैं-यहू लोग  पहले
 से  बहा  आकर  सो  जाते  हैं  भर  ट्रेवल्स  को
 कम्पाटंमेन्ट  म ेजगह  नहीं  मिलती  है  tT
 अगर  कोई  वी०  स्‍ध्ाई०पी०  हा  जाय  ,  तो  भी
 जगह  नहीं  मिलती  है,  उन  के  पाव  के  बाजू
 मे  बैठ  कर  सफर  फरना  पडता  है  ।  मेरा
 सुझाव  है  कि  इन  की  एक  झलय  फोसे  बनाई
 जाय  और इस  मे  रेलवे  पुलिस  का  कोप्रापरेशन
 भी  लिथा  जाय  |  दस  वक्‍त  दस  काम  मे
 रेल्वे  पुलिस  का  कोझापरेशन  नहीं  हैं
 अगर  कही  दो  राज्यो  का  बार्डर  भा  जाये  ,  जैसे
 कर्नाटक  और  श्ान्ध  ऊा  वार्टर  ा  जाये,
 लो  न  पुलिस  वाले  कुछ  करते  हैं  भोर  न
 ब्ोटेक्शन  फोस  वाले  कुछ  करते  हैं  ।  चोरी
 को  घटना  हो  जाती  है  या  कोई  मर्डर  हां
 जाता  हे,  तो  वे  कह  देते  हैं  कि  मे  t  इलाका
 नहीं  है  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि
 थू  आउट-इण्डिया  वी  लिये  एक  अलग
 पुलिस  फो्स  बनाई  जाय,  जो  खुद
 एफ०  आई ०  आर०  को  दर्ज  करे  ,और  चाज
 शीट  फाइल  करें।  इस  में  एक  दिक्कत
 और  श्राती  हैं--मान  लोजिये,  दो-तीन
 मील  की  दूरीपर  पुलिस  स्टेशन  है  और
 हम  वहा  जा  कर  केस  रजिस्टर
 कराना  चाहे  तो  वें  केस  को  दर्ज  नही
 करते  है,  हम  को  मजबूर  होकर  20-
 25  मील  दूर  रेलवे  के  पुलिस  स्टेशन

 मे  जा  कर  मामला  दर्ज  कराना

 पढ़ता  है  हससिए  स्टेट  गवर्नमेट्स  से
 एडजस्ट  कर  के  प्राइमरी  रजिस्ट्रेशन
 नियेरेस्ट  पुलिस  स्टेशन  पर  करवा  दें,
 झौर  जूरिस्डिक्शन  के  मुताबिक  पेपसे  सहित
 केस  कोवहा  ट्रान्‍स्सफर  करवा  दे,  तो
 बहुत  ही  भ्रच्छा  रहेगा।

 मैंने  जैसा  बताया  सारे  देश  मे  6  हजार
 किलोमीटर  रेल  है  भर  कर्नाटक  मे  बहुत
 दिनो  से  3  हडार  किलोमीटर  रेल  चली  भा
 रही  है।  वहा  पर  एक  भी  किलोमीटर  रेल
 की  तरक्‍ड़ी  नहीं  हो  रही  है  प्रौर  पुरानी  रेले
 अच्छे  ढंग  से  काम  नही  कर  रही  हैं।  कर्नाटक
 में  भगवान  की  दया  से  काफ़ी  इलेक्ट्रिसिटी" बैच:
 होती  हे।  जहा  से  इलेक्ट्रिसिटी  ज्यादा
 मिलती  है,  वहा  पर  क्यों  न  रेलो  को  ज्यादा
 इलेक्ट्रिफाई  करवाया  जाए,  भत्नी  जी  को
 इस  बारे  &  सोचना  चाहिए  t

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हु  कि  बगलोर
 से  मैसूर  तक  जो  मीटर  गेज  लाइन  है  उस  को
 ब्रोड  गेज  करने  के  लिए  राज्य  सरकार
 सहायता  देने  के  लिए  तैयार  है  और  मैंने
 एक  प्रश्न  इस  के  बार  मे  किया  था  तो  राज्य
 मल्री  जी  ने  उत्तर  दिया  था  कि  हम  उस  के
 बारें  म  सोच  रहे  है  '  इसलिए  इस  लाइन
 को  बाद  बेज  क्या  जाए  भौर  साथ  ही
 साथ  उस  का  इलेक्ट्रिफाई  भी  किया  जाए  t
 मंसूर  से  बम्बई  और  मेसूर  से  दिल्ली  जाने
 की  लिए  भी  रेलवे  की  सुविधा  को  बढ़ाया
 जाए।  इससे  वहा  की  जनता  का  सहुलियत
 मिल  जाएगी।  मेरा  तो  कहना  यह  है  वि
 कर्नाटा  म  अगर  आप  ज्यादा  सर  ज्यादा
 इलेक्ट्रिफिफशन  कर  4  ता  वहा  वी  जनता
 को  दिल्‍ली,  बम्बई  आर  मद्रास  जाने  के  लिए
 बहुत  सहलियत  मिल  जाएगी  |

 एक  ब्रोडगेज  लाइन  मद्रास  से  बम्बई
 चलती  हे।  कर्नाटक  म  जो  रायच्र  स्टेशन
 है,  वहां  पर  आन्भ्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  के
 बहुत  के  ब्लोग  श्रा  कर  बैठते  हैं  लेकिन  बहा
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 से  झलग  बोगी  का  कोई  इन्तज़ाम  नहीं  है  t
 इसलिए  वहा  से  लोग  न  बम्बई  आझासानी
 से  जा  सकते  है  और  न  मद्रास  आसानी  से
 जा  सकते  है।  हैदराबाद  क  लिए  भी  एक
 पैस्ेन्जर  ट्रेन  ही  है।  वाडी  म उब  के  लिए
 रहना  पडता  है।  रायचूर  से  बहुत  से
 लोग  मद्रास  अम्बई  और  दिल्‍ली  ात  है  ।
 हैदराबाद  म  श्रा  कर  उन  को  चार  पाच
 अठे  बैठना  पडता  है  ।  श्रगर  रिजर्वेशन
 हो  जाता  है  ता  वे  झा  जात  है।  नही  तो
 वे  झा  नहीं  पात  है  ।  इसलिए  महरबानी
 कर  के  दिल्‍ली  मद्रास  आर  बम्भई  के  लिए
 एक  बोगी  का  दकूकूक्षम  रायचूर  भ  होना
 चाहिए  जिसस  i00  200  यात्री  कम  से
 कम  झासानी  से  यात्रा  कर  सकते  है  ।
 रायच्र  स्टेशन  स  क्रीब  ७०0  लाख  रुपये  की
 श्रनिग  है  लेक्नि  वहा  पर  एक  भी  पंस  का
 सुधार  नही  हभ्ा  है।  मैन  जब  इस  बारे  में
 पत्र  लिखा  ता  मुझ  यह  उत्तर  दिया  गया  कि
 उस  पर  विचार  करेगे  लेक्नि  ग्राज  तक  उस
 पर  कोई  विचार  नहीं  हा  हे  शौर  न  कोई
 काम  होन  वा  अन्दाजा  लग  रहा  हे।  मत्ती
 जी  अगर  वहा  पर  माडन  फंसेलिटीज़  देंगे
 तो  बहा  के  लांग  आप  क  शत्रगुजार  हागे  और
 आप  को  याद  करंगे  कि  श्री  मघ  दडवत  ने
 हमारे  लिए  कुछ  क्या  ह।  उस  स्टेशन
 का  अभ्पग्रेडिग  ता  ह्श्ा  लक्नि  वहा  पर
 फैसेलिटीज़  नही  दी  गई  t  प्रपग्रेडिग  होने
 के  कारण  अगर  आप  वहा  पर  आर  फैसेली-
 टीज  देगे  तो  बहत  अच्छा  हागा

 कर्नाठक  एक  एसी  जगह  है  जहा  से
 आाईरन-झोर  बिलायत  का  बहुत  बड़े  पैमाने
 पर  जाता  है  वुद्रेमुख बी  एब  बहत  बडी'
 प्रोजेक्ट  है  लेकिन  बहा  पर  रेलबे  'फैसेलिटीज़
 नही  है  भौर  न  वहा  क  लिए  श्राप  के  पास
 कोई  प्लानिंग  है।  मरा  कहना  यह  है  कि
 हरियारा,  कोटर  रस  हात॑  हुए  कारबार  तक
 एक  रेलवे  लाइन  बना  दी  जाए।  आप
 तो  कारबार  से  कुछ  सम्बन्ध  भी  रखते  हैं  ।
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 आईरन-झोर  को  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए
 अगर  भाप  कुेमुख  पर  रेलवे  फैसेलिट्रोज
 दे  तो  कारबार  तक  उस  को  से  जाया  जा
 सकेगा  और  कारबार  का  जो  एक  ह...“
 पोर्ट  है,  उस  की  भी  तरक्की  होगी  ।
 श्राप  कारबार  और  कर्ताटक  के  बहुत  करीब
 है  इसलिए  हम  आपसे  प्रार्थना  करते  है  श्राषक
 जमाने  में  यह  काम  हो  जाए  तो  बहुत  अच्छा
 =

 गुलक्ल-बगलार  रलबे  का  कवशन
 बहुत  धीरे  सहो  रहा  है।  हम  उम्मीद
 नही  करते  है  कि  यह  कव्शेन  जल्दी  पूरा  हा
 जाने  वाला  है।  अगर  यह  कवर्शन  हो  जाता
 हे  तो  इससे  बंगलोर  से  बम्बई  जाने-ग्राने  में
 बहुत  झासानी  हो  जाएगी  ।  हम  पेसेजस
 जा  इस  रेलवे  लाइन  पर  समर  करत  है
 हद  जानते  हैं  कि  मीटरगेज  लाइन  पर  कितन
 जब  लगते  है  ।  श्रगर  यह  लाइन  ब्राडगेज
 हा  जाएगी  ता  बम्बई  और  अहमदाबाद  स
 आन  वाले  पेसेजरा  को  जो  गाडी  चेज  करनी
 पदटती  है  वह  नहीं  करनी  पड़ेगी  शौर  उनक
 लिए  एक  डायरेक्ट  लाइन  हो  जाएगी
 अगर  यह  काम  जल्दी  हा  जाए  तो  हम  इसके
 लिए  ापव  शक्र्गुजार  रहेंगे  ।

 पूना  और  मिराज  सेक्शन  पर,  कोल्हा
 पूर  सहित,  जो  श्रोडगेज  का  काम  शुरू  किया
 गया  था  वह  बही  पर  रोक  दिया  गया  है  t
 मैं  चाहता  हू  कि  इस  लाइन  को  बैगलार  तक
 जे  जाया  जाना  चाहिए  भ्रगर  आप  इस  बार
 म  कार्यवाही  शुरू  कर  दे  तो  बहुत  श्रच्छा
 हांगा.  ताकि  वहा  क॑  लोगों  का  जो  काम
 श्राधा  रह  गया  है,  वह  पूरा  हा  सके  ny  मै
 नही  जानता  कि  यह  काम  कंसे  बही  पर  छोड
 दिया  गया  ।  इस  लाइन  को  बैंगलौर  तक
 ले  जाने  की  कपा  करे।

 एक  पेसेजर  गाडी  रायचूर  से  वोडी
 तक  चलती  है  ।  भ्रगर  इसको  ढोड  तक
 चलाया  जाएं  तो  वहा  के  लोगो  को  बहुत
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 सुक्षिधा  होगी।  इस  ट्रेन  के  वहां  तक  जाने
 से  लोग  शोलापुर  जा  सकेंगे,  गुलबर्गा  जा
 सकेंगे  ।  इसलिए  इस  गाड़ी  को  झाप  ढोंड
 तक  कर  दें  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 हसन-मेंगलोर  और  बैंगलौर-सलेम्‌  मीटर-
 गेज  लाइन  पर  काम  चल  रहा  है  ।  जब
 हमें  सारे  देश  की  लाइनों  को  ब्रोडगेज  में
 कंबर्ट  करना  है  ती  हम  इसे  भी  क्‍यों  न  ब्रोड-
 गेज  में  अ्रभी  से  कंबर्ट  कर  दें  मैं  नहीं
 समझता  कि  इस  मीटरगेज  लाइन  पर  खर्चा
 क्यों  किया  जाए  |  अगर  इसे  झभी  से
 कोडगेज  में  कंवर  कर  दिवा.  जाए  तो  जो
 पैसा  अब  खर्च  हो  रहा  है  वह  बच  जाएगा  श्रौर
 उसका  उपयोग  ब्रोडगेज  लाइन  में  हो  जाएगा  t
 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  खर्च  होने
 वाले  पैसे  का  इस्तेमाल  ब्रोड्गेज  लाइन  के  लिए
 किया  जाए  |

 कर्नाटक  के  लोगो  की  बहुत  दिनों  से
 यह  मांग  दी  है  कि  बहां  रेलबे  का  जोनल

 हेडक्वाटर  या  डिविजनल  हेडबवार्टर  हो  ।
 मैं  नहीं  समझता  कि  मंत्री  जी  इस  बारे  मे
 हमसे  क्‍यों  नाराज  है  जिससे  कि  वे  इस  बारे
 में  विचार  नहीं  करना  चाहते  ।  (ब्यवधान  )
 आपने  तिवेन्द्रम  के  लिए  दे  दिया,  यह  बहुत
 श्रच्छा  किया  लेकिन  आपको  बेंगलौर  के  बारे
 में  भी  सोचना  चाहिए  1

 इसी  तरह  से  रेलवे  सविस  कमीशन
 बंगलौर  में  भी  होना  चाहिए।  झाज  कल
 क्या  होता  है  कि  सिकन्‍्दराबाद  शौर  मद्रास
 के  लोगों  को  ही  रेलवे  में  नौकरियां  मिलती
 हैं,  बीच  के  लोगों  को  नहीं  मिल  पाती  ।
 बैंगलौर  में  रेलबे  संविस  कमीशन  होने  से
 बहा  के  लोगों  को  भी  नौकरियां  मिल  सकेगी
 बड़ी  कृपा  होंगी  श्रगर  श्राप  बेंगलोर  में भौ
 रेलके  संविस  कमीशन  का  दफ्तर  कोल
 सके  तो  ।

 बेस्ट  कॉकण  रेलवे  लाइन  जो  मंत्री
 महोदय  ने  दी  है,  उस  के  लिए  मैं  उनको
 तहेदिलः  से  मुबारकबाद  देता  हूं  ।  मैंने
 उन्हें  इसके  बार ेमे  एक  पत्र  5  मई  को
 लिखा  था  और  उनसे  प्रा्थंना  की  थी  कि
 बाप,  इस  के  बारे  में  काम  शुरू  करें।  हम
 सब  आपके  बहुत  शुक्रगजार  हैं  कि  आपने
 यह  लाइन  हमें  दी  है।  इस  लाइन  के  लिए
 आपका  तीन  सो  करोड़  रुपये  का  प्लान
 है  -  इस  लाइन  के  लिए  स्टेट  गर्बनमेंट
 े श्रापकों  टिम्बर  और  जगह  मिल  जाती
 है  तो  इस  लाइन  पर  75  करोड़  रुपये  की
 कमी  आयेगी।

 बरो  मधु  बड़बते  :  एक  किलोमीटर
 पर  एक  लाख  रूपये  की  कमी  प्रायेगी  |

 श्री  राजशेजर  कोलूर  :  हो  सकता  है,
 इतनी  ही  कमी  आय  ।  लेकिन  झ्रापको  इस
 लाइन  को  जल्दी  से  जल्‍दी  पूरा  करना  चाहिए
 क्योंकि  वहां  के  लोगों  की  बहुत  दिनों  से
 मांग  रही  है।  प्राप  भी  उस  इलाके  के
 एम  पी०  हे  ओर  झाजकल  रेलवे  मिनिस्टर
 भो  हैं।  अपक  पीरियड  में  ही  यह  काम
 हो  जाए  चो  लोगो  को  बहुत  खुशी  होगी  t
 में  बड़ा  हैरान  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय
 के  इलाके  में  कोई  रेल  लाइन  ही  नही  है  ny
 आप  रेल  मी हैं ।  अरब  तक  आप  जैसा

 हां  के  लोगो  को  रेल  मंत्री  नहीं  मिला  ।
 च्ागे  पता  नहीं  उन  लोगो  को  ऐसा  सौभाग्य
 प्राप्तदोया  नदो।  इस  वास्ते  मेरी  श्राप  से
 प्राथना  है  कि  आप  दिन  लगा  कर  ज्यादा  से
 ज्यादा  काम  करें  I

 असुर  में  एक  वर्कशाप  है  ।  हमारे
 शक्य  मंत्री  उसको  देखने  के  लिए  गए  थे  t
 वहां  जो  हालत  हें  उनको  भरी  आापकों  देखना
 चाहिए  t  बहां  जो  कर्मचारी  काम  करते  है
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 [att  राजशेंखर  कोलूर!
 वहा  का  एटमोसफीयर  उनकी  हैल्थ  5  लिए
 बहुत  खराब  है।  उस  वर्कंशाप  का  एक्सटेशन
 भी  बहुत  जरूरी  है।  वहा  प्रोडक्शन
 झासानी  से  बढ  सकता  है  ।  राज्य  मली
 जी  ने  झाश्वासन  दिया  था  कि  बह  इस  की
 और  अपना  ध्यान रे  गे।  उन्हांने  ऐसा  क्या
 तो  बहुत  झच्छा  होगा।  उनवं  आश्वासन
 से  कमंचारी  बटूत  ख  शहर  गए  थे  ।  कही
 ऐसा  नहो  कि  उनके  2  परा  दिए  गए  आश्वासना
 की  पूर्ति  नहो।  प्रगर  काम  नही  हाता  है  तो

 खुशी  बहुत  देर  तक  टिकी  नहीं  रह  सक्‍नी
 है।  इस  बास्त  मेरी  प्राथंना  हे  कि  उसका
 श्राप  एक्सटेशन  भी  करे  और  वहा  +  चालात
 को  भी  सुधारे।

 वाडी  से  कापड़  और  रायचूर  स  कौपड
 तक  की  लाइन  का  ढा  बार  सर्वे  हो  चुका  है।
 ेकिन  इसकें  बावजद  भी  "सगा  बाये  रूप
 में  परिणत  नहीं  क्या  गया  है  -  पता  नहीं
 कहा  रुकावट  है  ।  इससे  तागा  म  निराशा
 की  भावना  पैदा  हा  रहोह  ।  *  चाहता
 हि  छोटी  माटी  स्कावटे  जा  ह  उनका
 आप  दूर  करे।  सर्वे  जो  हुआ  है  कोपल  ग्रोर
 रामचूर  लाइन  का  उसवा  आप  देख  t
 बहा  के  लोगों  को  इस  से  काफो  सुविधा
 मिलेगी  ।  32  दो  सां  मील  बहा  योगा
 को  बसा  से  यात्रा  वरनी  पठती  है  V  वहा
 कोई  ट्रन  नहीं  है।  वहा  खेती  की  पंदावार
 बहुत  टा  रही  है  -  गाग  बहुत  मेहनत  फरक
 काम  कर  रहे  ह।  नई  नई  व्डस्ट्रीज  भी  वहा
 स्थापित  ही  रही  ह।  उस  वार  रजब
 लाइन  की  वहा  सरा  जर रत  ह।  इस
 तरफ  आप  प्यान  पद 1  बाड़ा  स  ्रपर
 कृष्णा  प्रोजेक्ट  बन  रहा  है  जिस  पर  260
 करांड  स्पया  आपने  खच  मरन  वा  झदाजा
 लगाया  है  ।  जब  लाग  वहा  ज्यादा  अनाज
 पैदा  करेगे  ता  उसक  ट्रास्पाटंशन  7  लिए
 भी  रेल  यातायात  की  जरूरत  होगी।  वहा
 भी  रेलवे  लाइन  की  बहुत  जरूरत  है

 इस  पर  श्राप  विचार  करेगे  तो  ठीक  रहेगा  t
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 आप  भेल  और  एक्सप्रेस  ट्रेज़  से  पक्च॒ुए-
 लिदी  लाने  में  तो  कुछ  हद  तक  कामयाब  रहे
 है  लेकिन  पैसेजर  भौर  शटल  में  नही  ला
 सके  है।  शटल  रात  रात  भर  जहा  खड़ी
 रहती  है  वहा  से  चलमे  का  नाम  ही  नहीं  लेती
 है  ।  दूसरे  दिन  जा  कर  निकलती  है  1
 जब  स्टेशन  मास्टर  से  पुछा  जाता  है  तो  उसका
 जवाब  होता  है  कि  इसका  नाम  ही  सैटल
 हैं  यह  केसे  समथ  पर  चल  सकती  है।  इससे
 बहुत  दूर  जान'  वालों  को  तथा  फास्ट  ट्रेज़
 पकड़ने  वाला  को  बडी  मुश्क्लि  का  सामना
 करना  पड़ता  है।  मेरा  आप  से  आग्रह
 है  कि  द्रेंज  में  आय  पक्‍्चएलिटी  लाय  हर
 जेन  मे  लाए  |

 आपने  यचत क।  बजट  पश  करके  एक
 आशा  का  सचार  किया  है  ।  फाइनेस
 मिनिस्टर  श्री  पटेल  ने  ता  देश  बा  निराश
 कर  दिया  है  ।  आप  जेसे  जोग़ा  का  वजह
 से  अच्छे  आर  भले  काम  हा  रह  है  और
 भारत  की  जनता  म  एक  नई  श्राणा  और
 उमग  की  भावना  वैदा  हई  है  1

 इन  शब्दों  |  साथ  में  आप  रा  धन्यवाद
 दता  ह।

 श्री  धर्मवीर  बशिष्ठ  (फरीदाबाद  )
 मैं  मल्ली  महांदय  श्री  दडवते  को  मुबारकबाद
 दता  हू  कि  उन्होन  सरप्लस  बजट  पेश  किया
 है  और  दूसरी  बार  किया  है।  फरीदाबाद
 मरा  क्षेत्र  है।  पचास  साल  के  लगभग  हुए
 है.  जब  एक  मल  ट्रेन  ने  फरीदाबाद  क्षेत्र  मे
 पलवल  पर  महात्मा  गाधी  को  उतारा  था।
 वह  उस  ट्रेन  से  जलियावाला  बाग  जाने
 वाले  थे  ।  उस  वक्‍त  उनकी  'गरफ्तारी
 पलवल  में  हुई  थी।  शान्ति  वा  मानने
 वाले  महात्मा  गाधी  बाद  मे  राष्ट्रपिता
 कहलाए  t  वक्‍त  बदल  गया  ।  उन्नीस
 महीने  इस दश  भे  एमरजेसी रही  ।  इसके
 लागू  होने  से  पहले  हमारे  श्राज  के  प्रधान
 मत्री  श्री  मोरारजी  देसाई  जहा  ले  जाए  गण
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 ag  भी  भेरा  ही  क्षेत्र  है  और  उनकी  भी  वहां
 राजनीतिक  परीक्षा  हुई  शौर  वह  प्रधान  मंत्ती
 बने  ।  हमारे  योग्य  गृह  मंत्री  ने  ऐसा  ही
 'बौका  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती
 इंदिरा  गाधी  को  भी  दिया  ।  वह  बदखल
 लेक  ले  जाई  जा  रही  थी  लेकिन  मधु  जी  ने
 बहा  कोई  फ्लाई  झोवर  नही  बतवा  रखा
 था.  शर  रेल  की  वजह  से  वह  बदखल  के
 बरे  ही  रुक  गईं  -  और  वापस  भरा  गई,
 इत्तना  बड़ा  नहीं  बन  सकी  ।  मेरा  कहना
 है  कि  बजट  मे  पिछले  साल  भी  और  शन  भी
 काफ़ी  रुपया  बचत  में  दिखाया  गया  है  ।

 हमारे  मदद  जी  राष्ट्र  के  सपूत  है  जो  कमा
 कर  लाते  है*।  पिछले  साल  जो  बताया
 पा  कि  इतना  बचेगा  उससे  भी  ज्यादा
 बचत  की  है  खर्च  घटा  कर,  इकोनोमीज्ञ  कर'
 के।  प्रपना  जेब  खर्च  भी  वापस  ला  कर
 देश  को  दें  दिए  है  और  बचत  90  करोड़
 हो  गई  ।  अगले  साल  के  लिए  रेल  मंत्री  जी
 65  करोड  कहते  है।  फिर  जेब  चे
 कम  कर  के  एक  ग्ररब  को  भी  पार  कर  दें,
 कोई  ताज्जुब  नहीं  है।  तो  जो  यह  सपूत
 पुत्र  राष्ट्र  का  हे  कमा  कर  दे  रहा  है,  उसका
 धन्यवाद  करना  चाहिए  बैसे  भी  दुनिया
 बह  कहती  है  कि  जिस  के  सर  पर  कम  बाल  हों  +
 तो  लक्ष्मी  उसके  सर  पर  निवास  करती  है  ny
 तो  रुपयए  कमा  कर  ला  रहे  है  खूब,  बेशक

 खुद  गरीब  हों  ।  कोई  बात  नही  है।  एक
 लाल  बहादुर  शास्त्री  थे  और  दूसरे  मधु  जी
 है  जो  गरीब हैँ  बान  उनके भी  कम  थे  V
 afar  दिल  से  गरीब  है,  वैसे  देश  के  लिए
 यह  फ़ायदेमन्द  है  -  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  इस  देश  की  ऐसी  परम्परा  है  कि  “लोग
 काटो  थे  बच  निकलते  है,  हमने  फूलों
 से  जख्म  खाय  है  /  1  हालात  इस  किस्म  के

 है  1  तो  उन  जर्मों  को  याद  न  दिलाते

 हुए  मैं  यह  कहूंगा.  कि  मघ,  जी  ने  श्रच्छा
 बजट  पेश  किया  है।  इसमें  इन्होंने  कई
 बाते  बढ़िया  की  है  जैसे  झपरेशनल  ऐफ़ी-
 शिवंती  को  ब्रागि  बढ़ाया  है  ट्रैक  यूटि-

 लाइजेशन  का  पूरा  इंतजाम  किया  है।  ट्रैकशन
 यूटिलाइज्रेशन  यानी  लोकोमोटिब्ज  को  पूरा
 पूरा  काम  में  लाये  हैं  श्लौर  उसके  नतीजे
 के  तौर  पर  काफ़ी  इन्होंने  सहुलियतें  भी  दी
 हैं  7  कोई  फ्रेट  नहीं  बढ़ाया  है,  किराया
 नहीं  बढ़ाया  है  ।  भ्रभी  मेरे  एक  साथी  कह  रहें
 थ ेदो  पाई  कम  कर  देते।  जब  वैसी
 स्थिति  झ्ायेगी  तो  मधु  जी  नही  चूकेंगे  ।
 फिलहाल  मरप्लस  बजट  है,  कुछ  नही  बढ़ाया
 है  ।  घटाने  वाली  बात  भी  हो  जायेगी
 श्च्छी  स्थिति  होने  पर  ।

 जहाँ  सब  बाते  अच्छी  है  वहा  यह  भी
 मान  कर  चले  कि  i965-66eR  जो  रौलिंग
 स्टाक  था,  1,743  इंजन  थे  झाज  बह
 ,0I0  ही  है  |  कुछ  घट  गये  है,  औपरेशत

 में  बढ़े  नहीं  है।  इसी  तरह  से  डिब्बों  भौर
 बैगन्स  के  लिए  कहूं  कि  ‘1965-66  में  3.  7
 लाख  बैगन्स  थे  हमारे  पास  वह  झब  भी

 4  लाख  को  क्रोस  नही  किये  हैं।  3.97
 लाख  है  ।  आप  जानते  है  कि  हम  बड़े
 काम  कर  रहे  हैं,  फौलाद,  इस्पात  के  कारखानं,
 फर्टिलाइजर्स  के  कारखाने  लगाने  जा  रहे  है,
 श्रौर  अगले  मालों  में  जाहिर  है  कि  वर्क  लोड
 बहुत  बढ़ने  वाला  है।  तो  il  वर्ष  से
 स्टेगनेट  कर  रही  है  रौलिग  स्टाक  की  पोजीशन,
 आर  जिसकी  लोगों  को  आशंका  है  कि  बह
 बहुत  भ्रच्छी  हालत  में  नहीं  है  ।  उसको
 बढ़ाने,  ठीक  रखने  और  आगे  झाने  के  लिए
 बड़ी  जरूरते  जो  सामने  नज़र  आ  रही  है,
 उससे  एक  भारी  बोक्ष  मधु  जी  के  ऊपर  झाने
 वाला  है।  अगर  उनको  यह  इधर-उधर  ठीक
 नही  पहुंचा  सके,  जैसे  कि  श्रभी  कोयले  वगैरा
 की  दिक्कत  रही,  हस्पात  और  फटिलाज़र
 की  रही  तो  हमारी  इकानामी  जिस  तेज़ी  से
 बढ़नी  चाहिए,  उससे  नहीं  बढ़ने  पायेगी  i

 हमारे  जनता  पार्टी  के  कुछ  साथियों  ने
 चौथी  श्रेणी  के  मजदूरों  का  मामला,  बोनस
 का  मामला,  उनको  श्रौर  सहूलियतें  देने
 का  मामला  उठाया।  मैं  यह  मानने  के  लिए
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 [ओ  धर्मवोर  वशिष्ट]
 तैयार  नहीं  हू  कि  हमारे  जाज  साहब  या
 मधु  भाई  जब  उधर  बैठते  थ,  तो  ही  यह
 समझते  थे  कि  मजदूरों  के  लिए  यह  होना
 चाहिए,  कुछ  आगे  बढ़ना  चाहिए,  बोतस
 भी होग  चाहिए  7  उनकी  और  दशा  में

 भी  सुधार  होता  चाहिए.  इधर  बैठकर
 भी  वह  यही  सोचेंगे,  ऐसी  मै  उम्मीद  करता
 हूं।  इस  बजट  के  बारे  मे  जब  वह  जवाब
 देंगे  तो  कुछ  न  कुछ  जरूर  इस  मामले  पर  कहेगे  ।
 इस  बात  पर  जनता.  पार्टी  मे  काफी  लोग
 समझने  हे  शौर  विचार  करते  है  कि  हम  रोज
 कहते  रहे  है  कांग्रेस  के  समय  में  मजदूरों  के
 लिए,  उनका  नेतृत्व  करते  रह  हैं,  मरते
 रहे  है,  जेलो  में  जाते  रहे  है,  कुरबानी  देते
 रह ेहैं  तो  श्राज  उतकों  छोड़  नही  सकेगे  ।

 हगे  बोनस  के  लफ्ज  से  प्यार  नहीं  है,
 कि  उसी  नाम  से  हो,  किसी  टेक्नीकल  बात
 में  हम  नहीं  पड  @  है,  मुझे  श्राशा  है  कि
 हमारे  मधुजी  जरूर  इस  बात  पर  ध्यान
 देंगे  कि  हमारे  मजदूरों  की  भलाई  कैसे
 हो।  यह  एक  बहुत  बड़ा  चेलेज  आज  उनके
 सामने  है  जिसकी  उन्हे  देखना  है  t

 बुछ  थोडा-बहत  मै  श्रपने  क्षेत्र  फरीदाबाद
 की  बाबत  भी  कहना  चाहता  है  -  पिछली
 दफे  मधु  भाई  ने  यह  भ्राश्वासन  दिया  था  कि
 दिल्ली  पग्रागरा  रेल  ट्रेक  का  हम  इलैक्ट्रिफि-
 केशन  करायेगे,  र्पया  निकाल  रहे  है,
 'कर  रहे  है,  लेकिन  ज्रभी  तक  उसका  काम
 शुरू  नही  हुआ  है  भौर  बराबर  यह  बताया
 जाता  है  कि  इलैक्ट्रिफिकेशन  का  काम  अण्डर-
 कंसीडरेशन  है  ।

 आप  जानते  है  कि  दिल्‍ली  मे  50  हजार
 के करीब  कम्यूटस  बाहर  से  श्ाते  हैं  जो  कि
 रेलों  से,  शद्ल्स  से  सफर  करते  है।  वह  लोग
 रेलवे  को  फायदा  भी  देते  ही  है,  पास  बनवाते
 है,  पैसा  देते  हैं  ।  उनके  रोज  यहां
 से  चसे  जाने  से  भी  भारत  सरकार  को  बडा
 भारी  लाभ  है  कि  वह  लोग  यहा  मकान  नरी
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 मायते  है।  भ्रगर  50  हजार  भ्रादमी  दिल्ली
 में  ही  मकान  मागेगे  तो  बडी  सुश्किल
 प्लौर  बढ़  जायेगी।  तो  उन  कम्पूटर्स  के
 लिए  इन  रेल  लाइनों  का  इलैक्ट्रिफिकेशन
 करना,  ज्यादा  गाडिया  बढाना,  शद्ल्स  श्रौर
 जैसा  कि  सुना  था  डबल-डैकर  गाडिया  चलाना,
 या  शौर  कोई  योजना  इन  कम्यूटस  के  लिए
 हम  ला  सके  ता  बटा  श्रच्छा  हो  यह  मेरी
 मत्नी  महोदय  से  दरख्वास्त  है  t

 साथ  ही  कम्यटर्स  की  सविधा  के  लिए
 ट्रेनों  में  cs  और  हल  भी  हो  सकता  है  ।
 अग्रेज़ों  क ेवक्‍त  की  यह  बात  थी  जब  श्मीर
 चाहते  थे  ि  आगरे  से  चल  कर  सीधे  दित्ली
 ही  रुके  लेकिन  शब  जहा  कही  भी  सबकबंज़  है
 जैसे  बम्बई  है,  दिल्‍ली  है  वहा  ऐसा  होता
 है  कि  नजदीक  श्ाते  श्ाते  गादिया  स्टेशनों
 पर  रुफने  लगती  है।  ता  काफी  ट्रेने  जो
 आजकल  सीधी  चली  जाती  है,  फरीदाबाद
 में  भी  खटी  नही  होती,  बस  मथुरा  जा  बर
 रुकती  है,  फरीदाबाद  मे  श्रगर  म्क्‍ती  ह  ता
 पलवल,  होडल,  कोसी  वगैरा  में  नहीं  सकती
 ्रगर  यह  ट्रेने  एक-दो  मिनट  भी  इन  स्टेशनों
 पर  ०हर  तो  कम्यटर्स  के  लिए  काफी  सहलियत
 हो  सकती  है  ।  श्रगर  श्रीर  एक्‍्सट्रा  ट्रेने
 भी  बढा  सव  ता  अच्छा  है  नहीं  तो  यह  ता
 हो  सकता  है  |

 दूसरी  बडी  दिककत  यह  है  कि  यहा  से
 मथुरा  तक  सिर्फ  तीन  जगह--निज्ञामुहीन
 बललभगढ,  झौर  ,कीसी--सेट्रल  रेलव  में
 झोवरम्रिज  दिया  गया  है  1  बदरपुर  में
 कोई  श्ोवरब्रिज  नही  है,  हालाकि  वहा
 रेलवे  का  बड़ा  भारी  लम्बा-चौडा  काम  है  tv
 यहा  के  लोग  जानते  है  कि  कालकाजी  कें
 रेलवे  क्रासिंग  पर  क्या  हाल  होता  है।  रेलवे
 प्रशासन  झभी  कई  जगह  भप्रोवरब्रिज  बनाने
 मे  सफल  नही  हुआ  है--दिल्‍ली  मे  भी,
 नजवीक  के  क्षेत्र  मे  फरीदाबाद  में  शौर  उससे
 ागे  भी  ।  मेरा  सझाव  टैकि  बस्तरई
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 दिल्‍ली  भौर  कलकत्ता  जैसे  बड़े  शहरों  में
 ज्यादा  सबबंन  गाड़ियों  की  व्यवस्था  की
 जाये--जैसे  दिल्‍ली  में  कोई  श्रण्डरग्राउंड
 रेलवे  प्रोवाइड  करने  का  जिक्र  किया  जाता
 रहा  है--प्रौर  श्रोवरब्रिज  प्रोवाइड  किये
 जाये,  ताकि  ट्रैफिक  और  लोगों  के  लिए
 दिककत  न  हो  t

 यह  दिक्कत  इस  बात  के  पेशे-नज़र  है
 कि  फ़रीदाबाद  उत्तर  भारत  का  सब  से  बद्ा
 इंडस्ट्रिल  सेंटर  है  ।  यहां  जो  पैदावार
 होती  है,  उसे  जगह  जगह--साउथ,  नायें,
 ईस्ट  श्र  वँस्‍्ट--भेजा  जाता  है  -  इस
 लिहाज  से  फरीदाबाद  श्रौर  बदरपुर  रेलवे
 का  एक  ऐसा  काम्पलेक्स  2,  जहा  फ्रेड,
 सवारियों  और  कम्यूटर्ज़  का  ब्राकायदा  आना-
 जाना  रहता  है,  और  इस  लिए  यहां  श्रोवर-
 ब़्जि  का  प्रोविज़न  अत्यन्त  श्रावश्यक  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  गौर
 करंगे  |

 अभी  कई  माननीय  सदस्यो  ने  कहा  है  कि
 7I,000  या  14,000,  लोग  रेलों  की  क्‍या
 देख-भाल  करंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  --भर
 मंत्री  महोदय  इस  सुझाव  को  हरियाणा  के
 क्षेत्र  में  कार्यान्वित  करना  शुरू  करें--
 कि  सिक्‍य॒ुरिटी  के  काम  को  विलेज  पंचायतों
 के  सुपुर्दे  कर  दिया  जाये,  और  इस  को
 मिनिमस,  नासिनल,  रखे  ।  यही'  व्यवस्था
 पानी  के  लिए  की  जाये  ।  आाज  रेलों  में
 अच्छा  पानी  नसीब  नहीं  होता  है  ।  हर
 पंचायत  के  क्षेत्र  में  से  रेल  गृज़रती  है  1
 गांवों  की  पंचायत  खुशी  से  स्टेशनों  पर  भ्रादमी
 बिठा  सकती  हैं  भौर  पानी  का  प्रबन्ध  श्रच्छी
 तरह  कर  सकती  है  ।  रेलवे  प्रशासन  यह
 काम  भ्रपनी  देख-रेखर  में  कराये।  वालेण्टरी
 एजेन्सीज़  सिक्‍युरिटी  भौर  पानी  की  व्यवस्था
 करने  के  सम्बन्ध  में  मदद  देगी।

 जिस  गांव  या  पंचायत  समिति  के  इलाके
 में  सिक्‍युरिटी,  पानी  या  दूसरी  बातों  का

 प्रबन्ध  और  सेवा  बहुत  भ्रच्छी  हो,  उस  गाव
 पंचायत  को  रेल  की  सैर  करा  दिया  करे  ।
 वे  लोग  इस  बात  पर  खश  होगे  कि  हिन्दुस्तान
 का  दर्शन  मिल  गया ।  इस  इनसेण्टिव से
 वे  फ़ायदा  उठायेगे।  इस  में  शक्  नहीं  है
 कि  रेलवे  के  एम्पलाईज  सिक्‍्युरिटी  की
 व्यवस्था  कर  सकते  हैं--वे  तो  करते  ही  है,
 लेकिन  श्रगर  जनता  सरकार  सिक्‍युरिटी  के
 काम  को  जनता  पर  छोडे,  तो  बह  ज्यादा
 अच्छी  हो  सक्‍ती  है  ।  हमने  हर  जगह
 श्राम  श्रादमी  का  यकीन  किया  है--चनावों  में
 किया  है,  और  बातों  मे  भी  किया  है  t
 इसलिये  हिफ़ाज़त  के  सम्बन्ध  में  जनता,  पचायत
 और  शाम  झादमी  का  भी  सहयोग  लिया
 जाये  1

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  एक्सिडेंट्स
 का  जिक्र  किया  है  ।  एक्सिडेंट्स  तो  हुए  ही  है,
 और  मंत्री  महोदय  या  रूलिंग  पार्टी  या  आपो-
 जीशन  इस  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
 जहां  तक  एक्सिडेट  की  टेकनिकल  इन्टर-
 प्रेटेशन  का  सम्बन्ध  है,  एक्सिडेट  क्‍या  होता  है,
 रेलवे  में  यह  एक  बहुत  बाइड  टर्म  है।  रेल
 रुक  गईं,  वक्‍त  पर  नहीं  पहुंची,  ऐसे  मामले
 तो  बहुत  ज्यादा  है  |  अगर  इस  दृष्टि  से  देखें,
 तो  वह  श्रलग  बात  है  ।  मोटी  बात  यह  है
 जो  श्राम  श्रादमी  समझता  है  रेल  का  एक्सीडेंट
 बह  यह  कि  जिस  में  रेलें  लड  जाये,  टकरा
 जांयें,  मौते  हो  जाये  उन  बाग  नाम  एक्सीडेंट  है  ।
 मुझे  इस  मं  शक  नही  है  कि  कुछ  वक्‍त  में
 मधु  भाई  कोई  ऐसी  रेल  निकालेगे  जो  नई  दिल्ली
 से  उड  कर  आगरा  उतरा  करेगी।
 (व्यवधान)  शिवनारायण  जी  जब  इतना

 जोर  लगा  रहे  है  तो  उड़ती  रेलें  भी  हो  जायेगी,
 रोपवे  हो  जायेगा  |  मीचे  जाने  की  जरूरत
 ही  नहीं  होगी  |

 जहां  तक  ऐक्सीडेट्स  की  देखभाल  है,
 कुछ  जो  एन्क्‍्वायरीज्ञ  उस  में  हुई  हैं  उन  से
 यह  बात  रिवील  हुई  हैं  कि  उस  में  कुछ  सैबोटेज
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 [at  बमंवीर  बशिष्ठ]
 जा  लेकिन  कौन  झादमी  थे  ब्या  था  इस  को
 एस्टरैन्लिश  करना  मुमकिन  नही  होता  है  ।  इन
 बातो  में  वह  मुश्किल  ही  है  फिर  भी  ज्यादा
 देखभाल  करनी  चाहिए  ।  रेल  से  जो  यात्रा
 है  उस  को  सुरक्षित  बनाना  चाहिए  ।

 बह  बात  भी  ठीक  है  कि  सकेन्ड  क्लास  के
 घंसेजर  को  रियायते  बढ़नी  चाहिए  1  वह  रि-
 यायते  तब  बढ  सकती  है  जब  भीड  कम  होगी  y
 झगर  भीट  कम  नहीं  होती  तो  एक  सफाई
 बाल  का  श्राप  रख  देग,  वह  200  आरादमियों
 के  पेशाब  और  टट्टी  को  कैसे  साफ  कर  सकता
 है  ?  इसलिए  सही  माने  में  रतव  के  अदर
 कन्जेश्वन  को  हटान  आर  रालिंग  रठाक
 को  बढाने  वी  जरूरत  है  ज्यादा  संविस  करने
 की  जरूरत  हैं  ।  टसलजिए  अत्टीमेटली  हम
 ज्यादा  जानिंग  वर  रॉलिंग  सटाता  बढ़ाए
 शर  क्जेश्चन  तम  करे  |  सकेड  क्लास  ने
 लागो  कोक्छ  माजिनत  फायदे  रेत  मत्री  न
 एनाउस  फिए  हे  ण्ज्वेशन  से  और  सनीपिग
 चार्जेज  में  ।  अभी  र  इस  रिजति  मे  नहीं  है
 वि  उस  से  वटी  रिसायते  एलान  कर  से  v
 लेकिन  हट्स  क्त  ्ह  भी  कर  पाएंगे  |  कसो
 मैं  उम्मीर  रवा  v

 श्राखिर  में  मै  मंत्र  भा  या  बहने  ग्राभारो
 हैं  और  उन  का  धन्यवाद  देता  हे  कि
 उहन  बहुत  ही  पहिया  बेयेस्ट  बजट  पण
 क्रिया  1  द: ह  को  मधु  हे  अ्रग  वी  दफा  मठतम
 होगा,  यह  कह  कर  मै  ग्रपनी  जगह  ग्रहण  करता

 ह्  I

 at  हुरीशाकर  महाले  (मालग'व।
 सभापति  महोदय  आप  ने  मुझे  बॉलन
 का  मौवा  दिया  इस  वे  लिए  मै  श्राप  का  झाभारी
 हू  ।  पिछले  व्ष  वजट  पर  मैं  बोला  था  ।  श्राप
 ने  मुझे  उस  वक्‍त  भी  मजा  दिया  था।
 मैने  यह  कहां  था  वि  रेलले  बाड  मे  जा  लोग
 है  उन  को  सख्या  मे  कमी  को  जाने  की  आव-
 श्यक्ता  है  और  श्रागे  जो  और  नयी  गाडियः
 चलानी  है  वह  जनता  गाडी  चलायी  जानी
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 चाहिए  ।  दो  तीन  सुन्नाव  मैंने  दिए  थे  ।
 रेलवे  मत्री  ने  उस  बारे  मे  बहुत  श्रन्छा  सोचा ।
 उन्होने  जो  बजट  पेश  किया  वह  झ्रादर  से
 पेश  किया  और  सदन  में  उस  से  खुशी  है,
 ग्रानन्द  है।  उस  के  लिए  मै  रेल  मत्नी  को
 धन्यवाद  देता  ह।

 नवीन  याजना  में  मैं  यह  कहना  चाहता
 हू  कि  कृषि  से  सबधित  जो  यात्रा  करने  वाले
 लोग  है  'क्सिन  है  उन  का  सुविधा  देनी
 चाहिए  1  ज्रषि  उत्पादन  के  माल  के
 थाने  जाते  के  लिए  प्रथम  प्राधान्य  देता
 चाहिए  उदाहरणाथ,  'याज  हांती  है  प्रगूर
 होता  है  या  केले  होते  है.  उन  को  जरूर
 प्राधान्य  देना  नाहिए  |  जलगाव  म॑  बहुत  केला
 पैदा  होता  त्  शौर  जलगाव  स  दितली  रेलवे
 से  केला  ्ाता  है  1  उस  में  किसान  पाच
 कोटि  किराया  केले  का  देता  है  1  हम  लोगो
 ने  रेलब  मन्नी  से  प्राथेना  वी  थी  जि  कल  का
 कियाया  ज्यादा  पड  जाता  है,  से कम  तर  दे  t
 oat  लिए  पिछले  वर्ष  में  पिछले  ययट  में
 तो  कटौती  नहीं  की  लेकिन  मरी  इस  बार  में
 प्राथेता  है  कि  जा  पा  कोटि  रकम  फ्सिन
 अदा  करता  हे  इसलिए  कसात  का  फ्ल
 की  क्रम  कीमत  मिलनी  है  ।  गजरात  का  का
 सगर  दिल्‍नी  श्रात्रा  है  ता  रखा  गिराया
 कम  पचता  है  हानाकि  वह  काफी  दूरी  से  गाता
 है.  ।  लेबिन  उजगाय  से  जा  जा  द्राता  है
 उसका  क्रिया  बल्ब  ज्यादा  पता  *
 मेरी  माननीय  मन्त्री  जी  से  प्राथना  है  ि  उन्हें
 इस  बारे  में  साचना  चाहिए  और  किराया
 क्रम  करना  जाहिए  ।

 नासिक  का  रेलवे  स्टेशन  बहुत  पुराना  है।
 नालिक  में  सिक्‍यास्टी  प्रेस  है।  डाक  विभाग
 का  वहा  पर  पोस्टवार्ड  इत्यादि  छापने  7  लिए
 प्रेस  है  ।  वहा  पर  हबाई  काररणना  भी  है  1
 वहा  का  रेलवे  स्टेशन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हें
 लेकिन  उसका  कोई  सुधार  नहीं  किया  गया  है
 हमेशा  से  हमारी  माग  रही  है  कि  रेलवे  स्टेशन
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 'का  सुधार  होना  चाहिए  क्योंकि  बहू  बहुत
 'ही  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 रेल  मंत्री  को  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  भौर
 उस  के  इम्प्रवमेन्ट  के  लिये  कोशिश  करनी
 चाहिये

 पिछले  साल  भी  मैंने  प्रार्था  की  थी
 मनमाइ-मालेगांव  और  नरहाना  रेलवे  लाइन
 की  बहुत  पुरानी  जमाने  से  मांग  रही  है  ।
 इस  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  के  प्रमुख  ब्यक्तियों
 ये  मांग  की  है,  लेकिन  अभी  तक  उस  पर  कोई
 कामेवाही  नहीं  हुई  है  a  मरी  प्रार्थना  है  कि
 मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  अवश्य  सोचना
 चाहिये  |  प्रो०  दण्डवते  साहब  को  मालिेगाव
 की  स्थिति  मालूम  है  1  मालेगाव  एक  झ्ौद्योगिक
 शहर  है,  यहा  पर  पावर-लम्ज़  का  कपड़ा
 बनता  है,  जिस  में  पचास  हज्ञार  लोग  काम
 करते  है  ।  उस  प्रकार  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण
 औद्योगिक  शहर  हे  ।  वहां  रेल  लाइन  की
 बड़ी  आवश्यकता  है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 मसनमाइ-मालगाव-तर दाना  केले  लाइन  को
 जीजा  व्यवस्था  की  जाये  |

 नासिक  जहर  और  नासिक  ज़िला
 एक  ट्राइवल  विभाग  का  जिला  है  ।  जहा  पर
 ज्यादा  से  ज्यादा  आ्रदिम-जाति  के  लोग  रहते
 है  ।  बहा  पर  पुराने  जमाने  मे  नासिक-त्याहा
 पट-बलसाइ  एक  नई  रेलवे  लाइन  बनाने
 के  लिये  सोचा  गया  था,  उस  पर  सर्वे  भी  हो
 चका  है  और  दस  बात  का  महसूस  किया  गया
 है  कि  इस  लाइन  का  होना  ज़रूरी  है  |  इस
 लाइन  के  बन  जाने  से  आदिमजाति  के  लोगों
 के  लिये  उद्योग-पध्न्धे  के  अवसर  मिलेंगे  शोर
 प्रवाम  के  लिये  सुविधा  प्राप्त  होगी  1
 महाराए्ट्र  श्रौर  गुजरात  में  प्रवास  और  मिलने-
 जुलने  की  सुविधा  मिल  सकेगी  ।  मेरी  प्रायना
 है  कि  मंत्री  जी  इस  लाइन  के  बारे  में  विलार
 कर  के  शीघ्र  कार्यवाही  करे ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  वेश  में  श्रादिम-
 जाति  के  लोग  बहुत  ज्यादा  है,  लेकिन  रेलवे

 Dis.
 की  नौकरी  में  उनको  प्रधिक  संख्या  में  नहीं
 लिया  जाता  है  जौर  कुछ  ऐसे  अफसर  हैं  जो
 उन  को  तरक्की  नही  देते  है।  मेरी  प्रार्थना  है
 कि  25  प्रतिशत  झादिमजाति  और  जनजाति
 के  लोगो  को  रेलवे  की  नौकरिया  में  भरती
 किया  जाना  चाहिये  ।  इस  वर्ष  रेल्त्रे  का  जो
 बजट  पेश  किया  गया  है,  बह  धारे  का  बजट
 नहीं  है  शौर  इस  के  लिये  हमारा  जो  कामगार
 बंगे  है,  उसने  बटत  कोशिण  की  है।
 उन  को  ज्यादा  प्रसन्न  रखने  के  लिग्रे  उन  के
 बारे  में  सोचता  ज़रूरी  है--यही  मेरी  श्राप  से
 प्राथंना  है.  ।

 रेल  बजट  पर  जब  मै  पिछली  दफा  बोला
 था,  तब  भी  आप  ही  सभापति  के  पद  पर
 ऑ्रासीन  थे  ग्रोर  ाज  भी  आप  ही  है  #र
 आप  ने  भझञे  बोलने  वा  मोका  दिया  ह्म  के  लिये
 में  आपका  ऑाधारी क  धववाद |

 SHRI  GOVINDA  MUNDA  (Keon-
 jhar):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  had  de-
 cided  to  speak  in  Oriya.  But,  alt  of
 a  sudden,  I  have  been  called  to  speak.
 Therefore,  I  am  speakin  in  English
 and  I  want  to  say  a  few  words.

 SHRI  K.  MAYATHEVAR  (Dindi-
 gul):  You  are  welcome.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  I
 alsy  follow  a  little  bit  of  Oriya.

 MR.  CHAIRMAN  You  can  speak
 in  any  language  you  Jike.

 SHRI  GOVINDA  MUNDA:  There
 is  no  doubt  that  the  budget  is  wel-
 come  and  our  Minister  ३९  also  active
 and  impartial.  It  is  an  admitted  fact,
 In  the  last  thirty  years  those  who
 know  about  India,  operating  jn  the  de.
 velopmental  work  on  railways,  know
 that  they  have  not  done  anything  so
 far  for  the  people  of  India.  May  be,
 they  were  also  faced  with  the  deficit
 budget.  But,  when  our  Janala  Gov-
 ernment  had  come  to  power,  you
 would  be  happy  to  know  one  thing.
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 MR  CHAIRMAN  Mr,  Munda,  you
 are  not  audible  Will  you  come  for-
 ward?  How  much  time  will  you
 take?

 SHRI  GOVINDA  MUNDAr  I  shail
 tahe  ten  minutes

 MR  CHAIRMAN  You  will  conti-
 nue

 SHRI  GOVINDA  MUNDA  का  at
 ig  an  important  subject  I  sinccrely
 eay  that  in  the  railway  system  they
 have  developed  60,666  route  huorrctre
 of  which  4719  kilometie  route  have
 already  been  electrified  This  is  the
 largest  route  in  Asia  and  st*und  in
 the  world
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 Anyhow,  though  We  have  achieved
 this  long  rail  route  yet  you  have  not
 yet  covered  the  backward  State  of
 India  lke  Orissa

 MR  CHAIRMAN  I  think  you  may
 continue  the  next  day

 The  Lok  Sabha  stands  adjourned
 to  meet  at  AM  on  the  &h  March,
 978

 78  hrs

 [The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Wednesdty,
 March  8  978/Phalguna  ह  899

 (Saka)  |


